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 और  अनुमान  है  कि  वर्ष  1985-86  में  पी०  एण्ड  आई०  क्लबों  को  उनकी
 प्रीमियम  नोटिश्लों  क ेकारण  विदेशी  मुद्रा  में  जो अदायगी  की  वह  18  करोड़  रुपये  से  20  करोड़
 रुपये  तक  होगी  ।  इस  प्रकार  जितनी  विदेशी  बाहर  जाती  है  उसके  एवज  में  देयताओं  को  चुकाने
 भर  क्षति  की  लागत  की  अदायगी  के  रूप  में  पी०  एन्ड  आई०  क्लब  जहाज  मालिकों  की  ओर  से  जो
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 घनराशि  अदा  करते  वह  विदेशी  मुद्रा  की  आय  के  रूप  में  होती  वर्ष  1970  से  1979  तक  दस
 दर्षो  के  आंकड़ों स ेपत्ता  चलता  है  कि  भारतीय  जहाज  मालिकों  की  ओर  से  पी०  एंड  आई०  क्लबों  ने

 जितने  दावों  का  भुगतान  किया  है  उसकी  राशि  इन  जहाज  मालिकों  द्वारा  अदा  किए  गए  प्रीमियम की
 राशि  से  लगभग  1.37

 करोड़  रुपये  अधिक  इस  प्रकार  भारतीय  पी०  एंड  आई०  क्लब  नहीं  होने
 के  कारण  भारतीय  जहाज  मालिकों  को  कोई  तात्कालिक  हानि  नहीं  हुंई  है  ।

 सत्य  गोपाल  मिश्र  :  भारतीय  पी  ०एंड  आई०  क्लब  बनाने  का  प्रस्ताव  1979  में  किया  गया

 था  ।  सामान्य  बीमा  निगम  तथा  भारतीय  नौवहन  प्रस्ताव  के  बड़े  पक्षधर  थे  |  ऐसा  क्लब
 बन  जाने  पर  हमारी  काफी  विदेशी  मुद्रा  बचती  ।  हस  क्षेत्र  में  हमने  विशेषज्ञता  भी  हासिल  कर  ली

 होती  ।  परन्तु  विद्देशी  क्लबों  के  साथ  व्यापार  करने  की  अवधि  एक  वर्ष  तक  बढ़ा  यह  अंवधि

 भी  20  1985  को  समाप्त  हो  गई  उपर्युक्त  तथ्यों  के  परिप्रेक्ष्य  में  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी

 से  यह  जान  सकता  हूं  कि  इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  वित्त  मंत्री  न ेकोई  बेठक  बुलाई  थी  :

 बँटक  में  कौन-कौन  उपस्थित  थे  ।  तथा  बंठक  का  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 जियाउरंहमान  झन्सा रो  :  यह  सच  है-कि  एक  भारतीय  क्लब  बनाने  का  प्रस्ताव  979  में
 किया  गया  थातथा  उस  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  चर्चा  की  जाती  रही  ।  भारतीय  जहाज  मालिक  संघ  ने  भी
 इस  पर  चर्चा  की  तथा  कतिपय  फायदों  ओर  बहुत  से  नुकसानों  का  आकलन  करते  हुए  अपनी  एक  रिपोर्ट

 *  पेश-की  ।  उनके  द्वारा  आकलित  हानियों  के  परिप्रेक्ष्य  में  अभी  तक  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  है.कि  क्‍या  एक  भारतीय  पी०  एण्ड  आई०  क्लब  बनाना  जहाजरानी  उद्योग  के  हित  में  होगा
 अथवा  नहों  ।  उपर्युक्त  निर्णय  पर  त्रिचार  करके  वित्त  मंत्रालय  ने  जहाज  मालिकों  को  पी०  एण्ड  आई०
 तथा  अन्य  सहायक  बीमा  बोर्डों  क ेनवीनीकरण  की  छुठ  दे  दी  ।  उन्होंने  मारतीय  जहाज  मालिकों.को  इन

 क्लबों  और  क्लब-समूह  का  सदस्य  बनने  की  छूट  देदी

 «रो  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्त  र  नहीं  दिया  गया  मेरा  पहला  अनपरक  प्रश्न  था
 कि  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मेन्त्री  ने कोई  बैठक  बुलाई  थी  अथवा  यदि  तो  बैठक  में  कौन-कौन
 उपस्थित  थे  तथा  बैठक  का  क्‍या  परिणाम  निकला  ।

 श्रो  जियाउरंहमान  भ्न्सा
 रो

 :  धारा  25  के  प्रावधान  के  तहत  जहाज  मालिकों  को  अनुमति  दिए
 जाने  से  सम्बन्धित  स्थिंति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  जित्त  मन्त्री  ने  1.2.1985  को  एक  मंत्रालयों
 को  बैठक  बुलाई  कि  क्या  जहाज  मालिकों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  क्लबों  का  सदस्य  बनने  की  छूट  प्रदान  की

 जाए  अथवा  क्योंकि  सामान्य  बीमा  व्यापार  अधिसूचना  1972  की  25  के
 तहत  उस  पर  रोक  लगी  हुई  थी  ।  इसलिए  अन्तरमंत्रालय  बैठक  में  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  भारतीय

 जहाज  मालिकों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  क्लबों  का  सदस्य  बनने  की  छूट  दे  दी  *

 -  श्री  सत्य  गोपाल  सिश्र  :  मैं  प  हे  लेभीक  ह  चुका  हूं  और  फिर  से  यह  कहने  को  बाध्य  हूं  कि
 तीय  सामान्य

 बोमा  निगम
 और  भारतीय  नौवहन  जिनके  पास  देश  के  कुल  जहाजों  का  50%

 है  कि
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 है  व ेअपना  पी०  एण्ड  आई०  क्लब  स्थापित  करने  के  अधिक  पक्ष  में  लेकिन  मुझे  नहीं  पता  कि

 वित्त  मंत्रालय  ने  क्‍यों  ऐसा  निर्णय  लिया  अथवा  इस  बेठक  में  ऐसा  निर्णय  क्यों  लिया  ?  इसका  क्या

 कारण  क्‍या  किसी  विदेशी  दबाव  के  कारण  ऐसा  निर्णय  लिया  गया  ?  मैं  माननीय  मन्त्री  से  स्पष्ट

 आश्वासन  चाहता  हूं  ।  क्या  वह  इस  सदन  में  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  इस  दो  वर्ष  की  अवधि  के

 हमारे  देश  का  एक  पी०  एण्ड  आई०  क्लब  स्थापित  होगा  या  नहीं  ?

 जियाउर्रहमान  प्रन्सा री  :  मैं  इस  प्रश्न  पर  स्पेष्ट  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  ।  ये  बंलब  स्वैच्छिक

 संघ  है  जो  बहुत  समय  पहले  बने  थे  और  जहाज  मालिक  इन  क्लूबों  का  सदस्य  बनना  सुविधाजनक .
 समझते  हैं  क्योंकि  दहुत  से  बहुत  से  नुकसान  जो  सामान्य  बीमा  के  अन्तर्गत  नहीं  आते  इन  क्लबों

 में  उनका  प्रावधान  इस  पर  विचार  किया  गया  था  कि  कोई  भारतीय  क्लब  बनाना  चाहिए  ताकि

 विदेशी  मुद्रा  बाहर  न  जाये  !  दी  इण्डियन  नेशनल  शिपओनसे  जो  जहाज  मालिकों  की  एक
 शीर्ष  संस्था  ह ैऔर  जो  इस  सारे  मामले  पर  विचार  कर  चुका  कि  क्या  एंक  भारतीय  पी०  एण्ड  आई०
 क्लब  लाभदायक  होगा  कि  नहीं  ।  उन्होंने  इस  पर  विचार  किया  है  और  उन्होंने  एक  प्रतिवेदन  दिया  है
 जिसमें  उन्होंने  इसके  बहुत  से  नुकसान  बताये  केवल  एक  या  दो  लाभ  बताये  गए  हैं  और  सारे  नुकसान
 उस  सूची  में  दिये  गए  अब  प्रश्न  यह  है  :  कि  जहाज  मालिकों  तथा  उनके  संघ  के  विरोध  को  ध्यान  में

 हुए  क्‍या  हम  उनको  एक  भारतीय  क्लब  जो  कि  एक  स्वेच्छिक  संगठन  होग़ा  के  लिए  दाध्य

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वित्त  मंत्रालय  ने  उस  अन्तर  मंत्रालयीय  बंठक  यह  विचार  बनाया
 कि  फिलहाल  छूट  दी  जाये  और  मामले  में  आगे  और  जांच  की  और  अगर  वे  इस  निर्णय  पर

 पहुंचते  हैं  कि भारतीय  क्लब  बनाना  लाभदायंक  तो  यह  बना  दिया  मैं  इस  प्रश्न  का  कोई
 स्पष्ट  उत्तर  नहीं  lf

 ह  ह

 भश्रमल  वत्त  :  जो  मंत्री  जी  ने  कहा  है  उससे  लगता  है  कि  यह  निर्णय  जहाज  मालिकों  पर  छोड़
 दिया  गया  है  कि  क्या  भारतीय  क्लब  बनाया  जाए  और  इसे  कब  बनाया  जाये  और  वे  उसमें  शामिल
 होंगे  या  नहीं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  मन्त्री  जी  वास्तव  में  स्थिति  की  ठीक  तस्वीर  दै  रहे  हैं  क्योंकि  जब
 तक  सरकार  उनको  विदेशी  क्लब  में  सम्मिलित  होने  की  छूट  न  दे  वे  विदेशी  पी०  एण्ड  आई७  क्लब
 में  सम्मिलित  नहीं  हो  सकते  ।  अतः  अगर  स  कार  अपनी  छूट  वापिस  ले  लेती  है  और  एक  भारतीय  पी  ०
 एण्ड  आई०  क्लब  बनाती  है  तो  उनको  भा“तीय  पी०  एण्ड  आई०  क्लब  में  सम्मिलित  होने  के  लिए
 बाध्य  होना  और  इसमें  बीमा  का  नुकसान  नहीं  क्योंकि  भारतीय  पी०  एण्ड  आई०  क्लब
 भी  उन्हीं  पी०  एण्ड  आई०  नियमों  का  पालन  करेगा  जिनका  सारे  विश्व  में  पालन  किया  जाता  अतः
 इस  स्थिति  को  देखते  अगर  मन्त्री  महोदय  स्वयं  कोई  निर्णय  नहीं  ले  लेकिन  वह  इस  तथ्य  -

 पर  विचार  कर  सकते  हैं  कि  यद्यपि  विश्व  में  पी०  एण्ड  आई०  क्लब  पर  ब्रिटिश  का  प्रभुत्व  है  फिर  भी
 प्रत्येक  देश  जिसकी  नौवहन  द्वारा  माल  ढोने  की  क्षमता  बहुत  है  का  अपना  एक  पी०  एण्ड  आई०  क्लब

 और  इस  बात  पर  विचार  करते  समय  उन्हें  भारत  के  राष्ट्र  गौरव  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  हमें  .

 दूसरे  देशों  में  उनके  पी०  एण्ड  आई०  क्लब  का  सदस्य  बनने  के  लिए  भीख  नहीं  मांगनो  दूसरी
 बात  यह  है  कि  जो  आंकड़े  दिए  गए  हैं  वे  यह  साबित  करने  के  लिए  दिए  गए  हैं  कि  एक  भारतीय  पी०  एंड
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 Se  ॒  आंकड़े  हर  प्रा  ++

 आई०  क्लब  नहीं  बनाना  चाहिए  अथवा  आंकड़े  से  तक  के  दिए  गए  यह  बहुत  ही

 दुर्भाग्यपूर्ण  है  क्योंकि  |  1985  को  जिन  आंकड़ों  पर  निर्णय  लिया  गया  है  वे  वास्तव  में  पांच

 वर्ष  पुराने  पांच  वर्ष  पुराने  आंकड़ों  पर  निर्णय  क्‍यों  लेना  पड़ा  ?  क्या  वर्तमान  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 अगर  नहीं  तो  क्यों  नहीं  और  अगर  उपलब्ध  हैं  तो उन  वतंमान  1980-85  के  आंकड़ों  का

 क्या  नतीजा  है  ?

 क्या  जी०  आई०  सी०  इसके  लिए  दबाव  डाल  रही  है  ताकि  उसके  अनुसार  पूरा
 किया  जा  जो  आपने  बताया  है  ?

 -  एक  माननीय  सदस्य  :  इसमें  घाटा  क्‍यों  होता  है  ?

 ओ  अमल  दत्त  :  क्‍या  जी०  आई०  सी०  इसके  लिए  दबाव  डाल  रही  है  ताकि  घाटा  किया  जा
 सके  या  क्‍या  उन्होंने  कोई  हिसाब  लगाया  है  ताकि  उन्हें  लाभ  हो  सके  ?

 TA  भरध्यक्ष  महोदय  :  आपने  बहुत  समय  ले  लिया

 शी  ए०  के०  पंजा  :  प्रश्न  पांच  मिनट  तक  पूछा  गया
 हि

 क्री  अमल  माननीय  सदस्य  आपको  सिखा  रहें  हैं  कि सदन  का  संचालन  किस  प्रकार

 करना  उन्हें  इस  सदन  के  तौर-तरीके  सीखने  चाहिएं  ।

 |
 श्रो.जियाउरंहमान  अंसारी  :  यह  प्रश्न  नहीं  कुछ  सुझावों  वाला  एक  लम्बा  भाषण

 स्थिति  इस  प्रकार  जो  आंकड़े  हमने  दिए  हैं  वे दस  वर्ष के  आंकड़ों  को  दर्शाते  जहां  तक  वर्तमान

 आंकड़ों  का  प्रश्न  वे  हमारे  पास  नहीं
 ह

 सारा  प्रश्न  यह  है  कि  घारा  25  के  अन्तर्गत  हम  उन्हें  उन  क्लबों  का  सदस्य  बनने  पर  रोक  लगा
 सकते  हैं  परन्तु  क्लब  बनाने  के  लिए  हम  उन्हें  बाध्य  नहीं  कर  सकते  4

 :  प्रो०  सघु  दंडवते  :  अंसारी  यह  तो  इस  प्रकार  है  जैसे  1985  का  चुनावः  1977  के  मत
 आंकड़ों  क ेआधार  पर  घोषित  आपने  यही  किया

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  हम  उन्हें  अपना  पी०  एण्ड  आई०  क्लब  बनाने  के  लिए  बाध्य  नहीं
 क्र  सकते  ।  जैसा  कि  मैंने  आपको  पंहले  बताया  कि  अभी  तक  लाभ  तय  नहीं  किए  गए  जो  इंडियन

 शिप  ओनर्स  एसोसिएशन  ने  जिन  नुकसान  का  उल्लेख  किया  हैं  वे  बहुत  अधिक  हैं  ओर  इसीलिए
 अन्तर-मंत्रालीय  की  बैठक  में  निर्णय  लिया  गया--एक  विवेकपूर्ण  कि  कुछ  समय  के  लिए  छूट
 दे  देनी  अगर  उस  दौरान  लाभ  निर्धारित  हो  जाते  हैं**  ०००  ;

 रच

 v  एक  साननोय  सदस्य  :  यह  बहुत  समय ले  रहे

 भी  झमल  दत्त  :  इसदेः  ये  कुछ  भी  नहीं  बता  रहे

 ह
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 ली  जियाउरंहमान  अंसारी  :  जहां  तक  नवीनतम  आंकड़ों  का  सम्बन्ध  दावों  को  निपटाने  में

 कुछ  वर्ष  लगते  हैं  और  जब  तक  वे  दावे  निपठाये  नहीं  जाते  हेम  आपको  नवीनतम  आंकड़े  नहीं  दे

 सकते  ।  ~

 अनेक  माननीय  सदस्य  खड़े  हो

 ;
 हरंध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  पहले  ही  17  मिनट  तक  विचार  हो  चुका

 प्रश्न  222-  प्रो०

 कालेजों  झौर  विश्वविद्यालयों  के  भ्रध्यापकों  के  लिए  विश्वविद्यालय  ~

 झनदान  झायोग  के  वेतनंमानों  का  संशोधन

 +222.  प्रो०  सनोरंजन  हाल्दर  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलेजों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  अध्यापकों  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा
 बतमान  वेतनमान  किस  वर्ष  घोषित  किये  गए

 ह॒

 क्‍या  सरकार  का  इन  वेतनमानों  का  संशोधन  करने का  विचार

 ५  यदि  तो  संशोधित  वेतनमान  कब  तक  लागू  कर  दिये  और

 इस  सम्बन्ध  में  अखिल  भारतीय  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  प्राध्यापक  संगठन  संघ
 ने  कोई  मांग  की  है  ?

 4०
 जिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  विश्वविद्यालय  और  कालेजों  के  अध्यापकों  के

 वेतनमानों  को  पिछली  बार  |  1973  को  संशोधित  किया  गया

 और  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  के  अध्यापको ंके  वेतनमानों  को  और  संशोधित
 करने  पर  विचार  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  समिति
 का  काये  प्रगति  पर  आयोग  के  अनुसार  समिति  के  कार्य  को  अन्तिम  रूप  देने  में  लगभग  वर्ष

 ॥॒

 हां  ।  महासंघ  ने  समिति  को  एक  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  वेतन  सेवा  शर्तों
 तथा  अन्य  लाभों  जो  अध्यापकों  पर  लागू  होने  के  सम्बन्ध  में  उनके  विचार  दिए  गए  हैं  ।

 :  श्रो०  मनोरंजन  हाल्दर  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍्यां  माननीय  मन्त्री  को
 इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन  वेतनमानों  को  लागू  करते  अर्थात्‌  1-1-1973  यह  कहा
 गया  था  कि  प्रत्येक  पांच  वर्षोन्कै  बाद  वेतनमानों  में  संशोधन  किये  यदि  तो  मैं  माननीय

 से  तये  वेतनमानों  के  लागू  करने  में  देरी  का कारण  जानना  चाहता  हूं  ।
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 हः
 श्री  कष्ण  चन्द्र  पन्त  :  इससे  पूर्व  दूसरी  तथा  तीसरी  योजनाओं  में  पांच  वर्ष  बाद  संशोधन  किये

 गए  थे  और  यह  एक  योजना-कार्य क्रम  था  जिसके  अन्तर्गत  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 लयों  को  सीधे  घनराशि  देता  था  ।  लेकिन  1965  में  शिक्षा  मंत्रियों  का  सम्मेलन  हुआ  था  जिसमें  यह
 सिफारिश  की  गई  थी  कि  यह  एक  गैर-योजना-कार्यक्रम  होना  चाहिए  और  1966  से  यह  एक

 योजना  कार्यक्रम  रहा  इसके  बाद  1971  में  इसको  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  से  सम्बद्ध

 किया  गया  था  ।  और  चूंकि  पहले  वेतनमानों  का  संशोधन  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  साथ

 जोड़ा  गया  था  और  तब  से  यह  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  से  है  क्योंकि  यह  प्रथम  श्रेणी
 |  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  वेतनमानों  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  अब  यह  चौथे  वेतन  आयोग

 की  सिफारिशों  से  जुड़ा  है  ।
 "

 :
 ब्रो०  मनोरंजन  हाल्दर  :  क्या  माननीय  मन्त्री  इस-तथ्य  से  अवगत  हैं  कि  कुछ  राज्य  सरकारों

 ने  पहले  से  ही  कालेज  के  अध्यापकों  को  तदर्थ  अदायगी  देनी  शुरू  कर  दी  है  ?  जब  तक  कि  नए  वेतनमानों

 को  नहीं  अपनाया  जाता  क्‍या  माननीय  मन्त्री  सभी  राज्य  सरकारों  से  इस  प्रकार  की  तदर्थ:अदायगी  कालेज

 अध्यापकों,को  देने  का  अनुरोध  करेंगे  ?
 ह  हु

 श्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मुझे  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारें  संशोधित
 बेतनमानों  में  बढ़ोतरी  की  जो  सिफारिश  की  गई  थी  वह  भी  नहीं  दे  रह  मुझे  ऐसे  किसी  राज्य
 सरकार  का  पता  नहीं  है  जो  निर्धारित  संशोधन  से  अधिक  दे  ही

 |

 प्रो०  मनोरंजन  हाल्दर  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  तदर्थ  अदायगी  की  कुछ  राज्य
 सरकारें  दे  रही  हैं  ।

 कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मुझे  इस  तथ्य  की  कोई  जानकारी  नहीं  लेकिन  यह  एक  छुशी  का  दिन

 होगा  अगर  कुछ  राज्य  सरकारें  तदर्थ  बढ़ोतरी  देंगी  ।  अगर  दूसरी  राज्य  सरकारें  भी  देती  हैं  तो यह  भौर
 भी  खुशी  की  बात

 ह

 श्री  ए०  के०  पुंजा  :  क्या  मन्त्री  महोदय  सभा  को  बतायेंगे  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अनुदान
 राशि  कालेज  तथा  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  को  क्‍यों  नहीं  दी  है  जो  पहले  ही  संशोधित  की  जा  चुकी
 हैं  और  पिछले  आठ  वर्षों  से  उन्हें  दी  गई  हैं  ?  )

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को
 लागू  करने  के  जो  1973  में  सरकार  द्वारा  मान  ली  गईं  और  कुछ  राज्यों  के  सिवाय  सभी
 राज्याँ  में  लागू  की  गई  केन्द्र  सरकार  ने  1973-79  तक  की  अधिक  राशि  का  80%,  जो  राज्य
 कारों  द्वारा  इन  अचानक  वेतनमानों  की  वृद्धि  से  उत्पन्न  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  के  लिए  चाहिए  थी  दे
 दी  आशा  करनी  चाहिए  कि  इसके  बाद  सभी  राज्यों  ने  यह  फायदा  उन  अध्यापकों  तक  पहुंचा  दिया

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभी  राज्यों  ने  ऐसा  क्र  दिया  अगर  पश्चिम  बंगाल  यह  न  हीं  कर  रही
 है  तो

 मैं  अपने  पश्चिम  बंगाल  के  मित्रों  स ेअपील  करूंगा  कि  वे  राज्य  सरकार  को  इसके  लिए  राजी

 6



 !  1907  मौखिक  उत्तर

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  केरल  सरकार  ने  कालेज  के  अध्यापकों  के  मामले  में  विश्वविद्यालय  अनुदान
 प्रायोग  के  संशोधित  वेतनमान  लागू  नहीं  किए  क्या  यह  तथ्थ  मन्त्री  महोदय  के  नोटिस  में  आया  है  ?

 दि  तो  क्या  वह  केरल  सरकार  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  वेतनमानों  को  लागू  करने  के

 लए  विशेष  अनुदेश  देंगे  ?

 श्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मेरे  माननीय  मित्र  बिल्कुल  सही  कह  रहे  हैं  कि  केरल  सरकार  अपने

 अध्यापकों  को  संशोधित  वेतनमानों  के  अनुसार  अदायगी  नहीं  कर  रही  ,1973  से  केरल  सरकार

 ऐसा  नहीं  कर  रही  है
 ह॒

 '
 श्री  भ्रमल  दत्त  :  क्‍या  उन्होंने  धनराशि  ली  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  एसा  नहीं  सोचता  हूं  । लेकिन  बात  यह  है  कि  इस  मामले  में  हमें  केर  ;

 a

 की  समस्था  को  समझना  वास्तव  में  तह  सरकार  पहले  ही  अपने  बजट  का  43%,  शिक्षा
 र  खर्च  कर  रही  और  यह  कोई  पार्टी  का  मामला  नहीं  है  ।  वहां  पर  श्री  अच्युत  मेनन  के  नेतृत्व  मं

 प्री०  पी०  आई०  सरकार  हुआ  करती  उसके  बाद  श्री  नयनार के  नेतृत्व  में  सी०  पी०  एम०  सरकार
 यी  |  और  अब  वहां  कांग्रेस  मिली  जुंली  सरकार  लेकिन  कोई  भी  सरकार  इसे  लागू  नहीं

 सकी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  223  डा०  ए७  के०  पटेल  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  कृपया  मुले  अनुमति  दी

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  बस  समाप्त  ।
 ॥॒

 के०  के०  तिवारी  :  हम  देश  के  अध्यापकों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  और  हमें  प्रश्न

 की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है

 श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  इनमें  से  कोई  भी  कालेज  का  अव्यापक  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  ममंता  बनर्जी  को  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  सदन  में

 एछ  जान  आ  जाएगी  ***
 ******

 भ्रध्यक्ष महो  दय  :  प्रोफेसर  की  सिफारिश  पर
 मैं  ममता  जी  को  अनुमति  दूंगा

 '*****
 )

 प्रो०  के०
 के०  तिवारी

 :
 महोदय  मुझे  भी  अनुमति  दें  ।

 प्रध्यक्ष महोदय  :  आप
 अध्यापक

 वह  एक  महिला

 कुमारों  ममता  बनर्जो  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  क्या  माननीय  मन्त्री  को  यह
 है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  प्रोफेसरों  तथा  अध्यापक्रों  को समय  पर  उनका  वेतन  नहीं  मिल  रहा

 ।  दूसरी  कुछ  विभिन्‍न  काललेजों  के  प्रधानाचायं जो  सी०  पी०  आई०  विचारधारा  के  अपने
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 कालेजों  का  ठीक  प्रकार  से  विकास  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान-आयोग  की  अंनुदान  राशियों

 का  उपयोग  नहीं  कर  रहे  सरकार  का  इसके  प्रति  क्या  रवैया  है  क्योंकि  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर

 मामला  है'********

 श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  यह  सच  नहीं  यह  महिला  अध्यापक  नहीं  मैं  पश्चिम

 बंगाल  में  एक  कालेज  अध्यापक  हूं
 *****  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  क्या  यही  है  जो  आपचाहते  थे  ?

 एक  माननोय  सदस्य  :  मंत्री  जी  को  इस  मामले  की  जांच  करवाने  दीजिए '** ह  ह

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  क्या  आप  इससे  सहमत  हैं  कि  अब  नी  रसता  नहीं  रही  है  ?  ***

 )
 *

 श्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍्त  :  स्थिति  में  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देना  और

 इस  मामले  का  यहां  उठाना  पसन्द  न  करता  बल्कि  पहले  प्रश्न  करने  वाले  अपने  माननीय  मित्र  से  चर्चा

 करना  पसन्द  करता  ।  परन्तु  विपक्षी  मित्रों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  प्रतिक्रिया  से  मैं  अपेक्षाकृत  अधिक

 शंकालु  हुआ  हूं  ।  शायद  उतना  मैं  अन्यथा  '  *'
 )

 महोदय  :  सन्देह  तो  सन्देह  मैं  उनकी  जांच  कराने  नहीं  जा  रहा  हूं'"*  )

 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  हम  जानते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  क्या  हो  रहा

 अश्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बाहर,वाद  विवाद  -*
 )

 हु

 ,...  श्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  आप  बहुत  कुछ  कह  चुके  प्रत्येक  छोटे  विषय  पर
 उत्तेजित  मत  होइए**ਂ  )

 +

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  इस  सभा  में  1962  से  हूं  और  मैंने  देखा  है  कि  थोड़े-बहुत  परिहास
 कभी  बहुत  सहायता  मिलती  है

 '  |

 .  प्रो०  सधु  दण्डवते  :  मैंने  कहा  है  कि  न१राज़ होने  के  बजाए  उन्हें  उन  पर  हंसना

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  सम्पूर्ण  बिश्व  उन  पर  हंस  रहा  है  ।

 क्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  हम  दोनों  अच्छे  विनोदशील

 ््ि  प्रादिवासो  क्षेत्रों  में  साक्षरता  में  वध

 ४
 *224.  ओर  दिलोप  सिह  भ्रिया  :  वया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 8
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  आदिवासी  क्षेत्रों  में  साक्षरता  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई

 क्‍या  यह  वृद्धि  निर्धारित  लक्ष्यों  के अनुरूप  और

 यदि  तो  उसके  वंया  कारण  हैं  ?

 |
 .  ..

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  )  :  से  देश  मैं  साक्षरता  की  दर  का  मूल्यांकन  ;
 भारत  के  महापंजीयक  द्वारा  दस  वर्षों  में  एक  बार  की  गई  जनगणना  के  माध्यम  से  ही  किया  जाता  .
 पिछली  जनगणना  1981  में  हुई  थी  ऑर  अगली  जनगणना  1991  में  होनी  है  ।  अनुसूचित  जनजातियों
 में  साक्षरता  की  दर  1971  में  11.30%  से  बढ़कर  1981  में  16:35  हो  गई  1981  और
 1991  के  बीच  साक्षरता  दंर  में  वृद्धि  का

 प्रता  1991  में  जनगणना  आयोजित  करने  के  बाद  ही
 चलेगा  ।

 जबकि  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  में
 1990  तक  निरक्षरता  के  उन्मूलन  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 .  >

 श्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  न ेकहा  कि  आदिवासी  क्षेत्र  में
 बच्चों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  बहुत  सारे  रुपये  खर्च  किए  जाते  लेकिन  हमको  जो  अनुमानित
 रिजल्ट्स  मिलने  वे  रिजल्ट्स  अभी  भी  नहीं  मिल  रहें  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना
 चाहता  उनका  वया  का  रण  था  ?  आज  आदिवासी  क्षेत्र  में  स्कूल  तो  टीचस  नहीं  बिल्डिंग  नहीं

 एक  बच्चा  पहली  वलास  में  भरती  होता  पांचवीं  क्लास  तक  जाता  फिर  पांचवीं  क्लास  से
 पहली  बलास  में  आ  जाता  है  वे  बच्चे  भी  राष्ट्रीय  विचारधारा  से  जुड़े  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  छठे  प्लान  में  कोई  गलती  रह  गई  तो  उसे  सातवें  प्लान  में  दुरुस्त  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  क्या  आदिवासी  लोगों  को  शिक्षित  करने  की  कोई  योजना
 आपके  पास  है  ?

 ॥

 भरी  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍्त  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  से  सहमत  हूं  कि  जहां  भी
 ट्राइबल  रहते  वहां  शिक्षा  के  प्रबन्ध  पर  अवश्य  जोर  देना  विशेष  जोर  देना  लेकिन
 कहीं  ऐसे  स्कूल  जहां

 ठीक  से  शिक्षा  नहीं  हो  रही  यदि  इसकी  सूचना  मुझे  मिलेगी  तो  उसको  ठीक
 करने  के  लिए  मैं  जो  कुछ  भी  कर  करने  की  कोशिश  करूंगा  ।  जहां  तक  ट्राइबल  एरियाज़  में
 स्कूल्स  का  प्रश्न  मेरी  सूचना  है  कि  जहां-जहां  आश्रम  स्कूल  बने  उन  आश्रम  स्कूलों  में  लड़के  जाते
 हैं  और  अच्छी  शिक्षा  होने  क ेसाथ  साथ  अटैंडेंस  भी  अच्छी  होती  है  तथा  उनके  रिजल्ट्स  भी  बुरे  नहीं

 जहां  तक  नॉन-फॉर्मल-एजुकेशन  का  संबंध  इसके  लिए  कई  राज्यों  को  केन्द्र  ग्रास्ट  देता  एडल्ट
 एजुकेशन  के  लिए  भी  केन्द्र  अलग  से  धनराशि  देता  होम  मिनिस्ट्री  में  ट्राइड्लल  सब-प्लान्स  हैं  और

 9
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 एजुकेशन  मिनिस्‍्ट्री  में  भी  द्राइबल  स़ब-प्लान्स  इन  सब  तरीकों  से  शिक्षा  के लिए  सहायता  दी  जाती

 श्रो  दिलोप  सिह  भ्रिया  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि

 शिक्षा  के  लिए  सहायता
 दी  जाती  उन्होंने-यह  भी  कहा  कि  जहां  आश्रम  स्कूल  कहां  लड़के एक

 साथ  रह  कर  पढ़-लिख  सकते  मेरे  पास  यह  एस  ०  सी०  और  एस०  टी०  कमीशन  की  1981-82 2
 की  रिपोर्ट  जिसमें  कहा  गया  है  कि  आदिवासियों  के  झौंपडे  दूर-दूर  रहते  ट्राइबल  सब-प्लांन  के

 लिए  सारा  पैसा  स्टेट  गवर्नमेंट  के  माध्यम  से  खर्च  किया  जाता  मैं  माननीय  मंत्री जी  से  पूछना

 चाहता  क्या आप  इस  विषय  को  समवर्ती  सूची  में  लेकर  आश्रम  पद्धति  के
 जिस  तरह  से  सेन्ट्रल  स्कूल

 आप  चला  रहे  वंसी  ही  व्यवस्था  आदिदासी  लोगों  को  पढ़ाने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 लागू  करेंगे  १,

 रन
 श्रो फृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  इस  सुझाव  पर  सरकार  विचार

 ५

 श्री  वी०  सोमनाद्रोसबरा  राब  :  मंत्री  महोदय  ने  हमें  बताया  है  कि  केवल  16  प्रतिशत
 वासी  साक्षर  इसके

 साथ  ही  उन्होंने  कहा  है  कि  1990  तक  शत्त  प्रतिशत  साक्षरता  प्राप्त  कर  ली
 जाएगी  जो  कि  एक  स्वप्नः  ही  प्रतीत  होता  क्या  सरकार  आदिवासी  बच्चों  के
 लिए  मध्याह्न  भोजन  की  व्यवस्था  करने  पर  विचार  करेगी  ताकि  उनमें  साक्षरता  प्रतिशत  बढ़
 सके  ?१ ना  कि

 5  श्री  कृष्ण  चन्द्र  1990  तक  शत  प्रतिशत  साक्षरता  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  छठी  योजना  में
 रखा  गया  इस  लक्ष्य  को  प्रप्प्त  कश्ने  के  लिए  हमें  गम्भीरता  से  प्रयास  करना  होगा  ।  आदिवासी
 सख्या  कुल  जनसंख्या  का  7.76  प्रतिशत  परन्त  ऐसे  वंग॑  के  लिए  जिसे  अभी  तक  लाभ  नहीं
 विशेष  रूप  से  महिलाओं  के  विशेष  प्रयास  करना  लड़कियां  साक्षरता  में  लड़कों  से

 बहुत पीछे  एक  छोड़ा  सा  तथ्य  मैं  आपके  ध्यान  में  लाना  हुं  कि  इस  16  प्रतिशत  में  0.4  वर्ष  से  ऊप*
 के  बच्चे  सम्मिलित  हैं  ।  यह  एक  छोटी  सी  बात  है  परन्तु  यदि  0.4  वर्ष  की  आय  के  बच्चों  को  गणना  में
 नहीं  लिया  जाए  तो  प्रतिशत  में  कुछ  वद्धि

 रब  जहाँ  तक  मध्याह्लन  भोजन  देने  की  योजना  का  संबंध  इसकी  व्यवस्था  की  गई  है  और
 लोगों  के  लिए  यह  प्रोत्साहन  20  सृत्री  कार्यत्रम  में  भी  सम्मिलित  किया  गया  विद्यालयों

 में  बच्चों  को  और  प्रोत्साहन  भी  उपलब्ध  कराए  गए
 हैं

 परन्तु  इसके  बावजूद  कुछ  बाघाएं  उनमें  से
 एक  जनसंख्या  का  छितरा  हुआ  होना  आर  आवादियों  से  आसानी  से  पैदल  तय  की  जा  सकने  वाली
 दूरी  पर  विद्यालय  स्थापित  करने  की

 जाने  के  लिए  मांता-पिता  कं  था  प्रोत्साहन  नहों

 इन  तत्वों को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्य  प्रोत्साहनों  क

 10

 आवश्यकता  है  ओर  एक  अन्य  तथ्य  यह
 ट
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 रिक्त  प्रोत्साहन  की  आवश्यकता  को  समझता  हूं  ।  इन  अतिरिवत  प्रोत्साहनों  में  मुफ्त  पाठूय  मुफ्त

 मुफ्त  वर्दी  मध्याह्नन  भोजन,.छात्रवृत्ति  और  माता-पिता  प्रतिपूतिआदि  सम्मिलित  हैं

 क्योंकि  जब  ये  बच्चे  विद्यालय  जाते  हैं  तब  काम  के  लिए  उपलब्ध  होते  ।  इस  बात  का  भी  ध्यान

 रखना  हीगा  |

 श्रॉमती  फूलरेण  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं
 कि  आदिवासी

 लाओं  में  साक्षरता  का  प्रतिशत  क्‍या  है  और  क्या  उन्हें  शिक्षित  करने  के  लिए  कोई  विशेष  नीति  अपनाई
 ई

 है

 भरो  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  आदिवासी  महिलाओं  में  साक्षरता  8.04  प्रति  शत  है  ।  पुरुषों  में  24.59

 प्रतिशत  है  ।  वास्तव  में  शिक्षा  की  द्ष्टि  से  पिछडे  हुए  राज्यों  को  महिलाओं  की  शिक्षा  हेतु  तथा

 पिकाओं  की  व्यवस्था  हेतु  विशेष  सहायता  दी  जाती  है  ताकि  लड़क्रियां  वि  थालयों  में  जा  कई

 परिवार  लड़कियों  कोਂ  ऐसे  विद्यालयों  में  नहीं  भेजना  चाहते  जिनमें  केवल  अध्यापक  होते  हैं  ।  स्त्री  प्रौढ़

 कार्य  क्रम  के  लिए  राज्य  शिक्षा  की  दृष्टि  से  पिछड़े  राज्यों  को  सौ  प्रतिशत  सहायता  देता

 हे  है
 4

 कंपिटल  एक्सप्रस  गाड़ी  में  सुघार  करना

 *  225.  श्री  इमर  लाल  बंठा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दानापुर  और  कटिहार  के  बीच  चलने  वाली  कैपिटल  एक्सप्रेस  उत्तरी  बिहार  को

 राजघानी  पटना  से  जोड़ने  वाली  एक  मात्र  रेलगाड़ी

 हा  यदि  तो  क्या  उक्त  रेलगाड़ी  में  यात्री  डिब्बों
 की  संख्या  बहुत  कम  है  और  इसके  डिब्बे

 पुराने  टूटी  फूटी  हालत  में

 क्या  इसमें  सामान्यतः  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बे  नहीं  ले>ये  जांते  है ंऔर  उन  डिब्बों  का

 रख-रखाव  भी  बहुत  खराब
 हैं

 नी
 क्‍या  यह  रेलगाड़ी  भाष  के  इंजन  से  चलायी  जाती  जो  रास्ते  में  खराब  हो  जाती  है

 और  यह  रेलगाड़ी  शायद  ही  कभी  समय  पर  चलती  है  ह

 यदि  तो  क्या  सरकार  का
 विचार  राज्य  की  राजधानी  से  उत्तरी  बिहार  के  लिए

 और  अधिक  रेलगाड़ियां  कैपिटल  एक्सप्रैस  में  यात्री  डिब्बों  की  संख्या  उनका  उचित

 रख-रखाव  करने  तथा  इसे  चलाने  के  लिए  ढीजल  इंजन  की  व्यवस्थ्य  क  ने  का  और

 (8)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 i
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 नी  चने

 |
 *

 रेल  मंत्रो  बंसो  :  जी
 प्रश्न

 नहीं
 कैपिटल  के  क्सप्रेस  में  डिब्बे  होते  हैं  पहले  दर्ज  का  एक  डिब्बा

 शामिल  है  ।  कुछ  समय  के  लिए  यह  गाडी  कम  डिब्बों  और  पहले  दर्जे  के
 डिब्बे  के  बिना  चल  रही  थी  ह

 और  शरारती  गतिविधियों  के  कारण  डिब्बों  की  हालत  असंतोषजनक हो  जाती है  और
 समय-समय  पर  इनकी  मरम्मत  की  जाती

 जी  यह  गाड़ी  भाष  के  इंजन  से  चलायी  जाती  कभी-कभार  इंजन  भी  खराब  हो
 .  जाते  जिसके  लिए  कारंवाई  की  जाती  लेकिन  गाड़ियां  देर

 स ेचलने  का  कारण  नया  परवर्तित

 बरौनी-कटिहार  खंड  है  जहां  अभी  भी  काम  चल  रहा  ओर  जिसके  कारण  गाड़ियां  रोकनी  पड़ती

 हैं  ।

 और  सवारी  डिब्बों  तथा  डीजल  इंजनों  जेसे  संसख्नधनों  की  कमी  के  कारण  (9)
 फिलहाल  पटना  तथा  नार्थ  बिहार  के  बीच  कोई  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाने  तथा  (11)  45/46

 कटिहार  कैपिटल  एक्सप्रेस  में  डीजल  इंजन  लगाने  का  कोई  प्रैस्ताव  नहीं  .

 ५  श्री  ड्मर  लाल  बंठा  :  अध्यक्ष  बरोनी-कटिहार  के  बीच  अमान-परिवततेन  से  पहले  उस
 लाइन  पर  14  जोड़ी  गाड़ियां  चलती  लेकिन  अमान  १रिवतन  के  बाद  सिफं  दो  जोड़ी  गाड़ियां

 ह  चलती  हैं  तथा  राजधानी  को  जोड़ने  वाला  एकमात्र  यह  रेल  मार्ग  है  जो  चार-पांच  जिलों  को  जोड़ता है  ।
 मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  आपने  अभी  जो  उत्तर  दिया  कि  अभी  भी  रेल  मार्ग  पर  अमान

 का  काम  चल  रहा  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  अमान  परिवतंन  के  बाद  इस  यार्ग  को  खुले
 हुए  8  महीने  से  ज्यादा  हो  गये  इसलिए  आप  कृपा  कर  कौन-कौन  सा  काम  अभी  बाकी
 है  जो  हो  रहा  है  तथा  वे  कौननन  सी  सीधी  गाड़िया ंहैं  जो पटना  ओर  नार्थ-त्रिहार  के  बीच  चलती ह

 «श्री  बंसी  लाल़  :  लाइनों  में  अभी  सिगनल  कम्युनिकेशन्स  का  और  रोढ़ी  डालने  का  काम

 चालू  है  4  इस  वजह  से  वहां  गाड़ी  धीरे  चलती  जो  कैपीटल  एक्सप्रेस  उसके  अलाव  उस  रास्ते
 पर  दो  गाड़ियां  और  चलाते  हैं  आसाम  मेल  चलती  है  और  दूसरी  मुजफ्फरपुर  बम्बई  बी०  टी०
 वीकली  एक्सप्रेस  है  ।

 श्री  ड्मर  लाल  प्रश्न के  उत्तर में  यह
 कहा  गया  है  कि  उठाईगिरी  और शरारती

 विधियों  के  कारण  डिब्बों  की  हालत  बहत  असंतोष
 -

 इन्तजाम  किया  हैं  और  आगे  यह  न  हो  औਂ  इंजन जो  चलते-चलते  बन्द  हो  जाते  उनके लिए  आपने
 क्या  किया  आप  अनुमान  कर  सकते हैं  कि  कभी-कभी तो  भर  गाडी  खराब

 होने
 1४

 रथ
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 के  ऐसे  स्थानों  पर  रहते  जहां  न  खाने  को  कुछ  मिलता  है  और  न  पीने  को  मिलता
 -  राजधानी  से  उत्तर  बिहार  जाने  वाली  यही  एक  डाइरेक्ट  गाड़ी  इसलिए  इसमें  अगर  डीजल  इंडून '

 लगा  दिया  तो  हंम  समझते  हैं  कि  लोगों  को  बहुत  लाभ  इस  पर  आप  को  विचार  करना

 चाहिए  और  उठाई-गिरी  के  कारण  जो  डिब्बों  की  हालत  खराब  द्वो  जाती  उसका  भी  इन्तज़ाम  होना

 ॥

 श्री  बंसी  स्पीकर  इसके  लिए  जो  प्रबन्ध  हो  सकता  पुलिस  के  जरिये  से  औ

 दूसरी  तरह  से  हम  करते  बाकी  जो  चीजें  गाड़ी  स ेउतार  कर  ले  जाते  उनको  फिर  से  लगाने  की

 फोशिश  करते  हैं  और  डिब्जों  में  से  जो सामान  उठा  कर  लोग ले  जाते  उनको  वराबर  लगाते  जहां
 तक  डीजल  इंजन  लगाने  का  सवाल  अभी  डीजल  इंजन  हमारे  पास  नहीं

 औ  राम  भगत  पासवार्स  :  अध्यक्ष  महोदय  बिहार  की  राजधानी  पटना  से  उत्तर  बिहार  की  ओर

 जाने  वाली  सोधी  गाड़ियां  जो  वर्षों  स ेचल  रही  थी  एक  दो.साल  के  अन्दर  सारी  गाड़ियों  को  कंसिल  कर

 दिया  गया  पहले  उत्तर  बिहार  की  तरफ  दरभंगा  और  जय  जो  नेपाल  के  बोर्ड र
 पर  डाइरेक्ट  गाड़ी  चलती  77  अप  और  78  डाऊन  जयनगर  तक  गाडी  जाती

 इसके  अलावा  जयन्ती  जनता  एक्सप्रैस  गाड़ी  जाती  उत्तर  बिहार  की  तरफ  ये  जो  सारी  गाड़ियां
 जाती  उन  सबको  बन्द  कर  दिया  जनता  ने  यह  आवाज  उठाई  कि  उत्तर  बिहार  की  तरफ  जाने
 वाली  गाड़ियों  की  संख्या  को  बढ़ाया  तो  गाड़ियां  बढ़ाने  क ेबजाए  और  सभी  को  कंसिल  कर  दिया

 और  इसके  लिए  जवाब  यह  दिया  गया  कि  क्योंकि  महात्मा  गांधी  सेतु  गंगा  पर  बन  गया  इसलिए  रेल

 चलाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  और  अब  इसकी  कोई  उपयोगिता  नहीं  अब  जब  गाड़ी  बन्द  कर

 शो  लोग  बस  पर  चढ़ेंगे  ही और  बसें  तीन  और  चार-चार  घंटे  में  अपने  गन्तव्य  स्थान  पर  जाती

 इन्होंने  यह  कह  दिया  कि  रेल  की  उपयोगिता  नहीं  इसके  बारे  में  मैं  कह  देना  चाहता  हूं  ।

 अक्षष्यक्ष  महोदय  :  आप  सवाल  -

 राम  मगत  पासवान  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  रेलगाड़ी  बन्द  हो  जायेबी  तो  कौन

 गाड़ी  पर  चलेगा  और  इससे  सरकार  को  नुकसान  होगा  ।  दूसरी  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एक्सप्रैस

 गांडी  का  किराया  लोगों  से  लेते  हैं  लेकिन  वह  गाड़ी  पैसेन्जर  के  रूप  में  चलती  है  ।  हर  स्टेशन  पर  ड्राइवर
 खाते-पीते  तो  कंसे  उसकी  उपयोगिता  रह  इसलिए  मेरा  मंत्री  महोदय  से  यह  आग्रह  है
 कि  जो  गाड़ी  कैसिल  की  गई  जो  वर्षों  से  चल  रही  उनको  फिर  से  चलाया

 सम्रस्तीपुर  और  जयनगर  होते  हुए  जो  गाडी  जाती  उसको  बंद  कर  दिया  गया  आपके  अफसरों
 ने  गलत  रिपोर्ट  की  मेरा  कहना  यह  है  कि  उस्तको  न  मानकर  गांडियों  को  फिर  से  चलाने  की  आप
 कृपा

 श्री  बंसी  लाल  :  सभी  गाड़ियों  को  बंद  नहीं  किया  गया  वहां  पर  गाड़ियां  चल  रही  हैं  लेकिन
 जिन  गाड़ियों  की  जरूरत  नहीं  समझी  उन्हें  बंद-कर  दिया  गधा  है  और  अभी  उन्हें  नहीं  चलाया
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 »  अ्रध्यक्ष  महोदय  :  नेवस्ट  क्वेश्न  श्री  हन्नान  मोल्लाह  ।  श्री  अमर  राय  प्रप्तान

 .  श्री  राम  मगत  पासवान  :  उत्तर  बिहार  में  जो  गाड़ियों  को  कंसिल  किया  गया  तो  जऩता  के

 साथ  अन्याय  किया  उत्त  गाड़ियों को  फिर  से  चलाया  जाये
 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप
 अपना  आसन  ग्रहण  कीजिये  ।

 ऊ

 मेडिकल  कालेजों  में  भ्रारक्षण

 ््
 *

 227.  श्री  घ्रमर  राय
 प्रधान

 -
 भ्क्या

 श्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  सरकार  को  मेडिकल  कालेजों  में  आरक्षण  संबंधी  राने  आयोग  की  रिपोर्ट  की

 प्राप्तहो  गई  |  -

 यदि  तो  रिपोर्ट  की  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 शिक्षा  संस्थाओं  में  आरक्षण  के  बारे  में  मोटे  तौर  पर  सरकार  की  नीति  क्‍या  है  ;  और

 इसे  समान  रूप  से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने

 का  विचार  है  ?  ह

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  नहीं  ।
 कि  ।

 t
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  भारत  सरकार/विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  नीति  के  अनुसार
 विद्यालयों  और  कालेजों  में  सभी  पाठ्यक्रमों  में  22.5  प्रतिशत  सीटें  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जातियों  (15  प्रतिशत  अनुसूचित  जातियों  के लिए  और  7.5  प्रतिशल  अनुसूचित  जन  जातियों  के
 के  छात्रों  के  लिए  आरक्षित  होनी  इस  संबंध  में  सभी  राज्य  सरकारों/संघ
 शासित  क्षेत्रों  को  दिशा-निर्देश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 जहां  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  ऐसे  आरक्षणों  के  बारे  में  केन्द्रीय
 सरकार/विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  दिशा-निर्देशों  का  पालन  करेंगे  वहां  राज्य  विघान  मण्डलों
 के  अधिनियमों  के  अंतगंत  स्थापित  विश्वविद्यालय  सामान्यतया  संबंधित  राज्य  स  रकारों  द्वारा  जारी
 आरक्षण  नीति  और  अनदेशों  का  पालन  करते  हैं  ।

 ‘
 भी  ध्मर  राय  अध्यक्ष  आप  कृपया  फैसला  करें  कि  क्या  यह  उत्तर

 टोलवाला है  या  नर्सरी  के  बुंच्चे  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  जैसा
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बच्चा  भविष्य  का  निर्माता  होता  है  ।

 ...  श्री  अमर  प्रधान  :  यद्यपि  राने  आयोग  के  प्रतिवेदन  से  गुजरात  राज्य  में  कई  समस्याएं  पैदा  *

 हो  गई  हैं  और  आरक्षण के  पक्ष  में  तथा  विरोध  में  नारे  जगाये  जा  रहे  हैं  और  दंगे  हो  रहे  हैं  और  इन
 »  दंगों  के  कई  लोग  मारे  भी  गये  हैं।शने  आयोग  का  प्रतिवेदन  पन्द्रह  दिन  पूर्व  ही  गुजरात  विधान  सभ्य

 में  रखा  गया  है  ।  अब  आप  अपने  उत्तर  में  बता  रहे  हैं  कि
 *  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।”  मुझे  समझ

 नहीं  आता  कि  सरकार  कैसे  का  थे  कर  रही  इंडियन  एक्सप्रेस  और  टाइम्स  झ्राफ  इंडिया  सहित  कई
 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हो  चुका  है  (  व्यवधान )

 ४

 मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  यदि  आप  तीन  वर्षों  के  प्रतिवेदनों  को  देखें  तो  आप  पाएंगे  कि
 |

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  ज़रिए  आरक्षित  22.5  प्रतिशत  स्थानों  में  से  केवल
 10.6  प्रतिशतस्थान  भरे  गए  मैं  चाहता  हूं  कि  गुजरात  में  शेंष  कोटा  क्‍यों  नहीं  भरा  गया

 है  ।  है

 इसके  क्या  यह  सच  है  कि  राने  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  मह्दे  नजर  रखते  हुए  गुजरात
 सरकार  ने  जाति  के  आधार  पर  नहीं  बल्कि  आय  के  आधार  पर  आरक्षण  की  नीति  अपनाई  है  ?

 श्री  योगेन्द्र  सकवाना  :  राने  आयोग  को  प्रतिवेदन  इसी  वर्ष  गुजरात  विधान  सभा  में
 सभा  पटल  पर  रखा  गया  यह  राज्य  सरकार  का  प्रतिवेदन  है  और  इस  पर  यदि  राज्य  सरकार  और

 |

 विधान  सभा  चाहेगी  तो  राज्य  विधान  सभा  में  ही  चर्चा  इसलिए  इसका  हमारे  साथ  या  भारत
 सरकार  के  गृह  मंत्रालय  के  साथ  कोई  संबंध  नहीं  इस  प्रकार  हमें  यह  प्रतिवेदन  अभी  तक  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।  .

 जहां  तक  कुछ  स्थानों  को  न  भरे  जाने  का  संबंध  इसका  कारण  योग्य  का  न

 मिलना
 mom  5

 «भी
 राय प्रधान  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  मैंने  यह  प्रश्न  पूछा

 इसे  एक  विभाग  से  स्थानांतरित  करके  दूसरे  के  पास  भेज  दिया  पहले  इसे  गृह  मंत्रालय  को  भेजा
 गया  था  और  बाद  में  स्वास्थ्य  विभाग  को  स्थावांतरित  कर  दिया  अब  वे  कह  रहे  हैं  कि  उत्तर

 देना  संभव  नहीं  आप  मेरी  और  एक  सदस्य  केरअधिकार  की  रक्षा

 ~  महोदय  :  उन्होंने  कहा  विधान  सभा  में  सभा-पटल  पर  रखा  गया  उन्होंने
 यह  कहा  यह  विधान  सभा  के  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  और  वे  ही  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं
 और  इसे  क्रियान्वित्  कर  सकते

 »भों  योगेन्द्र  सकवाना  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हुं  कि  हमें  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 पर  इस  पर  यदि  चर्चा  होनी  ही  है  तो  वह  राज्य  विधान  सभा  में  ही  होनी  है  ।

 ४अध्यक्ष
 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  कहते  हैं  कि  उन्हें  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  हसे  पिछले  हफ्ते  ही

 विधान सभा  में  प्रस्तुत  किया  गय्मा

 1३



 मौखिक  उत्तरे  च  हि  ,28  1985

 श्री  भ्रमर  राय  आप  जानते  हैं  कि  गुजगत  विधान  सभा  के  चुनावों  से  पूर्व

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  22.5%,  आरक्षण  की  सामान्य  नीति  का

 पालन  किया  जा  रहा  था  ।  बाद  में  गुजरात  सरकार  ने  घोषणा  की  कि  इसे  बढ़ाकर  49०,  प्रतिशत  कर
 दिया  जाएगा  ।  विधान  सभा  चुनावों  के  बाद  इसे  कम  कर  दिया  गया  परन्तु  मेरा  प्रश्न

 .  यह  है  कि  क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  गुजरात  राज्य  महात्मा  गांधी  के  राज्य  अनुसूचित
 हे

 ,  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विद्याथियों  के अधिकार  छीने  जा  रहे  हैं  ?

 ज्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  इसे  समाप्त  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 शी  झ्मर  राय  प्रधान  :  जी  इसे  समाप्त  किया  जा  रहा  है|  भारत  के  संविधान  के  सम्बद्ध

 अनुच्छेद  के  उपबंधों  के  अधीन  क्या  इसे  गुजरात  राज्य  में  उचित  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जायगा  ?

 भओ  योगेन्द्र  मकबाना  :  »रक्षण  समाप्त  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  भारत
 के  संविध।न  में  इसका  प्रावधान,किया  गया  इस  संबंध  में  मैं  माननीय  सदस्य  के
 विचार  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि
 केन्द्रीय  चिकित्सां  विश्वविद्यालयों  में  22.5  प्रतिशत  अनुमूचित  जातियों  और  अनुसूचित  -
 जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  हैं  ।”  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  जी  को  मंडल  आयोग  की
 इस  सिफारिश  के  बारे  में  पता  है  कि.आरक्षण  पिछड़ी  जातियों  के  लिए  भी  किया  जाना  चाहिए  ?  क्‍या
 माननीय  मंत्री  जी  इस  सिफारिश  पंर  विचार  करेंगे  ?

 ओ  योगेन्द्र  मकवाना  :  यह  प्रश्न  राण  आयग  के  प्रतिवेदन  पर  आधारित  मंडल  आयौग
 के  प्रतिवेदन  से  इसका  कोई  संवंध  नहीं  है  ।

 एस०  जयपाल  रेड्डी  :  राणे  भायोग  के  प्रतिवेदन  में  पिछड़ी  जातियों  के  बारे  में  भी
 विचारकिया  गया

 शओ  योगेन्द्र  मकघाना  :  किन्तु  प्रश्न  राणे  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  मेरे  पास  कोई
 जानकारी  नहों

 ये  सभी  प्रतिवेदन  गृह  मंत्रालय  के  पास  हे

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  डी०  पी०  यादव  ।

 भो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  उन्होंने  मेरे  प्रएन  का  उत्तर  नहीं  मुझे  अपना  प्रश्न  पढ़ने
 दीजिए  ।  ह  aft एस० जयपाल रेड्डो : आप किस प्रकार संतुष्ट हो सकते हैं ? मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उत्तर  से  संतुष्ट  हूं  ।

 ओऔ  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  आप  किस  प्रकार  संतुष्ट  हो  सकते  हैं  ?  मैंने  अनुपूरक  प्रश्न

 पूछा प्रह आश्चयंजनक बात है।.जपप क्षपया प्रश्न पढ़ें । प्रश्न का भाग इस प्रकार है :
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 ,  :«..  संस्थाओं  में  आरक्षण  के  बारे  में  सरकार  की  भुख्य  नौति  क्या  है  ?  ”

 श्री  डो०  पो०  यादव  :  संविधान  के  अनुसार  अनुनूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  एक  सांविधिक  उपबंध  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  का  दृष्टिकोण  यह  है  कि  इस  सांविधिक
 उपबंध  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  स्वास्थ्ये  मंत्री  इस  ब्रात

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  गृह  मंत्री  तथा  शिक्षा  मंत्री  क ेसाथ  मिलकर  विचार  करेंगे  कि  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  आरक्षण  नीति  न  केवल  चिकित्सा  कालेजों  अंपितु
 केन्द्रीय  विश्वविद्याज़्यों  और  अन्य  शिक्षा  संस्थाओं  तथा  आदि  में  भी  कार्यान्वित  की
 मैंने  देखा  है  कि  इस  बात  को  किया  गया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  शिक्षा  तथा  अन्य  संबंधित  मंत्रियों  के बीच  अन्तर  मंत्रालीय

 स्तर  पर  बैठक  आयोजित  की  जायेंगी  कि  इन  संस्थाओं  में  प्रवेश  पाने  के  मामलों  में  तथा  शिक्षकों  की
 नियुक्ति  के  मामलों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  के  लिए  कम  से  कम

 सांविधिक  उपबंध  का  पालन  किया  जायेगा  ।

 शी  योगेन्द्र  समकवाना  :  आरक्षण  के  मामले  में  संबंधित  प्रंत्रलय  गृह  मंत्रालय  है  जो समय  समय
 पर  देश  भर  की  स्थिति  की  समीक्षा  करता  है  चाहे  वह्‌  मामला  चिकित्सा  शिक्षा  अथवा  अन्य्र  तकनीकी
 शिक्षा  या  सेवाओं  से  संबंधित  जहां  तक  मेरे  मंत्रालय  कह  संबंध  हम  लोग  भी  स्थिति  की
 समीक्षा  कर  रहे  हैं  तथा  केन्द्र  क ेअधीन  आने  वाले  कालेजों  को  निदेश  देते  हैं  ।  किन्तु  राज्य  से  संवंधित
 कालेज  राज्य  आरक्षण  नियमों  द्वारा  शांसित  होते  इसका  आधार  राज्य  विशेष  में  अनुसूचित
 जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  की  आबादी  पर  आधारित  होता

 जिन  स्थानों  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों से  नहीं  भरा
 जाता  उनके  बारे  में  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  ऐसा  उम्मीदवारों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 होता  उन्हें  स्तर  के  बराबर  लाने  के  लिए  उनके  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  और  कोचिंग

 धाठयक्रम  आयोजित  किए  जाते  रातवीं  योजना  हम  इस  बात  को  विशेष  महत्त्व  दे  रहे  हैं  ।

 |  +

 की  बलरास  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  मुझे  इस  बात:की  निश्चित  जानकारी  है  कि  उत्तर
 प्रदेश  में  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  बच्चों  के  लिए  मेडिकल  कालेजेज़  में  रिजर्वेशन  उसके

 साथ  साथ  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  भी  15  प्रतिशत  रिजव्ेशन  जिसे  वहां  समाप्त  कर  दिया  गया

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  पुनः  पिछड़े  वर्गों  को
 15  प्रतिशत  रिजवेशन  देने  के  संबंध  में  पुनविचार  करने  के  लिए  प

 '

 ओऔ  योगेसा  भकथान१  :  मूल  रूप  सै  इसका  संबंध  राज्य  सरकारों  से  है  और  राज्य  सरकारें

 ”  17
 ह
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 संविधान
 के  अनुच्छेद  16(4)  के  अधीन  दिए  गए  सामान्य  उपबंध  के  माध्यम  से  समय  समय  पर

 पिछड़े  वर्गो  के  लिए  आरक्षण  के  बारे  में  निर्णय  लेती  हैं  ।  जे

 आओ  एडश्रार्डो  फंलोरो  :  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिये  आरक्षण के
 अलावा  आरक्षण  नीति  का  एक  पहलू  निवास  के  स्थान  या  कालेज़  के  रिथत  होने  के  स्थान  पर  भी

 आरक्षण  करना  हो  सकता  यह  विशेषकर  छोटे  इलाकों  में  स्थित  कालेजों  के  मामलों में  अधिक
 का  उदाहरण  के-तौर  पर  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  के  छोटे  इलाके  के  मामले  में  ।  बया

 स्थानीय  लोगों  के  हित  की  रक्षा  के  लिये  छोटे  इलाकों  में  स्थित  चिकित्सा  यथा  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  जँसे  छोटे  इलाकों  में  स्थित  चिकित्सा  कालेजों  के  संबंध  में  निवास  स्थान  के  आधार
 आरक्षण  संबंधी  अपनी  नीति  को  स्पष्ट  करेंगी  ?

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  इसके  बारे  में  चिकित्सा  शिक्षा  समीक्षा  समिति  एजूकेशन

 रिव्यू  कमेंटी  )  ने  भी  स्थानीय  निवासियों  लिए  75  प्रतिशत  आरक्षण  देने  की  सिफारिश  की

 किन्तु  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  निर्णय  में  यह  कहा  था  कि  आरक्षण  किसी  भी  हालत  में  70

 प्रतिशत  से  अंधिक  नहीं  होना  चाहिये  ।  अब  यह  70  प्रतिशत  अधिक्रतम  सीमा  70  प्रतिशत  है  ।

 एस  जयपाल  रेड्डी  :  मेरा  प्रश्त  मंडल  आयोग  से  संबंधित  किन्तु  क्या  यह  प्रश्न
 '

 राणे  आयोग  से  उत्पन्न  होता  माननीय  मंत्री  जी  मेरी  बात  से  सहमत  नही
 माननीय  अध्यक्ष  भी  मुझसे  सहमत  नहीं  है

 ।  माननीय  अध्यक्ष  महोदेय  आपके  लिए  उदार  हमारे
 लिये  नहीं  ।  ः

 |
 एड्श्राडों  फंलोरों  :  यदि  ऐसा

 है  तो  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  हर  समय  मेरी
 शिकायत दूमरी  प्रकार  की

 हु

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  मिनिस्टर  किसी  बात  का  जवात्र  देना  तो  वह  दे  देता  लेकिन

 अगर  किसी  सप्लीमेंटरी  का  सम्बन्ध  बवेश्चन  से  नहीं  तो.वह  जवाब  नहीं  देता
 ।

 ]
 *

 «श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आपकी  बात  मेरी  समझ  में  नहीं

 .  भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रो  फेस  <  साहब  आपको  दता  देंगे  ।

 श्री
 बो०  तुलसोराम  :  अध्यक्ष  कल भी  मैंने  भ्रश्त  पूछा  था  क्योंकि  उपाध्यक्ष  जी  ने  मुझे

 पुकारी  था  लेकिस  मेरी  गांडी  निकल  गई  आज  आपकी  दया  दृष्टि  हुई  है  और  मुझे  समय  से  पुकारा
 .  इसके  लिए  आपका  धन्यवाद  ।  मेडिकल  कालेजेज़  में  शेड्यूल्ड  का  स्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के
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 लड़कों  के  लिए  जो  रिजर्वेशन  किया  उसमें  उच्च  जाति  के  लड़के  बोगस  सर्टिफिकेट  लेकर  के  प्रवेश  ले
 लेते  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  मंत्री  जी  की  नोटिस  में  ऐसा  कोई  केस  आया  अगर  आया

 है  तो  ऐसे  कितने  केसेज़  हैं  ओो  ऐसा  नहीं
 इसके  लिए  आप  क्या  कायंवाही  करने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  योगेन्द्र मकवाना  :  अभी  हमारे  ध्यान  में  ऐसा  कोई  केस  नहीं  आयਂ  इसलिए  दूसरा
 सवाल  उठता  ही  नहीं  ।

 विद्य
 os  श्र  *  वि  /

 रायचर  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  लिए  तीसरा  श्रौर  चौथा  टरबाईन

 *228.  श्री  बी०  एस०  कृष्णा  श्रय्यर
 :

 क्या  सिंचाई  श्रौर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  का  रायचूर  स्थित  प्रथम  ताप  विद्यू त  संयंत्र  निश्चित  समय
 से  6  महीने  पहले  ही  पूरा  हो  गया  और

 ह॒

 रा
 यदि  तो  क्‍या  कर्नाटक  में  गत  7-8  तर्षों  से  बिजली  की  भारी  कभी  को  देखते  द््ण

 कार  का  विचार  उक्त  ताप  बिजली  संयंत्र  के  लिए  तत्काल  ही  तीसरा  और  चौथा  टरबाइन  मंजूर  करने
 का

 सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्रो  जी  रायचूर  ताप  विद्युत
 केन्द्र का  पहला  यूनिट  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पहले  चालू  नहीं  किया  गया

 x  योजना  आयोग  ने  रायचूर-में  तीसरी  यूनिट  को  त्नुमोदित  कर  दिया  चौथे  यूनिट
 का  तकनीकी  आशिक  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कर्नाटक  विद्यूत  निगम  से  संशोधित  लागत  अनुमान
 प्राप्त  महीं  हुए

 हैं  तथा  कोयले  की  उपलब्धता  भी  सुनिश्चित  की  जानी

 क्रो  बो०  एस०  कृष्णा  भ्रय्यर  :  मझे  पता  है  कि  योजना  आयोग  ने  तीसरी  यूनिट  को  अबमोदित

 कर  दिय

 मैंने  केवल  यह  कहा  बै  कि  पहला  यूनिट
 हो

 चुका  है  ।

 क्या  मैं  सरकार  से  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  उसे  पता  है  कि  पहला  यूनिट  कव  चालू  होगा  ।

 माननीय  मंत्री  जी  भली-भांति  जातते  हैं  कि  कर्नाव्क  राझुए  में  बिजली  की  भारी  कमो  है  जो  लगभग  75

 से  90  प्रतिशत  तक  योजना  आयोग  द्वारा  तीसरी  यनिट्ट  दित्‌  करने  के  लिए  सरकार  का

 धन्यवाद  करते हुए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वया  सरकार  चौथे  एनिट  को  भी  अनुमोदित  करेगी  जिससे

 कि  सभी  यूनिटों  का  कार्य  तत्काल  आरम्भ  किय्रा  जा  सके  ?  वधान  )

 श्री बो०  शंकरानंद  :  सभा  को  सूचित  करते  हुए  मुझे  हं  है  कि  पहला  यूतिट  कुछ  दिनों  के
 अन्दर  चालू  हो  इस  महीने  के  अंत  तक  अथवा  अगले  महोने  के  पहले  सप्ताह  में  ।
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 दूमरा  यूनिट  भी  1986  तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना

 तीसरे  यूनिट  को  योजना  आयोग  ने  मंजरी दे  दी

 चौथे  यूनिट  के  बारे  कोयले  की  उपलब्धता  के  बारे  में  कुछ  समस्या  है  ।

 -  श्री  बी०  एस०  कृष्णा  भ्रय्यर  :  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  माननीय  मंत्री  जी  को  भी  बिजली
 .  की  भारी  कमी  होने  के  बारे

 में
 पता  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  चौथा  यूनिट  तत्काल  आरम्भ  कर  दिया

 सभी  यूनिटों  के  पूरे
 हो

 जाने  पर  वह  हमारे  लिए  प्रर्याप्त  नहीं  होगा  ।  इसे  शीघ्र

 पूस  कीजिग्रे  ।  '

 श्रो  बो०  शंकरांनंद  :  यदि  कोयले  की  समस्या  संबंधित  राज्य  सरकारें  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश
 की  सरकार  के  सहयोग  से  हल  हो  जाती  है  तो  मुझे  माननीय  सदस्य  से  कहीं  ज्यादा  प्रसन्नता

 मुझे  आशा  कि  चौथा  यूनिट  भी  यथा  समय  आरम्भ  हो  जायगा  ।  ५

 हक

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कि  १  के  दोरान  रेल  दुघंटनाएं
 ई॒

 ]

 +223,  डा०  ए०  के०  पटेल  |

 पर्स
 :  क्या  रेल  मंत्रीज्ञह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  श्री  प्रमरासह  राठवा  ४

 वर्ष  के  दोराव  कितनी  रेल  दर्घटनाएं  हई

 उनमें  कितने  व्यवित  हताहत

 उन  के  परिणामस्वरूप  रेलवे  की  कल  कितनी  हानि  हई

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  मुआवजे  की  कितनी  राशि  दी  गई  और  किसने  मामलों  में
 मुआवाजे की  राशि  अदा  नहीं  की  गई  अथवा  पूरी  अदा  नहीं  की  मई

 क्या  दुर्घटना  की  तारीख  एक  निश्चित  अवधि  भीतर  मुआवजे  की  राशि  की
 अदायगी  सुनिश्चित  क  रने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधी  र

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और  -

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री
 बंसी

 :
 वर्ष

 के  दौरान  772  गाड़ी  दुषंटनाएं हुई
 20
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 *  इन  दुर्घटनाओं  में  345  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  732  घायल

 इन  दुर्घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  रेलों  को  7.82  करोड़  रुप  ये  की  हानि  होने  का  गे
 म!न  लगाया  गया

 *ਂ  -984  के  दौरान  हुई  गाड़ी  दुर्घटना  ओं  से  संबंधित  दावेदारों  द्वारा  भारतीय  रेल

 1980  के  प्रावधानों  के अधीन  361  दावे  दायर  किये  गये  थे  जिन  में  से अब  तक  125  दावों

 का  निब्रटान  किया  जा  चुका  है  तथा  मारे  गये  ब्यक्तियों  के  आ  श्रितों  तथा  घायलों  को  मआबजे  के  रूप

 में  जनवरी  1984  से  दिसम्बर  1984  तक  की  अवधि  फ्रे  दौरान  71.11  लाख  रुपये  की  राशि  का*

 भुगतान  किया  गया  है  ।  इसमें  पहले  हुई  दुर्घटनाओं  से  संबंधित  मुआवजे  की  राशि  भी  शामिल  शेष

 236  दावे  तदर्थ  दावा  आयुंवतों  के  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  न्‍्यायाधीन  हैं  ।

 :  से  भारतीय  रेल  अधिनियम  1890  के  अंतर्गत  आने  वाले  दुघंटना  संबंधी  दावों  के

 निबटान  में  होने  वाले  विलम्ब  को  कम  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  किये  गये  जो  इस  प्रकार  हैं
 है  ०

 (i)  रेलवे  दुघंटना  1950  में  संशोधन  किया  गया  है  जिसके

 अनुसार  दुर्घटना  की  तांरीख  से  दो  महीने  के  भीतर  तदर्थ  दावा  आयुक्त  की

 नियक्ति
 ब  ~

 अनिवार्य  .  अप  5
 पुक्ति  करना  सम्बद्ध  रेल  प्रशासन  के  लिए  अनिवार्य  बना  दिया  गया

 क्षेत्रीय  रेलों  को इस  आशय  के  अनुदेश  भी  जारी  किये  गये  हैं  कि  उन  दुर्घटनाओं
 के  मामलों  जिनमें  हताहतों/दावों  की  सेंख्या  * (iii) Tee दावा आयुक्त के रूप में नियुक्ति के इच्छुक  या  इससे  अधिक

 एक  से  अधिक  तदर्थ  दावा  आयुक्त  नियुक्त

 रु  तदर्थ  दावा  आयुक्त  के  रूप  में  नियुक्ति  के  इच्छुक  न्यायाधीशों  के  राज्य-वार
 |  स्थायी  पैनल  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  ।

 सेवानिवृत  न्यायिक  अधिकारियों  की  तदर्थ  आयुकतों  के  रूप  में  नियुक्ति  पर  लगे
 प्रतिबन्धों  में  ढील  दी  गयी

 [(३)  क्षेत्रीय  रेलों  के  महाप्रबंधकों  को  दुघंटना  संबंधी  दावों  के  निपटान  के  संबंध  में
 पदों  का  सृजन  करने  के  अधिकार  दिये  भये

 दावों  का  भुगतान  करने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  करना  ब्याग्हारिक  नहीं  यह
 दावा  आयुकतों  पर  निर्भर

 ए  २.०  े
 वि -

 7  -...  हाबड़ा-झासता  बड़ी  रेल  लाइन  का  निर्माण

 +226.  भ्रो  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  रेल  मेंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हावड़ा-आमता  बड़ी  रेल  लाइन  के  निर्माण  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 हावड़ा-आमता  रेल  लाइन
 झ्मू  निर्माण

 कब  तक  पूरा  हो  जाने  को  संभावतः

 डर
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 आमता  और  शेखाला  के  बीच  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 यह  कार्य  कंत्र  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  और

 (2)  क्या  सरकार  हावड़ा  और  हुगली  जिलों  में  डजारों  लोगों  की  परेशानी  दूर  करने  के  लिए

 इन  लाइनों  कार्य  में  तेजी  लायेगी  ?

 रेल  सन्‍्त्री  बंसी  :  हो  वड़ा-आमता  बड़ी  रेल  लाइन  के  प्रथम  चरण  अर्थात  संतरागाछी
 से  बड़गछिया  (24  कि०  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया  है  और  इंसे  दूर  में  यातायात  .

 के  लिए  खोल  दिया  गया

 से  बड़ो  लाइन  का  और  आगे  आमता  तक  विस्तार  करना  संसाधनों  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करेगा  ।  आमता  और  शियाखला  के  बीच  लाइन  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 स्वास्थ्य  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम

 *+229.  श्री  एड्शार्डो
 दर  क्‍या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 थी  चित्त  महाढ़ा
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  का  स्तर  बहुत  निचले  दर्जे  का  होने  की

 और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करन ेके  लिए  सरकार  का  बया  कदम  उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्रे  मोहसिना  :  और  समाज
 में  स्वास्थ्य  शिक्षा  का  स्तर  साक्षरता  के  स्तर  से  निक८  से  जुड़ा  हुआ  लोग्रों  को  स्वास्थ्य  संबंधी
 विषयों  के  बारे  में  शिक्षित  करना  एक  निरंतर  चलती  रहने  वाली  प्रक्रिया  इस  प्रक्रिया  को  तेज
 करने  के  लिए  सरकार  कई  उपाय  कर  रही  स्कूलों  और  कालेजों  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  दी  जा  रही
 स्वास्थ्य  संवर्धन  की  जानकारी  देने  के  लिए  विभिन्‍न  संचार  माध्यमों  का  उपयोग  किया  जा  रहा
 स्वास्थ्य  शिक्षा  को  विभिन्‍न  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  में  भी शामिल  कर  दिया  गया

 केरल  में  इंजोनियरो  कालेजों  श्रोर  पोलोटंक्नोकों  के  लिए  सहायता
 *  230.  प्रो०  पी०  जे»  कुरियन  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरले  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  इंजीनियरी  कालेजों  और
 पोलीटैक्नीकों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में  वृद्धि  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  *
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 शिक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  और  यह  राज्य  सरकारों की  जिम्मेदारी  है
 कि  वे  अपने  तत्वावधान  में  चलाए  जो  रहे  इंजीनियरी  कालेजों  तथा  पोलिटेकनिकों  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों

 के  लिए  प्रावधान  वर्ष  1985-86  5-86  की  अपनी  प्रारूप  किक  योजना  में  केरल  सरकार  का  तकनीकी

 शिक्षा  के  लिए  335  लाख  रु०  के  व्यय  का  प्रस्ताव  वर्ष  1985-86  5-86  के  लिऐ  राज्य  योजना

 परिव्ययों  को  योजना  आयोग  द्वारा  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 पा

 विभिन्‍न  राज्यों  में  चुनिन्दा  संस्थाओं  को  उन  निर्धारित  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  लिए
 जो  सम्बन्धित  योजनाओं  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  तथा  मा्गंदर्शी  रूपरेखाओं  को  पूरा  करते  कुछ
 केन्द्रीय  कोटि  सुधार  योजनाओं  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  दी  जाती  पिछले  दो  वर्षो

 के  केरल  राज्य  में  इंजीनियरी  कालेजों  तथा  पोलिटेकुनिकों  की  23  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय

 योजनाओं  के  अन्तगंत  150-65  लाख  रु  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  केर  सहित  देश  के  विभिन्‍न

 राज्यों में  स्थित  संस्थाओं  से  वर्ष  198  5-86  कै  प्रस्ताव  जब  भी  प्राप्त  हो  उन  पर  वर्ष के  दोरान

 यथासमय  विचार  किया  जाएगा  ।
 ह

 शिपिंग  कारपोरेशन  झॉंफ  इंडिया  हारा  प्रशिक्षित  नौचालकों  को  नोकरी  देना
 )

 +  231.  श्री  मोहन  भाई  वया  नोवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  ब  तने  की  कृपा  करेंगे

 कया यह
 सच  है  कि  शिपिंग  कारप्रोरेशन  ऑफ  इंडिया  ने  नौचालकों  के'रूप में  प्रशिक्षित

 किए  गए  कैडेटों  को  अपने  बेड़े  में  नौकरी  देने  के  लिए  60  महीने  प्रतीक्षा  करने  को  कह्दा

 क्‍या  उने  उम्मीदवारों  से  इस  संगठन  की  बम  स्ले  कम  पांच  वर्ष  सेवा  करने  के  एक  बांड़

 पर  हस्ताक्षर  कराए  गए  हैं  *

 यदि  तो  प्रशिक्षण  देने  के  बाद  नोकरी  देने  में  विलम्ब  क  रन  के  क्या  कारण  ओर

 तत्संबंधी  क्या  है  ?
 |  रा

 नौवहन  झोौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  अंसारी  )  :  आज  की

 तारीख  तक  जितने  छोग  प्रतीक्षा  सूची  में  उनको  नौकरी  में  लगाने  में  लगभग  60  महीने  लग  जाने  की

 संभावना

 जी  हां  ।

 और  विदेशों  में  अच्छी  नौकरियों  के  अवसर  मिलने  के  कारण  विगत  वर्षों  में
 तीय  नोवहन  निगम  के  प्रशिक्षित  कैडेटों  में  से  अधिकांश  निगम  के  बाहर  नौकरियां  ढूंढ़ा  करते  थे  ।

 लेकिन  नौवहन  उद्योग  में  विश्वव्यापी  मन्दी  के  कारण  नौकरियों के  अवसर  कमर  हो  जाने  पर

 सभी  पुराने  कैडेट  भारतीय  नौवहन  निगम  में  नौकरियां  मांग  रहे  जिनकी  संख्या  भारतीय  नोवहन

 निगम  की  आवश्यकता  से  कहीं  अधिक

 33
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 ‘

 कोल  इंडिया  लि०  के  यार्डों  में  कोयले  को-सप्लाई
 ”  *233,  श्री  शिबेन्द्र  बहाढुर  सिह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेल  प्राधिकारियों  ने  कोल  इंडिया के  याडों  में  कोयले  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी  है
 और  ः

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  नहीं  ।
 |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 मिर्जापुर  जिले  के  लिए  सिचाई  परियोजनायें

 “234.  श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  क्या  सिंचाई  और  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  जिले  में  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लए  विशज्ञेषकर  पांचवीं  और छठी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  कोई  परियोजनाएं  मंजूर  की  गई  थी

 यदि  तो  तेत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का
 परियोजना  मंजूर  करने  का  विचार  है  ?

 शा

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  उस  जिले  के  लिए  कोई

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  बौ०  :
 से  (  ग़  )  विवरण  संलग्न

 '
 विवरण

 मिर्जापुर  जिले  के  लिए  सिंचाई  एवं  योजनावधि के  दौरान  योजना  झ्रायोग  द्वारा  अनुमोदित
 -  परियोजना  का  नाम

 अनुमानित  लागत
 सिधाई  क्ष॑मता ( ५

 बलॉन  बखर  व्यपवर्तन
 5706 2.  बाखर  मरिहन  फीडर  94.72
 2068 3.  घोबां  पम्प  नहर  75.00
 4050 *

 4.  घेकवाह्ा  बांध  89.00

 +-..  "
 5706

 26
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 पश्चिम  बंगाल  सें  रूपना  रायण  नदी  में  पुनः  पानी  मरना
 ब्

 (  235,  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  सिंचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  रूपनारायण  नदी  तेजी  से  सूखती
 जा  रही  है  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  पश्चिम  बंगाल  में  मिदनापुर  जिलेके  घाटल  और  तमलुक
 उपमंडलों  के  किसान  प्रमुख  रूप  से  प्रभावित  हो  रहे

 -

 यदि  तो  क्या  सरकार  रूपनारायण  नदी  में  पुनः  पानी  भरने  हेतु  सातवीं  पंच-वर्षीय

 योजना  में  कोई  योजना  शामिल  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  बो०  :  पश्चिम  बंगाल  में  रूपनारायण  नदी

 मैं  कुछ  पहुंचों  पर  गाद  भर  रही  हैं  जिससे  जल-निकास  में  रुकावट  आई  है  ।

 पश्चिम  बंगांल  सरकार  ने  राज्य  की  योजना  में  रूपनारायण  नदी  से  गाद  निकालने

 के  लिए  सोपान-एक  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।

 विध्याचल  एकक  के  लिए  स्वीडन  को  ठका  विया  जाना

 श्रो  शिवेन्द्र  बहादुर  क्या  सिचाई  श्लोर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निग्रम  ने  विध्याचल  एकक  चालू  करने  के  लिए
 स्वीडन को  कोई  ठेका  दिया  और

 *  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्यत  मंत्रो  :  बो०  :  विध्याचल  में  स्थापित  किए  जाने

 बाले  उत्तरी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्रों  क ेबीच  उच्च  वोल्टता  डायरेक्ट  करन्ट  बंक-टु-बंक  लिक  सप्लाई  करने

 ओर  उत्थापित  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  मेसस  स्वीडन  के साथ  एक  ठेके  पर

 हस्ताक्षर  किए  हैं  ।

 यह  उच्च  वोल्टता  डायरेक्ट  करन्ट-बंक-दू  बेक  लिक  एक  क्षंत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  को  विद्युत
 के  अन्तरण  हेतु  स्थापित  किया  जा  रहा  है  जो अलग-अलग  आवर्तियों  पर  प्रचालित  की  जा  रही  होगी  ।

 राज्य-सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गघोषित  करमा

 ८*237.  श्री  सी
 हु  क्या  नौथहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  पो०

 करेंगे  कि  :

 a3
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 n

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1984-85  5-  के  दौसन  किन्हीं  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 .

 घोषित  किया  हैं  5
 ह

 .  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  न

 क्‍या  सरकार  के  पास  वर्ष  1985-86  के  दौरान  कुछ  राज्य-सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ि

 यदि  तो  क्या  गुजरात  राज्य  में  किन्हीं  ऐसी  सड़कों  का  पता  लगाया  गया  है  जिन्हें

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया  जाना  और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?
 ट

 का

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी  हां  ।

 mo सं० राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का नाम लम्बाई कि० मी०  हे

 ऋ०  सं०  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सड़क  का  नाम  लम्बाई  कि०  मी०  में

 नहावा  सेवा  पोर्ट  कम्पलेक्स
 के  निकट  पनवेल-उरान  27

 (2)  56  उत्तर  प्रदेश  में  लखनऊ-जगदीशपुर
 .  सुल्तानपुर-जौनपुर-बाराणंसौ  205

 सड़क
 योजना

 से  अभी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  परिव्यय  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया
 योजना  के  आकार  के  बारे  में  जानकारी  मिलते  ही  राज्य  सरकारों  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सिस्टम  में

 सड़कों  को  शामिल  करने  के  लिए  श्रस्ताव  भेजने  का  अनुरोध  किया  जाएगा  4  इस  प्रकार  प्राप्त  प्रस्तावों
 सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  के  लिए  प्रत्येक  सड़क  की  अन्य  प्राथमिकता

 और  धन  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  यथोचित  विचार  किया

 बम्बई  तट  के  समीप  प्लवसान  शुष्क  गोदी  को  स्थापना

 +238.  श्री  एस०  एस०  क्या  नौवहनं  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे रे

 क्या  बम्बई  तट  के  समीप  मैसर्स  एस्कोर्ट्स  की  प्लवमान  शुष्क  गोदी  के  के
 संबंध  में  कोई  विवाद  है

 स्थायी  स्थान

 *
 क्या  यह  सच  है  कि  मैसस  एस्कोर्टस को  शुष्क  गोदी  को न्हावा  सेवा  में

 स्थापित  करने  की  अनुमति  1983  में  दी  गई  थी
 देता  दवाई

 एक  वर  के
 लिए

 36  .
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 यदि  तो  क्या  इस  अनुमति  की  अवधि  में  और  वृद्धि  की  गई

 क्या  बम्बई  में  इस  शुष्क-गोदी  की  स्थापना  पर  बम्बई  सिटीजन्स  कमेटी  ने  विरोध्ठ  किया

 और
 ह॒  न

 यदि  तो  कमेटी  ओर  बम्बई  पत्तन  न्यास  के  अधिकारियों  की  आपत्तियों  के  बावजूद
 इहां  शुष्क  गोदी  बनाये  रखने  के  क्या  कारण,हैं  ?  '

 मौवहंत  और  परिवहन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  बौचई
 तट  के  निकट  मैसस  एस्कोट्ट्स  के  फ्लोटिंग  ड्राई  डाक  के  लिए  उपयक्त  स्थायी  जगह  के  बारे  में  अभी
 कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 जी

 और  सरकार  को  बम्बई  में  ड्राई  डाक  के  स्थल  के  बारे  में  बम्बई  नागरिक  समिति
 द्वारा  किए  गए  किसी  विरोध  की  जानकारी  नहीं  तथापि  बम्बई  पर्यावरण  कारंवाई  ग्रप  से  इस  बारे
 में  1984  में  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  इस  विषय  पर  पर्यावरण  विभाग  के  परामर्श  से
 विचार  किया  गया  और  तब  मैस्लसं  एस्कोर्ट  स  के  लिए  मौजूदा  अस्थायी  स्थल  आवंटित्त  करने  के  लिए
 क्लीयरेंस  प्राप्त  की  गई  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  शिक्षा  के  लिए  झ्रावंटन

 “239.  प्रो०  संफद्दीत  सोज  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  के  दौरान  शिक्षा  के  लिप्रु  कुल  कितना  आवंटन  किया

 छठी  योजना  अवधि  में  माध्यमिक  और  शिक्षा  पर  पथर्क-पथक  कितना
 वास्तविक-व्यय  किया  गया

 शिक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  में  शिक्षा  के  लिए  छठी  योजना  में  2523.74  रद
 करोड़  रुपए  का  आबंटन  है  ।

 है

 द

 चुंकि  छठी  योजना  अभी  चल  रही  अतः  वास्तविक  व्यय  के  आंकड़ें  अभी  उपलब्ध  नहीं न
 हि

 ह

 आयोडीन  युक्त  नमक  को  झ्ावश्यकता/उपलब्धता  और  उसको  कमी  के  का  की
 *

 होने  क्ले  विकार

 करेंगे fe  +240.  श्री  मुलचन्द  डागा  :  क्‍या  स्वास्थ्य

 और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृष्र करेंगे कि *
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 :प्््प्प््््ज््ह्आअआण०णण/खकफा-णणएआ.
 सानव  शरीर  में  आयोडीन  की  कमी  के  कारण  होने  वालों  प्रभावों

 और
 विकास  को

 वित  करने  वाले  विकारों  का  ब्यौरा  क्या

 सरकार ने  आयोडीन  युक्त  नमक की  कमी  को  दूर  करने  के
 लिए  क्या  कार्यवाही की  है

 और  उसके  कया  परिणाम  निकले
 ५  हुआ

 *  देश  में  आगोडीन  युक्त  नमक  की  कूल  आवश्यकता  कितनी  है  और  यह  कितनी  मात्रा  में

 उपलब्ध  है  तथा  इसकी  उपलब्धता  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  स  रकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 देश  में  सबसे  अधिक  प्रभावित  राज्य  कौन  से  जहां  लोग  इसकी  कमी  से  प्रभावित  होते

 (=)  वर्ष  1983-84  के  दौरान  और  1984  तक  प्रत्येक  राज्य  द्वारां  इस  संबंध  में

 कितनी-कितनी  धनराशि  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मंत्री  मोहसिना  :  मानव  शरीर  में

 आयोडीन  की  कमी  के  कारण  होने  वाले  विकारों  में  गलगण्ड-थायरायड  ग्लैंड  का  बढ़  जाना  मानसिक

 मन्दता  और  अवरुद्ध  खड़े  होने  और.चलने  में  मांस  पेशियों  में  तालमेल  की  कमी

 तथा  वधि  र-मूकता  जेसी  शारीरिक  विकलांगताएं  शामिल  आयोडीन  की  कमी  होने  वाले  अन्य

 विकार  हैं  विकलांग  जिसमें  मन्दबुद्धि  होने  के  व्यवित  में  अन्य  क्षीणताएं  भी  पैदा  हो
 जाती  हैं  ।

 और  अधिक  स्थानिकमारो  वाले  क्षेत्र  क ेलिए  10  लाख  मीट्रिक  टन  आयोडौकृत
 नमक  की  शरूरत  का  आकलन  किया  गया  है  ।  ,  इस

 समय  सावंजनिक  क्षेत्र  प्रति  वर्ष  1.92  लाख  मीट्रिक
 टन  का  उत्पादन  कर  रहा  है  ।  आयोडीकृत  नमक  की  मांग  और  पूर्ति  के  अन्तर  को  पाटने  के  लिए  सरकार  ,
 मैं  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  भी  आयोडीकृत  नमक  तंशर  करने  की  अनुमति  दे  दी  आशा  है  कि  देश  की
 क्षायोडीकृत  नमक  संबंधी  सारी  जरूरत  को  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  कर  लिया

 भारत  में  जहां  गलगण्ड  एक  स्थानीय  रोग  के  रूप  में  होता  है  दह  है  की  तलहटी
 वाला  सारा  क्षेत्र  जिसमें  हरियाणा  और  चण्डीगढ़  संघ  शासित  क्षेत्र  के  अतिरिक्त  जम्म्‌

 हिमाचल  उत्तर  पश्च्रिम  अरुणाचल  धि
 मणिपुर  मेघालय  और  त्रिपुरा  राज्य  आ  जाते  मध्य  प्रदेश  गुजरात  और  महार  ष्ट्रके  कुछ

 जिलों  में  भी  गलगंड  स्थानिकमारी  रूप  में  पाया  जाता

 ब

 राष्ट्रीय
 गलगंड  नियंत्रण  एक  केन्द्र  प्रायोजित  योजना है  और  नमक  ..

 के आयोडोनीकरण का सारा खर्च भारत सरकार वहन करती नमक के आयोडीनौकरण पर में 20.66 लाख रुपये तथा तक लाख रुपए खर्च किए 28
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 #241,  श्री  एस०  एम०  मट्टम  :  कया  सिच्चाई  झौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 अि+ततत--तपपतर2३  7५7५२]  अकज  चैीरी़ीनशट्ध्ज्ञञ्््ज्ज्ज््हईइ्ाआ्िए्ज्ज्ज्य्््म्म्म्म्ग््ग्फणा

 क्‍या  केन्द्र को  पोलावरम  परियोजना  के  प्रावकलन  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार से  प्राप्त  हो  गए
 ॥

 |  ॥  ह

 हु  क्या  केन्द्रीय  जल/बिजली  आयोग  द्वारा  इनका  अनुमोदन कर  दिया  गया

 क्या  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  उक्त  परियोजना
 को

 शिलान्यास  किया  गया  यदि

 तो  और  प्र

 क्या  सरंकार  ने  1983  में  केन्द्रीय  जल  आयोग
 को  प्रस्तुत  पुनरीक्षित  परियोजना

 .  प्रतिवेदन  स्वीकार कर  लिए  हैं  ?
 ॥॒

 झौर  वि्,त  सस्त्रो
 बो०

 :

 *  नहीं  ।  पा

 -..  1982 में  ।

 मुरादाबाद-रामनगर  और  बरेलो-काठगोदाम  लाइनों

 2  को  बड़ो  लाइनों  में  बदला  जाना

 ]
 +242.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुरादाबाद-रामनगर  और  बरेली-काठगोदाम  रेल  लाइनों को  बड़ी  लाइनों  में
 -

 कां  कार्य  चल  रहा  .  रा

 तो  इस  फार्य  पर
 अबतक  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  और

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  पर  कार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  पूरा  हो
 जायेगा  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  मुरादाबाद-रामनगर  के  आमान-परिवर्तन  का  काम
 प्रगति  पर  बरेली-काठगोदाम  खण्ड  पर  सर्वेक्षण  क ेसिवाय  अन्य  फ़ोई  कामਂ  शुरू  नहीं  किया  गया

 ह

 द

 और  मुरादाबाद-रामनगर  के  आमान  परिवर्तत  पर  3.3.85  तक  4.23
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 करोड़  रुपये  की  राशि  खक्होने  की  सम्भावना  इसका  पूरा  होना  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 न  .  न्‍
 रु

 नादिकुडे  और  बोबोी  नगर  के  बीच  रेल  लाइन

 ]

 * 196.  श्री  एन०वी  ०  रत्नम  :  क्‍या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुंदूर  जिले  में  नादिकुडे  और  हैदराबाद  के  निकट  बोबीनगर  के  बीच  रेल  लाइन  का

 कब  आरम्भ  हुआ  था  तथा  इस  समय  किस  चरण  में  है  र्‌  ७»

 क्या  गुंटूर  से  नादिकुडे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  ठार्य  आरम्भ  हो  गया  है
 यदि  तो  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  और

 इस  रेल  लाइन  के  कब  तक  पूरा  होने  की  स्रम्भाक्‍ना  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  इस  निर्माण-कार्य  को  1974-75  के  वजट  में  शामिल्‌
 गया  था  ।  बोबीनगर  से  नलगोंडा  तक  (74  कि०  की  लाइन  का  पहला  चरण  27.3.1981  को
 यातायात  के  लिए  खोल  दिया  गया  के  नलगोंडा  से  नाडिकुडे  (75.4  कि०  हक  केः

 दूसरे  चरण  का  काम  प्रगति  पर  नलगोंडा  से  मिरयालगुडा  (37  कि०  तक  का  खण्ड  हाल  ही
 में  15.9.1984  को  माल  यातायात  के  लिए  खोला  गया  है  ।  विष्णुपुर  तक  के  अगले  खण्ड  को  यथा  संभव
 शीघ्र  खोलने  के  सतत  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  बशर्तें  कि  धनराशि  उपलब्ध  निर्माण-कार्य

 की.समग्र  प्रगति  72.75  प्रतिशत  है  ।

 गुंटूर-नाडिकुडे-माचेरला  खण्ड  130  कि०  मी०  को  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने
 का  काये  एक  अनुमोदित  चालू  परियोजना  दो  पुलों  का  तिर्माण-कांय  शुरू  कर  दिया  गया  है  इन  दो

 पुलों  की  प्रगति  98  प्रतिशत

 Ss
 .  लाइन के  पूरा  होने  का  कार्य  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 भारतोय  एतिहासिक  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  पुस्तकों  का  अनुवाद हा

 1292.  श्री  जो०  बी०  रामा  क्या  शिक्षा  भन्‍त्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  एतिहासिक  अनुसंधान  परिषद  ने  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  के  छात्रों
 शोधकर्त्ताओं  और  कमं  चारियों  के  प्रयोग  के लिए  इतिहास  की  अनेक  पुस्तकों  का  भारतीय  भाषाओं  में
 अनुवाद  कराया  है

 30:
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 या  (we)
 Saat

 किखित  उत्तर

 लिखित  उत्तर

 कितनी  पुस्तकों  का  अनुवादकिया  गया  है  और  अब  तक  कितनी  अनुदित  पुस्तकों  का

 प्रकाशन  किया  और  ््ि

 यदि  तो  उंसके  क्या  कारण

 मन्त्री  कष्ण  चन्द्र  :  |

 और  86  पस्तकों  काਂ  विभिन्‍न  भाषाओं  में  अनुवाद  किया  गया  विभिन्न
 पर

 के

 पा  ही

 हैं

 परियद  के  लि  शक  शव  को  भी

 तर

 बवाल

 करता  रथ

 नही

 ह शकों  के  पास  पड़ी  परिषद  के  लिए  सभी  पांडुलिपियों  को  अभी  तक  प्रकाशित करत़ा  सम्भव  नहीं  हो
 है  क्योंकि  प्रकाशकों  को  यह  प्रस्ताव  आकर्षक  नहीं  लंगा

 |  तथ  रिपषद  बची  हुई  पांडुलिपियों  के

 प्रकाशन के  लिए  निजी  स  रंकारी  एजेन्सियों  विभिन्‍्त  अनु  धन  अः  गः  और  विश्वविद्यालयों
 के  साथ  अभी  भी  बात-चीत  क

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  के  ठकेदारों  के

 कर्मंचा री  संघ  द्वारा  भेजा  गया  ज्ञापन

 श्री  बाज  बन  रियान  :  क्या  सिंचाई  और  विद्य ूत  म्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे ह॒

 क्या  उन्हें  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  के  ठेकेदारों के  कर्मचारी  कलकत्ता  से
 शैअगरतला

 में  कार्यरत  राष्ट्रीस़  परियोजना  निर्माण  निगम  के  कुछ  कर्म  चारियों  को  नियमित
 सेवा में  खपाने  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  23  1985  का  ज्ञापन  संख्या  बौ०  एम०

 सी  प्राप्त  प्राप्त  हुआ  है  क्योंकि  वे  काम  करते  हुए  घायल  हो  गए  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  कर्मंचायीं  को  खपाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  है  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मन्‍त्रो  बो०  :  और  राष्ट्रीय  परियोजना
 निर्माण-निगम  के  उप  ठेकेदारों  के  दो  कमैंचारियों  की  से  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  के

 दारों  के  कर्म  ग्ारी-यूनियन  कलकत्ता  ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है  |  चुंकि  वे  रा  परि०नि०  निगम  द्वारा

 ६  नियोजित  नहीं  किए  गए  थे  बल्कि  उप«ठेकेदारों  के  कर्मचारी  उन्हें  रा०  परि०  निर्माण  में

 नियमित  रूप  से  रोजगार  का  प्रस्ताव  देने  का  प्रश्न  नहों  उठता  |,  टः  हा हु
 १.

 स़कलों  के  विकलांग  बच्चों  को  सुविधाएं

 1294.  श्रो  भ्रनन्त  प्रसाद  सेठी
 :

 क्या  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की.ृपा  करेंगे  कि  दिल्ली/नई
 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  आयुवार  कितने  विकलांग  बच्चे  पढ़तें  है  और  उन्हें  यदि  कोई  रियायत
 अथवा  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं  तो  वे  क्‍या  हैं  ?



 नर
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 __ट“[॒िप्ापाहपफएिहझैमख/एण/स्‍उछउऊझहईहख्ईणफ़्ेायफप3$9)ह$ो पजपोहइडण/ण/
 शिक्षा  सन्‍्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  दिल्ती/नई  दिल्ली  स्थित  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  98

 लांग  छात्र  उनका  आयु-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :  --

 6  वर्ष  न्‍++
 --  7

 8  वर्ष  क्+  6

 वर्ष  --  5  हु
 ह

 वर्ष  न  3

 वर्ष  न

 वर्ष  --+
 +-  7

 ह

 वर्ष  जज

 वर्ष
 ६.9...  6  हैं

 ना

 -«  वर्ष  --  7
 ह

 वर्ष  3

 --

 केम्ट्रीय
 विद्यालयों  में  विकलांग  बच्चों  क ेलिए  विशेष  रियायतों/छतत्रवृत्तियों/शिक्षा  शुल्क  में

 छूट  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 ह॒

 जहाज  मरम्मत  को  सुविधाएं

 श्री  चिल्तामणि  जेना  :  क्या  नौबहन  और  परिवहन  मन्‍्त्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  '

 द

 क्या देश  में  जहाजों  की  मरम्मत  करने  का  क  ई  यार्ड  नही ंहै  और  प्र
 है नै

 का  कोई  यार्ड  नहीं  है  और  प्रतिवर्ष  हमारे  जहाजों
 की  विदेशों में  मरम्गत  पर  भारी  धनराशि  खच  की  जा  रही

 ह  हा

 हि  (8)  यदि  तो  वर्ष  1982-83  82-83  और  19834  4  के  दौरान  विदेशों  य  |  जहाजों  की  मरम्मत
 पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 भविष्य  में  देश  में  जहा  जों  की  मरम्मत  की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु
 जा  रहे  कदमों का

 ब्योरा  क्या  है  ?  -+
 न्‍

 ः  नोबहन  झोर  परिवहन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  (  भो  जिवाउरंहमान  :  देश
 में  बहुत  सारी  जहाज  मरम्मत  यार  इनकी  क्षमता  अपर्याप्त  हैं  जिसके  कारण

 बहुत  से  जहाजों  की  मरम्मत  विदेशों  में
 करानी  पड़ती

 342

 डे
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 विदेशों  में  जहाज  मरम्मत  कार्थों  पर  निम्नलिखित  धनराशि  व्यय  की  गई  है  :  --

 ह  1982-83...  75.77  करोड़  रुपये
 1983-84  45.86  ”  ”

 पु  देश  में  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  में  विस्तार  करने  के  लिए  कई  स्कीमों  को  अनुमोदित
 किया  गया  है  या  उसके  लिए  कारंवाई  की  गई  जिसका  ब्यौरा  निम्नलिखित है

 किया गया है या  कलकत्ता  पत्तन  में  शुष्क  गोदी  का  आधूनी  कीकरण  या  सुधार  कार  के  लिये  स्कीम  ।

 (ii)  हिन्  दुस्‍्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  में  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण  और

 सुधार  कार्य  के  लिए  स्कीम  ।
 नल  हे

 (9)  बम्बई  पत्तन  में  शुष्क  गोदी  का  आधुनीकी  करण  ओर  सुधार  लिए  स्कीस  ।

 (iv)  मद्रास  पत्तन  के  अन्दर  जहाज  मरम्मत  सुविधा  की  स्थापना  सुम्बन्धी  स्कीम  ।

 (५)  कलकत्ता  में  डर  जरे  मरम्मत  सुविधा  के  गठन  सम्बन्धी  स्कीम  ।

 (५)  कोचीन  शिपयाडड  में  जहाज  मरम्मत  कार्यो  में  उत्पादकता  ओर  क्षमता  में  सुधार  लाने  के
 «  लिए  विदेशी  विशेषज्ञों  को

 )  पंजीकृत  जहाज  मरम्मत  कर्ताओं  को  अंपनी  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  के  बेहतर
 माल  के  लिए  वित्तीय  साधनों  का  विस्तार  ।

 शिव  राफुली-ला  रकेश्वर  रेल  लाइज  को  दोहरा  बनाना

 1296.  श्री  श्रनिल  बसु  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  शिवराफुली  ओर  तारकेश्व़्र  के  ज  तीर्थ  यात्रियों  के लिए  एक

 महत्वपूर्ण  स्थान  रेल  लाइन  को  दोहरा  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  हां  तो  तत्सम्ब॑न्धी  ब्योरा,क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  \

 रेल  मस्त्री  बंसो  :
 से  तारकेश्वर  शाश्वा  सहित  शिवराफुली  और  बंडेल

 ख्वण्ड  के  बीच  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  आरम्भ  किया  गया
 इंजीनियरी  भूमि  सर्वेक्षण पूरा  हो

 है  और  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  होनें  और  उसकी  जांच  कर  लेने  के

 पश्चात ही  इस  प्रस्ताव  के.बारे
 मे ंविनिश्वय  लिया  जायेगा

 बशरतें
 कि

 घन  उपलब्ध

 33
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 ह  रिपेयर  वर्कझापਂ  रायनायाद  मध्य
 जीत  के  कर्मचारियों  के  प्रभ्यावेदन

 1297.  श्री  भजोत  कुमा  र  साहा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  रिपेयर  वर्ुकशापਂ  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  कर्मचारियों  से

 दिनांक्‌  28  1985  का  ज्ञापन  भ्राप्त  हुआ

 हु  क्या  उन्होंने  कमंचारियों  और  वर्कशाप  के  लिए  सुरक्षा  उपायों  की  कमी  की  ओर  ध्यान
 दिलाया  और

 क्‍या  सरकार  वकंशाप  में  सुरक्षा  प्रणाली  में  गम्भीर  कमियों  को  ध्यान  में
 हुए  स्थिति

 को  सुधारने  के
 लिए  कदम  उठा  रही  है

 रेल  मन्त्रीं  बंसी  :  जी  रेल  मन्त्री  को  प्रेषित  श्री  वा  सुदेव  संसद
 सदस्य  के  20-2-85  के  अधघ॑  सरकारी  पत्र  सं०  एस०  एम०/259/एफ-2  के  साथ  दक्षिण

 मध्य  रेलवे  के  रायनापादु  माल  डिब्बा  मरम्मत  कारखाने  के  कं  चारियों  की  ओर  से  दिनांक
 25-1-85

 को  एक  सामूहिक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  हि

 और  रेलों  पर  इस  आशय  के  अनुदेश  मोजूद  हैं  कि  वे  कानूनी/सावंजनिक  दायित्वों
 अथवा  व्यावसायिक  जोखमों  के.भीतर  कारखानों  में  आवश्यकता  पर  आधारित  सुरक्षा  उपकरणों  की
 सप्लाई  निर्धारित

 माल  डिब्बा  मरम्मत  कारखाने  के  कमंचा  रियों  से  प्राप्त  अभ्यावेदन  की  वि  षयवस्तु के
 बारे  में  क्षेत्रीय  रेल  प्रशासन  द्वारा  श्रम  संगठनों  के  साथ  हुए  अनौपचारिक  बैठकों  तथा  स्थायी  वार्ता  तन्त्र
 के  साथ  हुई  बैठकों  में  समय-समय  पर  जांच  की  गयी  कारखाने  की  सुरक्षा  सम्बन्धी  सावधानियों  की
 सतत  समीक्षा  की  जा  रही  है  ओर  जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  निवारक  कारंवाई  की  जाती

 रेखवे  के  छठो  योजना  के  लक्ष्यों  में  कमी

 1298.  भरी  एन०  डेबिस  :  |क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :  क्‍या
 रेलवे  के  :  ध

 स्टाकਂ  की

 माल

 ॥॒

 खराब,रेल  लाइनों  के  नवीकरण

 लाइनों  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  छठी  योजना  के  अन्त  पर  योजर्नाबंद्ध  लक्ष्यों  में
 भारी  कमी  रही

 नन्ष

 34



 7  1907  लिखित  उत्तर

 (=)  यद्ठि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  यह  उसके  लिए  धन  के  आबंटन  में  कमी  के  कारण  हुआ  है  और  यदि

 इनके  लिए  धन  के  आवंटन  में  वृद्धि  के लिए  क्या  सक्तिय  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  सन्‍्त्री  बंसी  और

 छठी  योजना  के  लिए  संभावित  संप्राप्ति/उपलब्धि

 1.
 चल  स्टाक

 माल  डिब्बे  1,00,000  लगभग  73,000

 मूल्यांकन  के  समय  कम  करके

 77,000  कर  दिया  गया  )  E

 रेल  इंजन  780  लगभग  900  i

 करके  980  कर  दिया
 ह

 सवारी  डिब्बे  5,680  लगभग  5,000

 बिजली  गाड़ियां  .  606  लगभग  660

 2.  रेलपथ  नवीकरण  14,000  कि०  मी ०  9,200  कि०  मी०

 3.  माल  यातायात  309  मि०  ट०  264  मि०  2०,

 4.  नयी  लाइनें  कोई  लक्ष्य  नहीं  लगभग  700  कि०  मी ०

 चल  स्टाक  की  संप्राप्ति  संशोधित  लक्ष्यों  स ेथोड़ी  कम  होगी  ।  यह  कमी  मुख्यतः  अपर्याप्त  योजना

 भाबंटनों  के  कारण  सवारी  डिब्बों  के  सम्बन्ध  स्टाक  की  अधिक  संप्राप्ति  के  लक्ष्य  की  तुलना  मे

 विज्यमान  उत्पादन  क्षमता  भी  कम  थी  ।

 रेलपथ  के  नवीकरण  में  कमी  का  मुख्य  कारण  पटरियों  और  रेलपथ  के  पुर्जों  के  मूल्यों  में
 रण  वृद्धि

 1984-85  5  के  छुरू  के  महीनों  में  क्रोड  क्षेत्रों  स ेयातायात  कम  प्राप्त  होने  क ेकारण  माल  याता
 यात  में  कमी  होगी  ।  रेलों  ने  270  मि०  ट०  याहायात  की  ढलाई  का  ल॑क्ष्य  निर्धारित  क्रिया
 था  लेकिन  यातायात  की  कम  प्राप्ति  क ेकारण  1984-85  के  लिए  270  मि०  ट०  के  लक्ष्य  को  कम
 करके  264  मि०  ट०  कर  दिया  गया

 रेलों  को  आबंटित  राशि  उनकी  आवश्यकताओं  की  अपेक्षा  कम  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर
 अधिकाधिक  संसाधनों  के  जुटाये  जाने  पर  ही  इसमें  तेजी  लाना  संभव  हो  पायेगा  ।
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 डिंबगढ़  में  ब्रह्मपुत्र  पर  पुल

 1299.  श्री  झानन्द  पाठक  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥
 क्या  सरकार  डिव्र,गढ़  में  ब्रह्मपुत्र  के  उपर  एक  पुल  के  निर्माण  पर  विचार  कर  रही

 यदि  हां  तो  कब  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  बंसी  :  से  ,  डिब्रू  गढ़  के  निकट  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  ऊपंसी  पुल

 के  निर्माण  के  लिए  एक  तक  नीकी  आर्थिक  व्यावहारिक  अध्ययन  हाल  ही  में  पूरा  हो  चुका  है  अध्ययन
 *  से  निम्नलिखित विकल्प  सामने

 आये  हैं  :-  ह

 विकल्प
 लागत  पूंजी  प्रतिफल  की  दर

 रुपयों  में  )

 (1)  केवल  सड़क  पुल  13167  13.9

 (2)  रेल-एवं-सड़कःपुल
 हु

 इकहरा  रेलपथ  242.49  9.4.

 दोहरा  रेलपथ  303.20

 (3)  साथ-साथ,पृथक-पृथक  रेल  ः

 और  सडक  पुल  279.11  8.6  रर

 वित्तीय  रूप  से  केवल  एक  सड़क  पुल  ही  अर्थक्षम  इस  प्रस्ताव  पर  नाथ  इस्टने
 -

 परिवहन  मंत्रालय  जैसी  सम्बन्धित  एजेन्सियों  के  विचार  प्राप्त  किए  जा  रहे  .
 योजना  आयोग  के  पराम्श  से  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विस्तृत  रूप  से  विचार  कर  लिए  जानेके  बाद

 ही  अन्तिम  विनिश्चय  किया  बशतें  कि  संसाधन  उपलब्ध

 पूर्व  रेलवे  के  ह्ांडा  शोर  सियालदाह  डिबोजनों  में
 ई०  एस०  यू०  डिब्बों  से  पंखों  की  चोरी

 1300.  श्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्व  रेलवे  के  हावड़ा  और  सियालदाह  डिवीजनों  के  ई०  एम०  यू०
 डिब्बों में  लगाये  गये  पंखों  में  से  लगभग  50  प्रतिशत  पे  हमेशा  गायब  रहते

 यदि  तो  वर्ष  1982, 1983  ओर  1984  के  दौरान  लगभग  कितने  पंखे  चोरी  चले

 क्‍या  चोरियां  रात्रि  में  याई  में  खड़े  खाली  डिब्बों  से  की  जाती  और  रू
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 यदि  तो  रेलवे  सुरक्षा  बल  द्वारा  अपने-क्ंव्यों  का  पालन  करने  में  असफल  रहने  के

 क्या  कारण  हैं  ?
 ह

 रैल  मंत्री  बंसी  :  जी  हावडा  और  सियालदाह  मंडलों  में  बिजली

 गाड़ी  डिब्बों  सें  लगे  पंखे  क्रशः  लगभग  8  प्रतिशत  और  17  प्रतिशत  तक  गुम  पाये  गये

 1982  से  1984  की  अवधि  के  दोरान  बिजली  गाड़ी  रेकों  से  चुराये  गये  पु्चों  की
 संख्या  लगभग  इस  प्रकार  --

 ह॒

 ns

 वर्ष  मंडल  सियालदाह  मंडल

 1982  1,  294  2,  108

 1983  735  2,316
 705  1,  429

 जी  नहीं  ।  सामान्यतः  बिजली  गाड़ी  रेकों  से  पंखों  की  चोरी  गाड़ियों  के  चालन  के  समय
 कम  भीड़  भाड़  वाले  समय  अर्थात  सुबह  तड़के  और  काफी  रात  गये  समय  पर  होती  है

 जबकि  सवारी  डिब्बों  में  बहत  थोड़े  यात्री  रह  जाते  ४

 सामान्यतः  बिजली  गाड़ियों  का  रे०सु०  ब०  के  कमंचारियों  द्वारा  मार्ग-रक्षण  नहीं  किया
 जाता  कुछ  चुनिदा  बिजली  गाड़ियों  का  जिनमें  चोरी  होने  की  अधिक  संभावना  होती

 रे०  सु०  ब०  द्वारा  मा्ग-रेक्षण  किया  जाता  रात्रि  में  याडों  और  छोटे  स्टेशनों  पर  खड़े  खाली
 बिजली  गाड़ी  रेकों  की  भी  रे०  सु०  ब०  के  कर्मचारियों  द्वारा  देखभाल  की  जाती  निवारक  उपाय
 अपनाये  गये  हैं  जिनमें  बिजली  गाड़ी  डिब्बों  में  लगे  पंखों  के लिए  चोरी-निरोधक  गार्डों  की
 रे०  सु०  ब०  द्वारा  अपराधियों  और॑  प्रापकों  के  ठिकानों  पर  बार-बार  छापे  मारना  तथा  अपराधियों
 और  प्रापकों  को  पकड़ने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  साथ  सभी  स्तरों  पर  निकट  सम्पर्क  बनाये  रखना
 शामिल  हैं  ।

 ॥  ?

 री  डावरी  ए  कमशियल  प्रेक्टिसਂ  शीर्षक  से  समाचार

 1301,  श्री  महेन्द्र
 ह

 /  समाज  झौर  महिला  कल्याछ  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  आनन्द  सिह  |  .

 करेंगे  कि  :

 2  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  29  1985  के  में
 डावरी  ए  कमर्शियल  प्रैक्टिसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  कै  उन्मूलन  कानूनਂ  और  दहेज  की  बुराइयों  को
 समाप्त  करने  के  अन्य  कदमों  के  प्रभाव  के  संबंध  में  कोई  स्वतन्त्र  अध्ययन  कराया  और
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 यदि  तो  फ्रपरषा
 रे

 समाज  झौर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  के  माध्यम  से  ।
 '

 और  जी

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  से
 कर्नाटक

 में  कमजोर  वर्गों  को  हुए  लाभ

 1302.  भी  नर्रासह  राव  सूर्यबंशी  :  वंया  समाज  झौर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  का  कमजोर  वर्गों  अर्थात्‌  अनुसूचित

 अनुसूचित  अन्य  पिछड़े  वर्गों  और  कर्नाटक  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  लाभ  पहुंचा
 और

 यदि  तो  का्यंकलाप-वार  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 समाज  झौर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  संत्रो  एस०  :

 हां  ।

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  सी०  डी०  के  अन्तर्गत  6  वर्ष  तक
 की  आयु  के  बच्चों  तथा  गर्भवती  महिलाओं  और  दूध  पिलाने  वाली  माताओं  को  निम्नलिबित  सेवाएं
 प्रदान  की  जातों

 पूरक

 .(2)

 (3)  स्वास्थ्य

 (5)  पोषाहार  और  स्वास्थ्य  शिक्षा  तथा

 (6)  अनोपचारिक  स्क्लपूर्व  शिक्षा  ।

 कर्नाटक  में  78  समेकित  बाल  विकास  सेवा  48  केन्द्रीय  प्रायोजित  और  30
 राज्य  क्षेत्रीय  परियोजनाएਂ  राज्य  सरकार  ने  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  की  संख्या  8.35  लांख  बताई
 उनमें  से  22.84  प्रतिशते  लोग  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  हैं  जबकि  शेष  77.16

 ,  प्रतिशत  लोग  पिछड़ा  कप्रजोश  वगे  और  उन  परिवारों  के  हैं  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह
 रहे
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 महाराष्ट्र  से होकर  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  हक्रपा  करेंगे

 किः
 ह॒

 महाराष्ट्र  राज्य  से  होकर  कितने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  गुजरते
 "

 यह  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कोन-कोन  से  हैं  और  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इन  राजमार्गों  पर  कितना  यातायात  रहता  और

 इन्हें  भारी  यात्रायात  के  लिए  अधिक  टिकाऊ  बभाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम

 .  उठाने  का  विचार  है  ?

 सोवहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 ओर  एक  विवरण  संलग्न

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  यातायात  योग्य  हैं  और  इनमें  यातायात  और  धन
 उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनवरत  सुधा  र  किया  जाता

 बढ  बज  इनक  कनऑीजिक्‍जिखखदएपएझएणाअआओं
 39
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 वि  मिमी  नि  निशिकििलिमिकिनिकिन  नल मारा एछए

 केरल  के  लिए  माइक्रो  पनबिजली  परियीजनाएं

 ओरी  के०  क्या  सिचाई  झौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  भिनी  और  माइक्रो  पनबिजली  परियोजनाएं  लगाने  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरः  क्या  है  ?

 सिचाई  झौर  विद्युत  मन्‍्त्री  बो०  :  ओर
 '

 ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 क्रमसं  मिनी/माइक्रो  जल  विद्यूत  प्रतिष्ठापित  अनुमानित  वर्तमान  स्थिति

 स्कीम  का  नाम  क्षमता  ल  गत  +
 292.3

 मवाथपझ्ा
 "5  780.2  स्कीम  की  सिफारिश  -

 2...  मालमपुझा  आधारित  2.5  विद्यू त संयंत्रों को  राज्य  योजना  में
 क्‍या

 मदुपट्टी  के बीकानेर जिले  में पलना में  लिग्नाइट  शामिल  करने  के  लिए

 4.  चिमोनी  आयोग  को

 5.  पेप्परा  392.90  की

 राजस्थान  में  लिग्लाइट  पर  आधारित  ताप  विद्यू त  संयंत्रों  को  स्थापना

 श्री  वृद्धि  चर्द्र  जेन  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  बीकानेर  जिले  में  पलना  में  लिग्नाइट  पर  आधारित
 ताप  विद्युत  घर  लगाने  के  पहलू  पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  और

 उक्त  बिजली  घर  के  लिए  घित्तीय  मंजूरी  किस  तारीख  तक  दी  जाएगी  ओर  यह  कब
 काम  करना  आरम्भ  करेगा  ?

 सिचाई  झौर  विद्यू  त  मंत्रों
 :  से

 राजस्थान

 राज्य बिजली - होड़ ने केन्द्रीय विद्य त प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन हेतु पालना लिग्नांइट परियोजना के संशोधित लागत अनुमान में प्रस्तुत किए है परियोजना राज्य क्षेत्र में है तथा वित्तीय स्वीकृति परियोजना के राज्य योजना में शामिल होने पर करेगी । २६... ५ है 42
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 हल्दिया  पत्तन  पर  झबरद्ध  गोदो  प्रणालो  को

 1306.  श्री  भोलानाथ  सेन  :  क्या  नौवहन  झौर  परिवहन  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा
 किः

 क्या  हल्दिया  पत्तन  पर  अवरुद्ध  गोदी  प्रणाली  की  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  जिसके  अन्तगंत

 ज्वार  भाटे  की  सभी  परिस्थितियों  में  और  हर  समय  जहाज  आ  जा  सकते

 यदि  तो  एक  ऐसी  गोदी  जिसे  अवरुद्ध  गोदी  के  रूप  में  तैयार  की

 कल्पना  की  गई  इस  प्रकार  की  सुविध्राओं  के  न  होने  के  क्या  कारण  हैं

 इन  सुविधाओं  के  न  होने  से जहाजों  क ेअवागमन  अथवा  यातायात  की  वृद्धि  पर  किसि  सीमा
 तक  प्रभाव  पड़ा  और  सुविध्राओं के न होने के क्या कारण  .

 वहां  पर  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए
 अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?  न  |

 नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउर्रहमान  :  से  ता
 हल्दिया  में  ज्वार  की  सभी  स्थितियों  में  और  सभी  समय  इम्पाउण्डेड  डॉक  सिस्टम  से  जहाजों  के
 निकलने  और  वहां  उनके  प्रवेश  की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  सामान्यतः

 हल्दिया
 में  जहाज  ऊंचे  जल

 स्तर  में  प्रवेश  करते  हैं  और  वहां  से  निकलते  हैं  जिससे  उनके  इस  आवागमन  में  वहां  एकत्रित  नदी  की
 रेतें  ब्राधा  न  उत्पन्न  हल्दिया  में  इम्पाउण्डेड  डॉक  सिस्टम  से  जहाजों  के  आवागमन  के  लिए

 सुविधाएं  ज्वार  भ्टों  पर  निर्भर  करती  न  कि  ये  इम्पाउण्डेड  सिस्टम  पर  आधारित

 हल्दिया  डाक  कम्पलेक्स  की  परिकल्पना  इ्म्पाउडेड  डॉक  सिस्टम  के  रूप  में  की  गयी
 इम्पाउडेड  सिस्टम  के  द्वारा  गोदी  के  अन्दर  में  एक  निर्धारित  स्तर  तक  जल  स्तर  बनाये  रखा  जाता

 है  और  जल  स्तर  से  उसमें  कोई  अन्तर  नहीं  जो  ज्वार-भाटों  पर  आधारित

 जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  हल्दिया  में  इम्पा्ड डग  सुविधाएं  उपलब्ध  अभी  तक  नौवहन
 और  यातायात  पर  इसका  कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 विद्युत  वित्त  निगम  को  स्थापना  करना

 श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विद्यूत  बिशाग  का  विचार  वित्त  निगम  स्थापित  करने  का  है

 यदि  तो  मोटे  तौर  पर  इसका  अनुमानित  साम्य  पूंजी-आधार  और  उद्दृश्य  क्या
 घना

 क्‍या  निगम  को  अपने*निवेश  के  लिए  ऋण  प्राप्त  बांड  जारी  करने  और
 राज्य  बिजली  बोडों  से  अंशदान  प्राप्ध  करने  की  अनुमति  होगी

 हि  43
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 इसे  कब  तक  बनाए  जाने  की  संभावना  ह

 भृसचाई  धौर  विद्युत  मंत्री  बी०  :  से  विद्युत  वित्त  तथा  विक|स

 निगम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 दरभंगा--जय  नगर  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलता

 ८

 1308,  श्री  अम्लुल  हन्नान  अंसारी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समस्तीपुर  दरभंगा  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  सम्बन्धी  किसी

 प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  गई  है

 क्‍या  दरभंगा  से  जयनगर  तक  की  मीटर  गेज  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  संबंधी
 -  सर्वेक्षण  1983  में  पूरा  किया  गया  और

 (1)  तो  इन  दोनों  योजनाओं  पर  कार्य  कब  आर॑म्भ  होगा  ?

 रैल  मंत्रो  बंसी  :  जी

 -

 समस्सीपुर-दरभंगा  मीटर  आमान  खंड  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  जो  एक
 मोदित  परियोजना  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  |  ह

 दरभंगा-जयनगर  खंड  का  आमान-परिवर्तन  शुरू  करने  के  प्रश्न  को  संसाधनों  की  स्थिति  में

 सुधार  हो  जाने  तक  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 रायच्र-मचे रला  रेलवे  सम्पर्क

 ]

 1२.८४  भो  एस०  रघुसा  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा-करेंगे  कि  : ह
 क्या  रायचूर  को  मचेरला  से  बरास्ता  देवर  कोंडा-जेडपेरला  के  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 हे
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ~
 क्या  अब  तक  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  क्षस्तव  में  कितनी  राशि  मंजूर की  गई  है  और  व्यय  की  जा  चुकी  ओर

 क्या  इस  परियोजना  के  सामाज़िक  आथिक  महत्व  देखते  हुए  इस  प२  तेजी  से  कार्य
 किया  जांएगा  ?

 ह  ह  |

 44  .
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 रेल  मंत्री  बंसी  ः  से  गडवाल  के  रास्ते  मचरेला  तया  रायंचूर  के  बीच

 एक  नयी  बड़ी  लाइन  के  लिए  प्राथमिक  इंजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  का  कार्य  प्रगति  पर

 प्रस्तावित  लाइन  लगभग  260  कि०  मी०  लम्बी  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  की  प्रयति  60  प्रतिश्प्त
 *  से  अधिक  यातायात  सर्वेक्षण  अभी  शुरू  नहीं  किग्रा  गया

 कै

 सर्वेक्षण  क ेलिए  1981  में  17.52  लाख  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  गयी

 1985  के  अंत  तक  संभावित  परिव्यय  1.2.16  लाख  रुपये

 सर्वेक्षण-के  पूरा  होने  रिपोर्ट  के  सभी  पहलुओं  की  जांच  की  जायेगी  और  योजना
 आयोग  के  परामर्श  आवश्यक  आगे  कारेंवाई  की  बशर्ते  कि  संसाधन

 लब्ध  हों  ।  ग  *

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्कविद्यालय  छात्र  संघ  हारा  घरना

 1311.  श्री  के०  आर०  रेड्डी  :  वया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  राजधानी  में  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  छात्र  संघ  द्वारा

 किए  गए  दिन  भर  के  धरने  की ओर  आकषित  किया  गया  है  और  यदि  तो  उस  प्रकार  की  व्यर्थ  की
 स्थितियों  से  बचने  के  लिए  कया  कदम  उठाएं  हैं/उठाने  का  विचार  और

 कया  सरकार  का  विचार  इसश्रकार  की  संस्थानों  के  शासी  निकायों  को  इस  प्रकार  की
 स्थिति  से  अविलम्ब  निपटने  हेतु  उछ्ें  शक्तियां  प्रदान  करने  और  उससे  ऐसी  अपेक्षा  करने  तथा  छात्रों

 तथा  फैकल्टी  के  बीच  सम्पर्क  स्थायित  करके  स्थायी  हल  खोजने  का  है  ?

 विक्षा  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  :  और  1984-85  5  के  जवाहरलाल
 नेहरू  विश्वविद्यालय  ने  कुछ  छात्रों  को  इस  शर्त  पर  अस्थायी  दाखिलादिया  था  कि  वे
 1984  तक  अपनी  अहंक  परीक्षा  के  परिणाम  प्रस्तुत  44  छात्रों  को  जे  निर्धारित  तारीख  तक
 अपनी  अहुंक  परीक्षा  की  अंक-सूची  प्रस्तुत  करने  में  असफल  विश्वविद्यालय  की  नामावली  से  निकाल

 दिया  गया  इन  छात्रों  ने  नामा१  ली  से  उन्हें  निकाले  जाने  के  विश्वविद्यालय  के  निर्णय  को  वापिस  लेसे
 की  अपनी  माँग  पर  जोर  देने-के  लिये  14  1985  को  एक  दिन  के  घरने  सहित  एक  आंदोलन

 शुरू

 विश्वविद्यालय  शैक्षिक  परिषद  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  तथा-यह  निर्णय  लिया  कि  यदि
 प्रभावित  छात्र  22  1985  तक  अपने  दस्तावेज  प्रस्तुंत  कर  सकें  तो  उन्हें  नये  प्रवेशकी  के  रूप-में

 शीतकालीन-सत्र  में  पुनः  दाखिला  दिया  जा  सकता  विश्वविद्यालय  ने  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि

 भविष्य  में  दाखिले  क ेसमय  सभी  आवश्यक  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  बिना  किसी  भी  छात्र  को  दाख़िला  नहीं
 दिया  जाना  चाहिये  तथा  सभी  नये  दाखिले  प्रवेश-वर्ष  में  14  अगस्त  को  बंद  कर  दिये  जाने
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 कोयम्बटूर  को  पानी  को  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए
 ce  ५.  -.....  पंडेया  र-पुन्नापुका-नेल्लो  थुसाई  योजना

 1312.  श्री  आर०  अन्नानास्प्ली  :  कया  सिंचाई  औ्रौर  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 or

 किः

 पंडेयार-पुन्नापुझा-नेल्ली  थुसाई  योजना  का  प्रस्ताव  इस  समय  किस  चरण में
 निकट  भविष्य  में  इस  योजना  के  तेजी  से  कार्यान्‍्वयन-के  लिए  सरकार ने  क्या  कार्यवाही

 की

 क्‍या  लोअर  भवानी  बेसिन  से  निकाले  गए  पानी  से  कोयम्बटूर  के  लिए  पानी  की  वर्तमान
 सप्लाई  बढ़ायी  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सिंचाई  और  विद्यु  त  मंत्री  शंकरानन्द  ):  और  चूंकि  इसमें  नदी  के जल
 के  उपयोग  से  संबंधित  अन्तर्राज्यीय  मामले  निहित  अतः  इन  मामलों  के  हल  हो  जाने  के  बाद  इन

 योजनाओं  पर  विचार  किया

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 राजस्थान  में  रैल  लाइनों  का  निर्माण/रेल  लाइन  बदला  जाना

 1313.  श्री  बनवारी  लाल  वेखीा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तोन  वर्षो  के  दौरान  राजस्थान  राज्य  में  नई  बिछायी  गयी  रेल  लाइनों  अथवा  बड़ी
 लाइन  में  बदली  गयी  रेल  लाइनों  की  लम्बाई  कितनी  है

 राजस्थान  में  वर्ष  1985-86  5-86  के  द्वित्तीय  वर्ष  के दौरान  बिछाये  जाने  वाली  अथवा  बड़ी
 लाइन  में  बदली  जाने  वाली  रेल  लाइनों  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 रेल  मंत्रो  बंसी  :  कुछ  नहीं  ।
 वित्त  वर्ष  1985-86  के  दौरान  राजस्थान  में  निम्नलिखित  नयी  लाइनों/धामान

 वतन  के  निर्माण  कार्य  चालू  रहेंगे  :

 ।  लम्बाई  टिप्पणो
 नयी  लाइन  कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच  .

 रूप  से  मध्य  ७
 प्रदेश  में  )  221.76  कि०  मी०

 झासान  ..  ..

 अनूपगढ़  78  कि०  मी ०  शीघ्र  ही  पूरा
 होने  की  आशा

 7.
 सूरतगढ़-बीकानेर  ।
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 द्वारा  प्रायोजित  विश्वविद्यालय  को  स्थापना

 1314.  श्रो  भ्रजय  विश्वास  :  क्या
 शिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '
 और

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न हो  नहीं  उठता  ।

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 हु विश्व  साहित्य  पर  विचार  गोष्ठो  -

 1315.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  क्या  शिक्षा  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  विज्ञान  नई  दिल्ली  में  विश्व  साहित्य  पर  एक  विचार  गोष्ठी  हुई
 -

 यदि  तो  कित  समस्याओं  पर  विचारूकिया  गया  और  कौन-कौन  से  संकल्प  पारित

 किए
 ह॒

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 साहित्यों  और  साहित्यकारों  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या
 द्यु

 उठाये  जाने  का  विचार

 शिक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  आयोजित  संगोष्ठी  में  मुख्य  रूप  से  विश्व में  विभिन्‍न

 साहित्यों  के  विकास  पर  भारत  के  प्रभाव  ऐसे  साहित्यों  में  भारत  की  तथा  विश्ब-साहित्य  की

 धारणा  के  आविर्भाव  के  लिये  भारतीय  लोकाचार  तथा  उहृश्य  के  योगदान  है  र  विचार  किया  गया  +

 संगोष्ठी  ने  कोई  प्रस्ताव  पारित  नहीं  किया  ।
 |

 और  विश्वविद्यालयों  तथा  अनुसंधान  संस्थाओं  द्वारा  इस  प्रकार  के  शैक्षिक
 लनों  का  आयोजन  किया  जाता  है  ताकि  अध्यापक  तथा  विभिन्‍न  देशों  और  इस

 देश  के  भी  छात्र  निकट  अनुभव  ओर  विचारों  का  विनिमय  करें  तथा  चचित  विषयों  के  शैक्षिक
 विकास  में  योगदात  इस  प्रकार  के  सम्मेलनों  की  कार्यवाहियों  की  सामान्यतः  अध्येताओं  द्वारा  और
 आगे  अध्ययनों  और  अनुसंधान  के  लिए  प्रकाशित  किया  जाता

 भ्रन्यं  देशों  को  तुलना  में  भारत  में  सड़क  बुघंटनाएं

 1316.  श्रीमतो  साथुरी  क्या  नोवयहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  *  का
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 अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  प्रतिवर्ष  कितने,.व्यक्ति  सड़क  दुघेटनाओं  में  मर  गए
 अथवा  गंभीर  रूप  से  घायल  हुए

 सड़क  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  कमी  लाने  क ेलिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम.उठाक्रेका

 विचार  और

 अन्य  देशों  में  किन  आधुनिक  परिवहन  प्रणाली  नियमों  का  पालन  किया  जाता

 है  ?  च  हे

 नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  »

 इन  उपायों  में  ड्राइविंग  वाहन  परीक्षण  प्रमाणपत्र  जारी  परिवहन  वाहनों

 के  अनुज्ञे  य अधिकतम  सुरक्षित  धुरा  भार  निर्धारित  करने  से  संबंधित  नियमों  और  विनियमों  को  सख्ती  «

 से  लागू  करना  और  उसे  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  अनायास  जांच  करके  कड़ाई  से  क्रियान्वित  करना

 शामिल  अन्य  उपाय  हैं  :  है

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  चुने  हुए  खण्डों  पर  राजमार्ग  पेट्रोलिंग  ड्राइवर  की  कुशलता  और
 चालन  आदतों  को  सुधारने  के  लिए  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  दिल्ली  में  एक  ड्राइवर  ट्रेनिंग

 स्कूल  की  स्थापना  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  भी  राजमार्ग '
 पेट्रोलिंग  और  ड्राइवर  ट्रेनिंग  की  स्कीम  तैयार  करने  और  उसे  क्रियान्वित  करने  और  सड़क  सुरक्षा
 उपायों  के  प्रति  जनसाधारण  में  जागरूकता  पैदा  करने  का  भी  अनुरोध  किया  गया

 विकसित  देशों  में  याताबात  प्रबन्ध  की  आधुनिक  तकनीक  में  निम्नलिखित  बातें  शामिल
 (1)  चालक  परीक्षण  और  वाहन  परीक्षण  के  लिए  स्वचालित  प्रक्रिया  जैसी  विनियामक

 ii)  स्वचालित  संकेत  और  कम्प्यूटरीकृत  केन्द्रीय  यातायात  नियंत्रण  जैसे  यातायात  नियंत्रण  उपकरण
 विभिन्‍न  प्रकार  के  यातायात  और  धीरे  चलने  वाले  और  तेज  चनने  वाले  वाहनों  और  पैदल  चलने

 वालों  के  लिए  अलग-अलग  चलने  की  (1४)  बसों  को  प्राथमिकता  देने  की  तकनीक  जिसमें
 खासकर  बस  के  लिए  लेन  बनाना  और  लानत  वत्तियों  पर  बसों  की  प्राथमिकता  (५)  भीड़  भाड़  के
 समय  वाहनों  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  यातायात  प्रतिबंध  तकनीक  अर्थात्‌  केन्द्रीय  व्यापारिक  क्षेत्र
 में  वाहन  लाने  के  लिए  जुर्माना  रजिस्ट्रेशन  कर  आदि  में  और  (४४)  विभिन्‍न
 लयों  के  समय  में  फेरबदन

 है

 (
 (
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 कोचीन  शिपयाई  के  झ्ासपास  भ्नुषंगी  उद्योगों  सहित सिपयाई  के  प्रासपास  प्रनवंगी  उद्योगों  सहित  भाषारभूत  सुब्धिएं
 स्थापित  करने  की  योजनाएं

 1317.  श्री  थम्पन  थासस  :  क्या  नौबहन  झोर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे
 किः

 क्‍या  कोचीन
 क्क््फः  के  आसपास  अनुष  गी  उ  थ्योर्गों  की  ब्  थाਂ  पना  सहित  आधारभूत

 *
 आएं  स्थापित  करने  की  कोई  योजनाएं  हैं

 .  यदि  तो  क्या  छोटी  सहकारी  समितियों  को  प्रवर्तित  करने  और  यह  काम  उन्हें  सौंपने

 का  कीई  प्रस्ताव्र  और

 यदि
 तो  गेर-सरकारी  उद्योगों  को  स्थानीय  श्रमिकों  का

 शोषण  करने  से  रोकने  की

 नौबहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  जियाउर्रहमान  :  कोचीन

 शिपयार्ड  ने  अपनी  आवश्यकता  के  बारे  में  केरल  सरकार  को  सूचित  किया  है  और  उनसे  आवश्यक

 वाई  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  है

 और  अब  तक  केवल  गैर  सरकारी  उद्यमकर्ताओं  ने  सहायक  उद्योगों  की

 स्थापना  के  लिए  पहल  की  यदि  सहकारी  समितियां  भी  इसमें  रुचि  दिखाए  तो  उनके  लिए  भी  उचित

 प्रोत्साहन  उपलब्ध
 रह

 एम०  बो०  चिदम्बरम  जहाज  में  ग्राग  लगना

 श्री  के०  रामम्‌  ति  :  क्या  नोबहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चिदम्बरम  जहाज  में  हाल  ही  में  लगी  आग  में  लापता  व्यक्तियों  के
 कारी  आंकड़े  पासपोर्ट  के  साथ  जहाज  से  उतरने  वालों  और  मद्रास  बन्दरगाह  पर  अस्थायी  रूप  से  उतरने
 की  अनुमति  लेने  वालों  की  संख्या  से  मेल  नहीं  खाते

 कि  तो  आंकड़ों  के  इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  ने  कुछ  वर्ष  पहले  इस  जहाज  को  करने

 का  निर्णय  किया
 ह

 यदि  तो  इस  निर्णय  को  क्रियान्वित  न  करने  के  ज््या  कारण  और

 मद्रास से  सिंगापुर ओर  मलेशिया  की  इस  महत्वपूर्ण सेवा  को  जारी  रखने  के  लिए  क्‍या
 वैकल्पिक कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नोबहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय के  राज्य  मन्‍्त्रो  जियाउरहमान  :  जी -
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 भारतीय  नौवहन  निगम  ने  उन  सभी  व्यक्तियों  जिनके “77  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  उन  सभी  व्यक्तियों  जिनके  रेकार्ड  मद्रास  में  उपलब्ध मद्रास  में  उपलब्ध  नहीं
 *

 पते  पर  चिटूठी  लिखी  कितने  व्यक्ति  लापता  इसकी  जानकारी  पन्न  के
 उत्तर  मिलने

 के

 बाद  ही  ज्ञात  होगी  ।

 जी
 |

 प्रश्न  नहीं  होता  ।

 (४)  अभी  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया

 बण्डेल-कटवा  सेक्शन  में  दोहरी  लाइनें  बिछाना  और  इसका  विद्य  तोकरण

 श्रो  संफुह्दीन  चोधरी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी है  कि  पूर्वी  रेलवे  में  बण्डेल-कटवा  सेक्शन  में  रेल  मार्ग

 को  दोहरा  करने  और  इसंके  विद्य  तीकरण  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  के  लोग  काफी  लम्बे
 अं

 से  मांग

 करते  आ  खड़े

 क्या  सरकार  इस  सैक्शन  में  उक्त  काम  शुरू  और

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समय-सीमः  निर्धारित  की  है  ?

 रेल  मन्त्रो  बंसी  :  जी

 और  बण्डेल-कटवा  खंड  पर  लाइन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  सर्वेक्षण  का  अनुमोदन
 '

 कर  दिया  गया  सर्वेक्षण  पुरा  होने  तथा  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  जांच  हो  जाने  के  बाद  अगली  कार्रवाई

 की  बशतें  कि  धन  राशि  उपलब्ध  हो  ।

 जहां  तक  विद्युतीकरण  का  सम्बन्ध  यह  उल्लेखनीय  है  कि  यातायात  के  भारी  घनत्व  वाले  खंडों

 तथा  सीमित  धन  राशि  की  उपलब्धता  के  अनुसार  प्राथमिकता  पर  विद्यू  तीकरण  की  परियोजनाएं  मंजूर
 की  जाती  बण्डेल-कटवा  खण्ड  के  विद्युतीकरण  को  रेल॑वे  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  करना  अभी

 ब्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  है  ।

 )
 हजोरा  में  शिपयार्ड  को  स्थापना

 श्रो  झ्रार०  पो०  गायकवाड़  :  क्या  नौबहन  और  परिवहन  मन्‍्त्री  बताने  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  गुजरात  में  सूरंत  के मिकट  हजीरा  को  जहाज  निर्माण  और  जहाजों  की  मरम्मत  के
 लिए  तकनीकी  और  आधिक  दृष्टि  से  उपर्युक्त  पाया  गया

 क्‍या  नेशनल  शिपिंग  बोर्ड  ने  भी  हजीरा  में  विशेष  रूप  से  जहाजों  की  मरभ्मत  के  लिए
 एक  शिपयाई  की  स्थापना  हेतु  सिफारिश  की

 हि ह
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 _..  ल्‍&ऊख  क्रियान्वित  ख्  रटपफपपम्ह्माा"पह/झखाय
 यदि  यह  परियोजना  क्रियान्वित  की  जाती  है  तो  क्या  विदेशों  में  जहाज  मरम्मत  पर

 प्रतिवर्ष  खर्च  की  जाने  वाली  75  करोड़  की  विदेशी  मुद्रा  की
 बचत

 यदि  तों  क्या  तकनीकी  उपयुक्तता  औद्योगिक  आधारभूत  ढोंचे

 कुशल
 उपयक्त  समद्री  १रिस्थितियों  तथा  पर्याप्त  भूमि  को  उपलब्धता  दि  को  ध्यान में  रखते

 हुए  सरकार  का  विचार  इस  अम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  और  इसे  सातबीं  योजना  में  शामिल  करने

 का  और

 यदि  तो  इक्षके  क्या  कारण  हैं  ?
 धो

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जियाउरं  हमान  :  वर्ष

 1977  में  किए  गए  अध्ययन  में  गुजरात  के  हजीरा  में  जहाज  बनाने  के  लिए  कि  मरम्मत  के

 एक  नया  शिपयार्ड  स्थापित  करने  की  स्कीम  तकनीकी-आर्थिक  रूप  से  यक्तिसंगत  पाई  गई  थी  ।

 मौजूदा  राष्ट्रीय  नौवहन  बोर्ड  से  ऐसी  कोई  सिफारिश  प्राप्त-नहीं  हुई

 ग)जीं  नहीं  |

 और  योजना  आयोग  द्वारा  जहाज  निर्माण  और  जहाज  मरम्मत  उद्योग  के  लिए
 गठित  कार्यदल  जिसका  काम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  करना  उक्त  योजना

 अवधि  में  एक  नए  शिपयाड्ड  की  क्थापना  की  सिफारिश  की  इसकें  लिए  किसी  खास  स्थल की  सिफारिश

 नहीं की  गई  है  ।  इन  सिफारिशों  पर  निर्णय  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  और  बर्थ

 व्यवस्था  के  विभिन्‍न  स्रोतों  से  घन  के  उपलब्ध  होने  पर  निणय  लेने  के  बाद  ही  लिया  जा  सकता  है  ।

 खले  विश्वविद्यालय

 1321.  श्रो  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 सरकार  द्वारा  देश  में  कितने  खुंले  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  विचार

 क्‍या  इन  विश्वविद्यालयों  में  प्रवेश  परीक्षा  के  माध्यम  से  दिया  जाएगा  और

 क्‍या  इन विश्वविद्यालयों  में  शिक्षण  देने  का  कार्य  दूरदर्शन  और  रेडियो  के  माध्यम  से
 किया  जाएगा  ?  /

 शिक्षा  मन्‍्त्री  कष्ण  :  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  एक  र

 विद्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  आम्ध्र  प्रकेश  सरकार  ने  राज्य  में  '  हे  ही  एक  जूता
 विद्यालय  स्थापित  क्रिया  पता  चला  है  कि  महाराष्ट्र  संरकार  भी  एक  खुला  विश्वविद्यालय  स्थापित
 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 और
 राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रदान  किए  जाने  वाले  शैक्षणिक
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 क्रमों  के  राष्ट्रीय  विश्वविद्यालय  के  कार्यत्रमों  में  रेडियो  और  दूरदर्शन  सहित  शैक्षणिर्श  प्रौद्योगिकी

 उपयोग  करने  की  विधियों  और  सीमा  इत्यादि  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 शिलांग-बद रपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का रख-रखाव  और  सुधार

 श्री  जो०  जी०  स्वैल  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  शिलांग-बदरपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  हालत  बहुत  खराब  है  ओर  इस  पर  मोटर

 चलाना  बहुत  खतरनाक  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मेघालय  सरकार  ने  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  इसके  रख-रखाव  और  इसकी  मरम्मत

 का  कार्य  उसे  सौंपा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 नौवईल  और  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जियाउर  हमान  :  और

 शिलांग  से  बदर॒पुर  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  यातायात  योग्य  यातायात  में  वृद्धि  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  और  भी  चौड़ा  और  पुष्ट  किया  रहा
 हु

 और  राज्य  सरकार  शिलांग  से  जोवई  तक  के  खंड  का  रखरखाव  करती  राज्य
 सरकार  सड़क  के  शेष  भाग  की  सीमा  सड़क  विकास  मंडल  से  अन्तरित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  से

 अनुरोध  कर  रही  किन्तु  प्रचालन  की  दृष्टि  स ेउनका  अनुरोध  स्वीकार  सम्भव  नहीं

 टंगोर  को  गोतांजलि  का  उपलब्ध  न  होना

 श्री  प्रियरंजन  दास  सुश्री  :  क्‍या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  टैगोर  की  गीतांजलि  के  अंग्रेजी  और  हिन्दी  संस्करण  बाजार  में  उपलब्ध  नहीं  हैं
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 ,  इसका  अनुदित  संस्करण  भारत  में  और  विदेशों  में  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  का
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  ड्रै  ?

 नहीं

 शिक्षा  मन्‍्त्री  कृष्ण  चन्द्र  गोतांजलि  ओर  यह  तथ्य  नहीं  है  कि  टैगोर  की  गीतांजलि
 के  अंग्रेजी  और  हिन्दी  रूपान्तर  बाजार  में  उपलब्ध  नहीं  गीतांजलि  का  हिन्दी  रूपान्तर  मेससे
 मैकमिलन  इण्डिया  लिमिंटेड  द्वारा  प्रकाशित  किया  गया  है  और  इसकी  प्रतियां  बिन्नी  के  लिए  बाजार  में
 उपलब्ध  इस  पुस्तक  का  हिन्दी  अनुवाद  मेससे  सुबोध  2/3  अंसारी
 नई  दिल्ली  द्वारा  प्रकाशित  गया  है  और  हिन्दी  रूपान्तर  की  प्रतियां  भी  आसानी  से  उपलब्ध  हैं  ।

 भारतीय  पुस्तकें  विदेश  में  सामान्य  व्यापार  माध्यमों  के  जरिए  उपलब्ध  की  जाती
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 a  भारत्तीय पुस्तकों का प्रचार करने  पर  टझड्डि्िििीडीीलेययफएेफहतहफ:-+नन
 भारत्तीय  पुस्तकों  का  प्रचार  करने  के  लिए  विदेश  में  आयोजित  अन्तर्राष्ट्रीय  पुस्तक  मेलों  में  भाग

 लेता  है  हि

 भध्य  रेलवे  में  बसई  स्टेशन  पर  साल  गाड़ियों  में  टक्कर

 1324.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झरकार  का  ध्यान  5  1985  '  टाइम्स  में  टू  न कोलाइडਂ  ह
 शी्षेक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  4  1985  को

 मध्य  रेलवे  के  झांसी  सेक्टर  में  बसई  स्टेशन  पर  खड़ी  मालगाड़ी  से  दूसरी  मालगाड़ी  के  .
 गाने  से  इसके  13  डिब्बे  पटरी  से  उतर

 यदि  तो  इस  दुघंटना  के  कारण  क्या

 इसमें  कितनी  सम्पत्ति  के  नृदसान  का  अनुमान  हुआ  और

 क्‍या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 |  रेल  मनत्रों  बंसी  :  जी  हां  ।  बसई  स्टेशन  से  चलने  वाली  जम्बों  माल  गाड़ी  ।

 एन०  जे०  मालगाड़ी  की  बगल  से  टकरा  गयी  थी  ।

 और  एक  विभागीय  समिति  ने  इस  दुर्घटना  की  जांच  की  है  जिसने  अपनी  रिपोर्ट
 को  अभो  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  प्रथम  दृष्टया  यह  दुर्घटना  ।  एन०  जे०  मालगाड़ी  के  ड्राइवर
 द्वारा  सिगनलों  की  अनदेखी  के  कारण  हुई  थी  ।

 रेल  सम्पत्ति
 को

 लगभग  5,3:,000  रुपये  की  क्षति  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 ०  दिल्‍ली  मेन/नई  दिल्‍लो  स्टेशनों  पर  विक्क  ताझों  को  कमोशन

 1325.  प्रो०  सधु  दष्डवले  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  मेन  और  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  विक्रेताओं  को  कमीशन  दिया  ज़ा

 क्या  विक्रतता  की  मृत्यु  हो  जाने
 क ेबाद  उसका  लाइसेंस  उसके  पुत्र  को  हस्तांतरित  किए

 जाने  पर  उक्त  कमीशन  की  राशि  कम  कर  दी  जाती  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  विक्रता  कमीशन  इस  प्रकार  कम  किए  जाने  का  विरोध  करते  रहे  हैं  ?

 रेल  मनत्री  बंसी  :  जी
 भौर  जी  दिल्ली  मेन

 स्टेशन  उत्तर  रेलवे  के  उन  पहले  स्टेशनों  में  से  है  जहां
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 1.10.1955  से  विभागीय  खान-पान  सेवा  चालू  की  गयी  थी  तथा  विभिन्‍न  मदों  के  लिएनिर्धारित  की
 गयी  कमीशन  की  दरें  बाद  में  शुरू  की  गयी  विभागीय  खान-पान  यूनिटों  की  तुलना में  काफी  अधिक

 विषमता को  कम  करने  के  दिहली  मेन  स्टेशन  पर  कमीशन  की  दरों  में  कटौती  की  गयी  है

 ताकि  उन्हें  नयी  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  नयी  और  अतिरिक्त  स्थापनाओं  तथा  वेंडर  ठेकों के  अन्तरण के
 सम्बन्ध  में  प्रचलित  दरों  क ेसमकक्ष  लाया  जा  सके  ।

 इसके  लिए  कोई  आन्दोलन  नहीं  तथापि  इस  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदनं  प्राप्त  हुए

 रेखग़ाड़ियों  में  श्राग  को  घटनायें

 ०  ‘

 1326.  भ्रो  बिलास  मुत्तेमवार  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ».  गत
 तीन  महीनों  के  दौरान  रैलगाड़ियों  में  आर  लगने  की  कितनी  घटनाएं  हुईं  और

 प्रत्येक  घटना  में  कितने  लोग  मारे  गए

 आग  लगने  के  क्‍या  का  रण  और आग  लग

 न

 भ्रविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाएं  न  होने  के  लिए  क्या  एहतियाती  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  1984  और  जनवरी  1985  में  आग  लगने
 की  कोई  घटना  नहीं  1985  में  गाड़ियों  में  अग  लगमे  की  चार  घटनाएं  हुई
 इन  गों  में  से  एक  में  35  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गयी  थी  ओर  अन्य  तोन  मामलों  में  कोई  हताहत
 नहीं  हुआ  था  ।

 तीन  मामलों  में  कारणों  का  पता  लगाथा  जा  रहा  है  जबकि  चोथे  मामले  में  कोई
 विशिष्ट  कारण  स्थापित  नहीं  किया  जा  सका  ।

 यात्री  गाड़ियों  में  ऐसी  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  कुछ  एहलियाती
 उपाय  निम्नलिखित  हैं  :---

 कु

 (1)  गहियों  की  ज्वलन  शीलता  को  कम  करने  के  उद्देश्य  रो  फोम  की  गदटियों  के
 स्थान  पर  रबड़युकद  +।इर  का  उपयोग  करना  ।

 (2)  नेगेटिव  सकिटों  में  भी  फ्यूजों  की  व्यवस्था  ।  फ्युजों  को  अन्य  स्थान  लगाना

 ओर  शाखा  तारों  की  असुरक्षित  लंबाई  में  व॒द्धि
 *

 (3)  दहन  सीलिंग  सामग्री  का  लिम्पिट  आवरण  से

 (4)  लकड़ी.की  लकड़ी  की  ट्रफिंग  आदि  पंर  अग्नि रोधक  रोगन
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 (5)  जतलते  हुए  सिड*  का  निकलना  रोकने  के  लिए  भाष  रेल  कुंजनों  पर  चिगारी
 ..

 संरोधक  की

 (6)  सवारी  डिब्बों  में  ज्वलनशील  वस्तुओं  को  ले  जाने  को  जोखिमों  के  सम्बन्ध

 में  सिनेमा  रेडियो  और  दूरदर्शन  के  माध्यम  से  प्रचार

 शताब्दी  के  अंत  तक  जनसंख्या  में  वृद्धि  का  अनुमान
 हु

 ]  5.

 1327.  श्री  बो०  एस०  विजय  राधवन  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह
 बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a,  कै  ॥
 5

 शताब्दी  के  अंत  तक  जनसंख्या  में  कितनी  वृद्धि  होने  का  अनुमान  और

 (@)  जनसखया  में  और  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्या  बिशेष  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विमाग  सें  राज्य  संत्रो  योगेन्द्र  :  सन्‌  2000,  ईसवी  तक

 अनुमानित  जनांकिकीय  लक्य  प्राप्त  किये  जानें  हैं  वे  जन्म  दरਂ  और  मृत्यु  दर
 को  घटाकर  9  तक  लाना  जिससे  कि  सहज  जनसंख्या  वृद्धि  दर  1.2  प्रतिशत  हो

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  बढ़ावा  देने  के लिए  एक  सुस्पष्ट  कार्यंनीति  अपनाई  गई
 इस  कार्य  नीति  की  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  प्रचार  साधनों  तथा  पारस्परिक  संचार

 की  कार्यनीतियों  के  माध्यम  से  लोगों  में  जागरूकता  पैदा  करने  और  उन्हें  जानकारी  देने  के  जोरदार

 प्रयास  परिवार  नियोजन  अपनाने  वालों  को  यथासंभव  उनके  घरों  के  नजदीक  सेवाओं
 ओर  सामग्री  की  व्यवस्था  महिला  साक्षरता  सें  तेजी  से  बृद्धि  लाने  के  लिए  लिए  सुविधाएं

 स्कूलों  और  कालेजों  तथा  इनसे  बाहर  के  युवकों  को  जदसंख्या  शिक्षा  लोगों  के  चुने  हुए
 प्रतिनिधियों  की  सहायता  और  समथेन  प्राप्त  दूसरे  संबंधित  मंत्रालयों  और  विभागों  के  साथ

 उपयुक्त  सम्पर्क  स्थापित  परिवार  नियोजन  अपनाने  वाले  व्यक्तियों  और  राज्य  सरकारों  को
 प्रोत्साहन  देना  तथा  सभी  स्तरों  पर  कार्यक्रम  पर  बराबर  निगरानी  रखना  और  कार्यक्रम  के  प्रबन्ध  को
 सुधारना  ।

 तालचेर  ताप  विद्युत  केन्द्र  क्यू  विद्युत  उत्पादन

 1328.  श्रीमतों  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मजी  बताने  की  कृपा
 फरेंगे  .

 |  '

 तालचेर  ताप  विद्यू,त  केन्द्र
 की वाधिक  विद्यत  उत्पादन  क्षमता  कितनी
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 क्‍या  उपयुक्त  विद्यूत  केन्द्र  इस  संबंध  में  की  गई  अपेक्षाओं  के  अनुसार  विद्य ुत  उत्पादन

 करने में  भसफल  रहा  है  ;  ु

 यदि  तो  कम  विद्यू  त  उत्पादन के  क्या  कारण  और

 उपयुक्त  ताप  विद्यू त  केन्द्र  में  विद्य,.त  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सिचाई  झोर  विद्युत  मन्त्रो  :  से  तालचेर  ताप  विद्युत
 केन्द्र  की  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  470  मेगावाट  है  जिसमें  62.5-62.5  मेगा०  की  4  यूनिट  =
 जो  1968  तथा  1969  में  चालू  गई  थी  और  110-110  मेगा०  की  दो  यूनिट  हैं  जो  1982
 तथा  1983  में  चाल  की  गई  थीं  ।

 62.5  मेगावाट  की  यूनिटों  में  डिजाइन  तथा  इजीनियरी  संबंधी  कंठेनाई  जैसे  कोयला
 मिलों  की  अपर्याप्त  कोयले  की  अपधघर्षी  प्रकृति  क ेकारण  आई०  डी०  पंखों  की  बार-बार  बन्द

 -  निम्न  कोटि  वाली  तथा  असंतोषजनक  चूरा  एक्च्र  प्रणाली  और  कोयले  की  गुणवत्ता  में  हास
 होने  के  कारण  यूनिटों  का  कार्य-निष्पादन  संतोषजनक  नहीं  रहा  है  ।

 110  मेगा०  यूनिटों  में  सामान्य  कठिनाईयां  इन  कठिनाइयों  का  पता  लगा  लिया  गया  है
 ओर  भेल  अधिकांश  को  दूर  कर  दिया  गया  पिछले  कुछ  महीनों  में  इन  यूनिटों  के
 निष्पादन  में  सुधार  भाया  है  ।

 62.5  मेगावाट  यूनिटों  के  संबंब  में  नवीकरण  तथा  आधुर्निकीकरण  स्कीम  को  2346  लाख

 रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  दे  दी  गई  1901  लाख  रुपये  केन्द्रीय

 सहायता  के  रूप  में  दिए  जाएंगे  ।  स्कीम  3-4  वर्ष  की  अवधि  में  पूरी  की

 :
 दाइयों  तक  को  सेवाझों  से  बंचित  गांव

 1329.  आीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कि  :

 ऐसे  गांवों  की  संख्या  जहां  अहंता  प्राप्त.दाइयों  तक  की  सेवाएं  उपलब्ध  नहीं
 और

 इस  स्थिति  में  सुधार  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विमाग  में  राज्य  सम  त्री  योगेन्दर  :  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अत

 तक  प्रत्येक  10,000  ग्रामीण  आबादी  के  लिए  एक  टप-केन्द्र  उपलब्ध  किया  गया  था  जिसमें  एक

 वाइफ  नर्स  मिडवाइफ  जो  अब  बहु-उंद्देशीय  महिला  कार्यकर्ता  नाम  से  जानी  जाती

 की  व्यवस्था  थी  4  लोगों  को  बेहतर  स्वास्थ्य  सुविधाएं  पहुंचाने  के  उद्देश्य  स ेयह  निर्णय  लिया  गया  कि
 :  प्रत्येक  5,000  ग्रामीण  आबादी  के  पीछे  चरणबद्ध  ढंग  से  एक  मिडवाइफ  की  व्यवस्था  की
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 जाए  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  देश  में  लगभग  1.3  लाख  उप-केन्द्रों  की आवश्यकता
 आशा  है  कि  छठी  योजना  के  अन्त  तक  लगभग  80,000  उप-केन्द्र  स्थापित  हो  सातवीं  पंच

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  50,000  अतिरिक्त  उप-केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताके  मिड्वाइफों  के
 भ्राम  स्तर  पर  दाइयों  द्वारा  प्रसूति  सेवाएं  उपलब्ध  की  जाती  लगभग  5.03  लाख  दाइयों

 को  पहले  ही  प्रशिक्षित  किया  ज़ा  चुका  है  ।

 दिललो  और  भुवनेश्वर  के  बीच  राजधानों  एक्सप्रेस  जेसो
 *  हि  तीबगामी  रेलगाड़ो  चलाना  >

 ह  क्

 1330.  श्री  बज  भोहन  महन्ती  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  भुवनेश्वर  से  जोड़ने  के
 लिए  राजधानी  एक्सप्रेस  जैसी  कोई  तीब्रगामी

 रेलगाड़ी  शुरू  की  जा  रही  और  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?  हैं  दि

 “
 हल  मंत्री  बंसी  :  जी

 '  -

 प्रश्न  ही  नहीं

 फालेजों  भ्ौर  विश्वविद्यालयों  में  डिसान्सट्रेटरों  का  पद  समाप्त  करना

 1331.  कुजारी  मसता  बलों  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 *  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  कालेजों  और  विश्वविद्यालयों  में  डिमान्सट्रेटरों

 के  पद  समाप्त  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  औौर

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  उक्त  विषय  पर  राज्य  सरकारों  को  यदि  कोई
 सिफारिशें की  गई  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?  *  या

 ।
 शिक्षा  मंत्रो

 के
 कृष्ण  चन्द्र  :  और  1973  में  विश्वविद्यालयों  ।

 एवं
 कालेजों  के  अध्यापकों  के  वेतनमान  में  संशोधन  के  लिए  सिफारिश  करते  समय  विश्वविद्यालय  अनुदान आयोग  ने  यह

 सिफारिश
 की  थी  कि  इन  पदों  के  वर्तमान  यदधार्यों  को  संशोधित  वेतनमान

 किए  जा  सकते  परन्तु  भविष्य  में  इस  वर्ग  के  अध्यापकों  की  नियक्तियां  नहीं  की  जानी
 यह  भी  सिफारिश  की  गई  कि  वर्तमान  अध्यापकों  और  निदशशकों  को  अपनी  भहंताओं  में  सुधार करने  के  लिए  सुविधाएं  दी  जानी  ताकि  उनकी  लेक्चरर  के  रूप

 में
 |  हो  सके  ।

 .
 उपरोक्त  सिफारिशें  विश्वविद्यालयों  एवं  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी[गई

 ह

 *
 $8
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 हक  महिलाओं  को  भ्राथिक  स्वतन्त्रता

 +  1332.  श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  क्या  समाज  श्र  महिला  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने
 :  क्रीਂ  कृपा  करेंगे  कि

 ह
 |

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंव्यावसायिक  अवसरों  के  अभाव  में  महिलाओं  के

 आथिक  रूप  से  स्वतंत्र  होने  में  धीमी  प्रगति  हुई  है

 क्‍या  इसके  अतिरिक्त  सामाजिक  निषेध  उनके  द्वारा  आधुनिक  शिक्षा  प्राप्त  करने  तथा
 अवसरों  का  लाभ  उठाने  बाधक  है  और  उनकी  कम  प्रगति  के  लिए  जिम्मेदारं  और

 यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदर्म  उठाने  का
 विचार  है  ?

 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  एम०  चन्द्रशेखर  )  :  (=)
 ह

 हां  ।  यह  भी  एक  कारण  है  ।

 (8)  जी

 समाज  और  महिला  कल्याण  संत्रालय  महिलाओं  की  सहायतां  के  लिए  सामाजि  क
 कार्यक्रम  जैंसी  योजनाएं  कार्यान्वितਂ  करता  है  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  के  माध्यम  से

 प्रशिक्षण  एवं  उत्पादन  इकाईयां  औरू  लघ॒॒  उत्पादन  इकाईयां  स्थापित  स्वयंसेवी  संगठनों  के
 माध्यम  से  महिलाओं  के  पुनर्वास  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चलाना  तथ्य  सावेज/निक/स्वायत्त  संगठनों
 के  माध्यम  से  महिलाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  एकंछत्पादन  केन्द्रों  की  योजनाएं  कार्यान्वित  करना  ।

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  ने  दो  योखचाएं  शुरू  की  हैं---अर्थात्‌  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  और
 बच्चों  के--विकास  ०डब्ल्यू ०सी  ०आर  ०ए०  )  और  स्व-रोजगार  कार्यक्रमों  के  लिए  ग्ररमीण  युवाओं  को

 प्रशिक्षण  ०आर०वबौई०एस  ०इ०एमे  ०  )  राज्य  सरकारों  ने  महिला  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थ्षों
 की  स्थापना  की  समाज  और  महिला  मंत्रालय  ऐसी  योजनाओं  के  लिए  सहांयता  देने

 नर  इन्हें  समन्वित  करने  का  काम  जारी  रक्लेगा  जो  दूसरे  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा

 रही

 1984-85  5  के  दौरान  अतिसार  के  कारण  मृत्यु  .

 1333.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  छ

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  अतिसार  के  कारण  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  और  >

 इस  खतरनाक  रोग  के  बारे  में  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 है
 8
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 स्वास्थ  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेन्द्र  :  (कक:ओऔर  राज्यों/संघ
 शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  के  अनुसार  वर्ष  1984-85  के  दौरान  अतिसार  रोगों  से  6714

 व्यक्तियों  की  मृत्यु  इस  रोग  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  निम्नलिखित

 निरोधक  उपके किए  गए  हैं  :---

 (5)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  1000  लोगों  की  देखरेख  करने  वाले  प्रत्येक  ग्राम  स्वास्थ्य  गाईड
 को  खाये  जाने  वाले  पुनजंलीकरण  लवण  के  60  पैकेट  प्रतिवर्ष  सप्लाई  किए  जाते

 हैं  ।

 (3)  पिलाए  जाने  वाले  पुन्जंलीकरण  घोल  के  इस्तेमाल  के  द्वारा  अतिसार  के  निवारण

 और  उसकी  रोकथाम के  बारे  में  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  ओर  लोगों  को  शिक्षित  करने
 के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  सामग्री  का  विभिन्‍न  भाषाओं  में  प्रकाशन  किया  जा

 (iii)  खाए  जाने  वाले  पुनर्जलीकरण  लवण के  इस्तेमाल  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  डाक्टरों  और
 अन्य  कर्मचारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  भी  चलाए  जा  रहे

 रावतपुर  स्टेशन  के  पास  मीतानगर
 रेल  फाटक  का  निर्माण

 ]

 1334.  श्री  जगद्गीश  श्रवस्थों  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  रावतपुर  स्टेशन  के  पास  गीतानगर  रेल  फाटक  के

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  सक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  इसके  कार्य  के कब  तक
 आरम्भ  होने  की  संभाषना  और

 हु

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कठिनाइयां  अनुभव  की  जा  रही  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  बंसो  :  जी

 राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  नये  सम-पार  की  व्यवस्था  करने  के  इस  काम को  रेलें
 निक्ष  प  शर्तों  पर  आरम्भ  कर  रही  इस  काम  के  खाके  और  आकलनों  को  अन्तिम  रूप  दे  ढिया
 गया  इस  काम  के  अनुमोदन  के  लिए  रेलवे  ने  रेलवे  संरक्षा  के  आयक्त  से  पत्र  व्यवहार  किया  है
 और  उसके  प्राप्त  होने  के  पश्चात  इस  कार्य  का  निष्पादन  आरम्भ  कर  दिया

 अश्न  ही  नहीं

 60
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 नं

 उंड्ोसा  के  लिए  सुपर  ताप  बिजली  एकक  है

 ]  रु
 1335.  श्री  जगन्नाथ  पटनाथक  :  क्या  और  विद्यत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ~

 क्‍या  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  कोयले  के  विशाल  भंडार  को  ध्यान  में  रखतें  हुए  वहां
 पर  एक  सुपर  ताप  बिजली  उत्पादन  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?  ह

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मन्‍्त्री  बी०  :  और  उड़ीसा  सरकार  ने

 इब  घाटी  में  विद्य  त  के  ग्रेड  क ेकोयले  पर  आधारित  4 x  210  मेगावाट  क्षमता  के  एक  ताप  विद्यत
 केन्द्र  की  स्थापना  हेतु  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  |  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  424  करोड़  रुपये

 राज्य  क्षेत्र  में  हैं  ।

 कलकत्ता  बम्बई  और  मद्रास  में  महानगरीय  रेल  परियोजनाश्रों  के  लिए ह
 धनराशि  का  नियतन

 1336.  डा०  एं०  कलानिधि  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वम्बई  और  मद्गास  में  प्रत्येक  महानगर  की  रेल  परियोजनाओं  के  लिए  वर्ष
 1984-85  84-85  में  कुल  कितनी  धनस्शि  नियत  की  गयी  थी

 क्या  उक्त  धनराशि  पूरी  खर्च  हो  गयी  और

 यदि  तो  आदिरी  समय  पर  धनराशि  के  समपंण  से  बचने  हेतु  कोई  युक्तिसंगत
 योजना  क्यों  नहीं  बनायी  जा  सकी  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  1984-85  के  लिए  महानगर  रेलवे  परियोज़नाओं  के
 लिएं  संशोधित  अनुमान  के  अनुसार  कुल  आबंटन  इस  प्रकार  है  :--..  «

 श्र  (1)  कलकत्ता

 मैद्रों  रेलवे  73.05  करोड़  र०
 '  सरकुलर  रेलवे  7.50  करोड़  रु०

 -  जि  जोड़  80.50  करोड़  रु०
 rt  +-++-++  +---  ७+++.  -  --  लवण  ०........

 (11)  बस्‍्बई  -

 पर
 .  2.75  करोड़  रु०

 बांद्रा-अंधेर्र  0.75  करोड़  रु०

 जोड़  3.50  करोड़  रु०
 On  विन  किन  नल  न  ee  ee  ७...
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 .
 (11)  मद्रास

 मद्रास  बीच-तुज  3.25  करोड़  ,

 ह
 जोड़  3.25  करोड़  रु०

 वर्ष  1984-85  के  अंत  तक  पूरी  धनराशि  खर्च  हो  जाने  की  संभावना

 प्रश्न ही  नहीं  हि

 राष्ट्रीय  शिक्षा  भ्रनुसंघान  श्रौर  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  स्कूली  शिक्षा  के  लिए
 किया  गया  मल  पाठ्यक्रम

 1337.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  रिषद  ने  देश  भर  में  स्कली  शिक्षा  के

 लिए  एक  युक्तिसंगत  मूल  छाठयंक्रम  तेयार  किया  है

 यदि  तो  इस  नये  स्कूल  पाठ्यक्रम  की  मुख्य  रूपरेखा  कया

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ‘

 क्यो  इस  मामले  में  सरकारों  से  भी  सलाह  ली  और

 4 (&)  यदि  तो  इस  मा  मले  में  क्या  कायंवाही  की  गयी  है  ;

 शिक्षा  मंत्री  कष्ण  चन्द्र  स्कूल  स्तर  पर  पाठयचर्या  सम्बन्धी  बोझ  का

 अध्ययुन  करने  के  लिए  वर्ष  1983  में  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  गठित
 कार्यदल  ने  रा०  शै०  अ०  तथा  प्र०  परिषद्‌  को  यह  सिफारिश  को  कि  देश  के  सष्ली  स्कूलों  में  लागू  की
 जाने  वाली  एक  राष्ट्रीय  पाद्यचर्या

 तैयार  करने  की  तत्काल  आवश्यकता  हैं  ।  रा०  शै०
 अ०  तथा  प्र०  परिषद्‌  ने  सरकार  को  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 ‘=
 से  प्रश्नही  नहीं

 हि  जिवेन्द्रम  रेल  मंडल  में  डीजल  रेलवे  वर्कशाप

 1338.  श्रो  ए०  चार््स  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  के  त्िवेन्द्रम  रेल  मंडल  में  त्रिवेन्द्रम  जिले  में  एक  डीजल  रेलवे  वर्क
 शाप  शुरू  करने_का  कोई  प्रस्ताव  और  कु

 ॥॒

 यदि  तो  क्या  1985  में  काम  शुरू  करने  के  लिए  शीं  प्र  कार्यवाही  की  ?

 रेल  मंत्री  बंसो
 :  माननीय  सदस्य  कः  आशय  लिरुवनन्तपुरम
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 मंडल  में  एर्णाकुलम  में  डीजल  लोको  शेड  के  निर्माण  से  यह  कार्य  1.88  करोड़  रुपये  की  लागत  से

 ,  1985  के  बजट  में  शामिल  है  जिस  पर  1984-85  के  अन्त  तक  1.63  करोड़  रुपये  के  खर्च  होने  को

 प्रत्याशा  है  और  1985-86  5-86  के  लिएं  0.25  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गयी  इसे

 1985-86  5-86  के  दौरान  पूरा  कर  दिए  जाने  की  रुम्भावना  है|

 हिन्दो  सलाहकार  समिति  क्रो  बंठकों  में  पारित  संकल्प

 ४
 ०

 ह

 का  ५
 1339.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  .

 ह

 1984  के  दौरान  मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  की  कितनी  बैठकें

 ,  इने  बैठकों  में  क्या  संकल्प  पारित  किए  और
 हे

 हा
 इन  संकल्पों  के  कार्यान्वयन  से  संबंधित  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  विमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  तीन  !

 ओर  एक  विवरण  सभा  पकल  पर  रखा  जाता  है  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  ]

 हि  तलचेर  ताप  विद्य ूत  संयंत्र

 क्‍या है ?  क्‌

 .  श्री  चिन्त/।मणि  पाणिग्रही  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  के  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  तलचेर  के  नजदीक  ईब  घाटी  में  सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र  स्थापित
 «  करने  के  लिए  कार्यवाह|  की  गयी  और  #

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ?

 सिचाई  और  विद्यत  मंत्री  बी०  शंकरानन्द  :  (  और  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत
 निगम  ने  तलचेर  सुपर  तोष  विद्यू  त  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  एक  व्यवह्ारिता  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 की  केन्द्रीय  विद्यू  त  प्राधिकरण  ने  रु०  के  अनुमानित  लागत  से  परियोजना  के  प्रथम
 चरण  में  2  ल्‍८  500  मेगावाट  के  यूनिटों  की  प्रतिष्ठापना  हेतु  तकनीकी  आथिक  अनुमोदन-कर

 दल

 नह  गया-हजारो  बाग  रेल  संपर्क

 थी  बाई०  पी०  ग्रोगेश  :  क्या  रेल  मंत्री  यहे  बताने  की  पा  करेंगे कि  :

 +  जू कक

 63



 लिखित  उत्तर  28  1985

 क्या  यह  सच  है  कि  छत्रा  होकर  गयौ  ओरं  हजारी  बाग  के
 बीच  रेल

 सम्पर्क  चालू

 करने  का  प्रस्ताव  विचा  राधीन  पे

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  और  न

 इस  परियोजना  के  लिए  कितने  परिव्यय  की  जरूरत  है  और  इस  परियोजना के  शुरू

 और  पूरा  होने  को  प्रस्तावित
 तिथियां

 क्या  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  नही ं।  ढ़

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 ह
 दादरा  और  नागर  हवेलो  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  कन्द्रों  को  श्रदान

 को  गयो  एम्बलेंस  गाड़ियां

 .  1342.  श्री  औताराम  जे०  गावली  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार ने  दादरा  और

 कितनो  एम्बुलेंस  गाड़ियां  दी

 क्या  यह  एम्बुलेंस  गाड़ियां  निर्धारित  मानदण्डों
 के  अनुसार  सुसज्जित  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उन  शहरी  क्षेत्रों  के  लिए सुसंज्जित  एम्बुलेंस  गाड़ियां  उपलब्ध

 कराने के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :
 से  पैटनं  के  अनुसार

 इस  संघ  शासिन  क्षेत्र  में  तीन  प्राथमिक  स्कस्थ्य  केन्द्रों  को  वाहन  प्रदान  किए  गए  हैं  जिनका  उपयोग
 गम्भीर  रूप  से  पीड़ित  रोगियों  की  इमर्जन्सी  की  स्थिति  में  देखरेख  करने

 तथा  उन्हें
 लाने  ले  जाने  के

 लिए  किया  जाता  डर है

 Aj  ग्गर  ड़  बैली  शहरी  क्षेत्रों  में  प्राज़मिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को

 a  ७  ॥्के  ~  ¢  पा  a इन  एक्सिडन्ट  विक्टिस्स  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 *  1343.  श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्या  स्वास्थ्य  प्रोर  परिवार  कल्याण  म  न्त्री  यह्‌  बताने  की
 करेंगे कि  :  रण

 क्या  सरकार  का  ध्यान  2  फरवरी  1985  के  एक्सप्रैसਂ  में  इन
 एक्सिडेंट  विकिटम्स

 स्टोमकਂ शीर्षक
 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकद्ित  किया  गया  है

 तो
 क्या

 इस  घटना  की
 कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  हां
 व

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  डाक्ट  थों  के  विरुद्ध  कोई  कायंदादी  की
 गई  तो  वह  क्या  है

 ?
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 स्थास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र  समकवाज्ा  )  :  से  गम्भीर  रूप  से

 निरन्तर  बह  रहे  रक्त  को  रोकने  के  लिए  रोगी  के  पेट  में  एक  येरापुटिक  पैक  रखा  गया  यह  एक
 स्थापित  शल्यक्रिया  विधि  है  और  जब  रक्त  बन्द  हो  जाता  है  तो  उस  पैक  को  हटाने  और  शल्य  क्रिया  में

 सुधार  के  लिए  पेट  को  फिर  से  खोला  जाता  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  लिए  बड़ी  रेल  परियोजनाएं

 1344.  श्रो  हन्तान  सोल्लाह  :  कया  रेल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  : ॥

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  ने  राज्य  लिए  किन-किन  बड़ी  रेल  परियोजनाओं  का
 सुझाव  दिया  *

 क्या  सरकार  ने  इन  सभी  परियोजनाओं  पर  विचार  किया

 यदि  हां  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्र  तिक्रिया

 रेल
 मन्त्रालय  ने  पश्चिम  बंगाल  में  निर्माण  क ेलिए  किन  नई  परियोजनाओं  को  स्वीकार

 किया  और

 भविष्य  में  किन  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  जाएगा  ?

 रैल  मन्‍्त्रो  अंसो  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  द्वारा  सुझाए  गए  एस्तावों  में  बज-बज-नामसाना  और
 तामलुक-दीघा  बड़े  आमान  को  नयी  लाइन  परियोजना  एं  बजट  में  शामिल  की  जा  रही
 नामश्लाना  लाइन  के  संसाधनों  की  कमी  के  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  हुई
 है  किन्तु  तामलुक-दीघा  के  मामले  में  योजना  आयोग  इस  लाइन  के  नि  पेण  के  लिए  सहमत  नहीं  हुआ

 सातवीं  योजना  के  लिए  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
 ५

 विवरण

 बिस्त॒त  ब्यौरा  सोचे  दिया  गया  है

 पर्चिण  बंगाल  सरकार  हारा
 ह

 स्थिति  *

 प्रस्ताबित  परियोजनभों  के  नाम
 हि

 1.  यातायात  के  जमघट  को  दूर  करने  यातायात  के  जमघट  को  देखते  हुए  रेलवे  ने
 के  लिए  रंणापामी  के  रास्ते  न्यू  सिलीगुड़ी  टाउन  जंक्शन  में  हिलकार्ट  रोड  पर  एक
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 जलपाईगुड़ी  को  सिरीगुड़ी  ऊपरी  सड़के  पुल  का  प्रस्ताव  किया  राज्य

 जोड़ती  हुई  एक  नयी  बड़े  आमान  सरकार  इस  प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  थी  और

 एवं  मीटर  आमान  की  लाइन  का  चाहती  थी  कि  कसी  अन्य  विकल्प  का  पता

 निर्माण  |  लगाया  जाय  ।  इसलिए  रेज्रवे  ने  मीटर

 छोटे  आमान  संरक्षण  का  दिक्‍्परिवतंन  करते  हुए
 इसे  सिलोगुड़ी  टाउन  के  बाहर  ले  जाकर  महानन्दा
 नदी  के  किनारे  के  साथ-साथ  मोड़ने  के  एक

 का  प्रस्ताव  चूंकि  यह  विशाखन  लाइन ल्प

 ऊपरी  सड़क  पुल  के  बदले  में  बननी  इसलिए
 5  राज्य  सरकार  को  मौजूदा  नियमों  के  अनुसार

 है

 क्र का ८ र्त्तई >> जे पति लागत का 50 प्रतिशत वहन करंने के लिए कहा गया इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की कृति की प्रतीक्षा है । ” 2. बज-बज-नामखाना नयी बड़ी संसाधनों की कमी के कारण परियोजना को 66 लाइन । योजना आयोग की स्वीकृति नहीं मिली » परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति * मिलने और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हो जानेके बंद आवश्यक कारंवाई की जाएगी 3. मेजियां के रास्ते रानीगंज से इस काय॑ के लिए के पुराने सर्वेक्षण का बांकुरा तक 3-84 में पुनर्भूल्यांकन किया गया ट क्षण से मालूम हुआ कि इस क्षेत्र से कोई सार्थक यातायात प्राप्त होने की संभावना नहीं है इसलिए पर्याप्त यातायात के अभाव और दामोदर नदीं पर पुल के निर्माण की भारी लागत को देखते र्‌ हुए मेजिया और रानीमंज के बीच लाइन के निर्माण की आवश्यकता नहीं है मेजिया (38.37 कि० लाइन के _ की लागत करोड़ रुपये आंकी गयी ह
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 4.  बंडेल-कटवा  खंड

 करण

 कप

 5.  लामलुक-दीघा  बड़े  आमान  की
 4

 रेल  लाइन  ।

 ह
 हि  न

 लिखित  उत्तर

 संसाधनों  की  भारी  तंगी  और  वर्तमान

 चालू  कामों  तथा  साथ  ही  परियोजना  के

 प्रद  लक्षणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  लाइन  के

 निर्माण  काये  को  आरम्भ  करने  के  प्रश्न  पर

 यात  के  लिए  पर्याप्त  संभावनाओं  के  विकसित

 होने  और  संसाधनों  की  स्थिति  मे  सुधार  होने  तक

 विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 रैलों  के  विद्यू  तीकरण  पर  भारी  पूंजी  निवेश  होता
 इसलिए  विद्युतीकरण  परियोजनाओं  का

 काम  भारी  यातायात  घनत्व  वाले  खंडों  पर

 मिकता के  आधार  पर  शुरू  किया  जाता  है  जिससे

 अधिकतम  और  शीघ्र  लाभ  प्राप्त  किए  जा  सकें  ।

 वर्तमान  प्राथभिकताएं  महानगर  ट्रक  मार्गों  और

 प्रमुख  यातायात  को  ढोने  के  लिए  तथा  महत्वपूर्ण
 तथा  संचलक  प्रवाह  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कुछ  अन्य  मार्गों  को  विद्यूतीकरण  करने  की

 बंडेल-कटवा  खंड  के  विद्यूतीकरण  को  रेलों  के

 निर्मीण  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  का  अभी

 आओऔचित्य  नहीं  बन  पाया

 इस  कार्य  को  योजना  आयोग  के  अनुमोदन  से

 1984-85  5  के  बजट  में  इस  शर्त  के  साथ  शामिल

 किया  गया  था  कि  परियोजना  का  काम  सर्वेक्षण

 रिपोर्ट  की  प्राप्ति  और  जांच  के  बाद  आरम्भ

 किया  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  जांच के  बादਂ

 योजना  आयोग  ने  इस  परियोज॑ना  को  स्वीकृति

 नहीं  दी
 ह

 रेल  लाइनों  को  कुल  लम्बाई  में  वढ्धि

 1345.  श्री  झ्नन्नत  प्रसाद  सेडो  :  क्या  रेल  सन्त्री  यह्‌  बताने  की  कृप्ठा  करेंगे  कि  :

 धर  67
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 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  रेल  लाइनों  की  कुल  लंबाई  में  कितने  किलोमीटर  वृद्धि  को
 -  गई

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  नये  माल  डिब्बे  बनाये  और

 क्‍या  इस  संबंध  में  उड़ीसा  राज्य  में  भी  कोई  काम  किया  गया  है  ?

 हि  डे

 रेल  मंत्रो  बंसो  :  1981-82  से  1983-84  तक  की  अवधि के  दौरान
 134.4  कि०  मी०  लाइनें  बिछाई  गयी

 45,487  माल  डिब्बे

 उड़ीसा  राज्य  मैं  नई  लाइन  की  3  चालू  परियोजनाए

 :
 (1)  जखापुर-दतारी-बांसफ्ननी  (176  कि०

 नयी  लाइन  :  दैतारी  तक  (33  कि०  का  पहले  से  ही  22.3.1981
 को  खोला  जा  चुका  है  ।

 (2)  कोरापुट-रायगढ़ा  (74  कि०  मी०  )  नयी  लाइन  मचिलीगुडा
 (19.65  कि०मी०  )  तक  का  1985-86  5-86  में  खोल  दिये  जाने  की  आशा

 (3)  संबलपुर-तालचेर  (171  कि०  मी०  नयी  लाइन  :  यह  काम  1984-85 5  में  शुरू
 .  किया  गया

 रल  खानपान  निगम

 .  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  में  प्रस्तावित  खानपान  निगम  की  स्थिति  क्या

 उक्त  निगम  कब  तक  काम  करना  आरम्भ  कर  और

 इस  सम्बन्ध  मं  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  भन्‍्त्री  बंसो  :  से  रेलों  पर  खानपान  सेवाओं  के  प्रवस्् के  लिए  एक  रेलवे  खानपान  निगम  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।  इसी एक  पायलट  परियोजना  के  रूप  में  नयी  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  खान-पान  सेवाओं  को  आधुनिक बनाने  तथा  उनमें  सुधार  करने  के  लिए  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  को  लगाया  गया  इस परियोजना से  प्राप्त  अनुभव  के  क्राधार  इस  दिशा  में  अगली
 कार्रवाई  ७  समीक्ष की  कार्रवाई

 करने  के  लिए  1
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 —_—  प/प5पघक्‍पस्‍न्‍्भभज|///आै :
 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम

 1347,  श्री  मोहन  माई  पटेल  है  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झऔो  चितामणि  जेना  )&$

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  लिए  देश  में  प्रोढ़  शिक्षा  के  लिए  कुल

 कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई
 ।

 )  क्या  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  मांगी  जा  रही  और

 ग्रामीण  युवकों  को  शिक्षित  बनाने  ओर  प्रशिक्षण  देने  के  क्या  विभिन्‍न  कार्यत्रम

 शिक्षा  मन्‍त्रो  क्षष्ण  चन्द्र  :  में  1984-85  के  दौरान  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के

 लिए  केन्द्रीय  तथा  दोनों  क्षेत्रों  के  लिए  61.71  रुपए  का  कुल  आवंटन  है  ।.1985-86
 के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  हेतु  39.00  करोड़  रुपए  का  व्यय  अनुमोदित  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  परिव्यय
 को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 नहीं  ।  जारी  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  को  सम्पूर्ण  करने  के  एक  उपाय  के
 रूप  में  यूनिसिफ  महिलांग्रों  ब  लड़कियों  को  अनौपचारिक  शिक्षा  की  एक  परियोजना  में  सहायता
 प्रदान  कर  रहा  है  जिसके  अन्तर्गत  1984-85  के  दौरान  परियोजना  पर  खर्च  की  गई  6,41,490/-
 रुपएं  की  राशि  की  प्रतिपूर्ति  यूनिसेफ  द्वारा  की  जाएगी  ।  दूसरी  परियोजना  का  उद्देश्य  प्रोढ़  शिक्षा
 का  जनसंख्या  शिक्षा  के  साथ  एकीकरण  करना  है  ।  प्रारम्भिक  जो  1985  से  शुरू

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  राष्ट्र  संध  जनसंख्या  कार्यकलाप  निधि  के  साथ  एक  करार  पर

 हस्ताक्षर  किए  गए  रा०  सं०  ज०  का०  नि०  85,918/-  अमरीकी  डालर  की  राशि  का  योगदान
 करेगी  ।

 15-35  जिसमें  ग्रामीण  युवक  शामिल  के  प्रोढ़  निरक्षरों  में

 कार्यात्मकता  तथा  जागरूकता  पैज्ञ  करने  के  लिए  तेयार  किए  गए  विभिन्‍न  कायेक्रम  इस  प्रकार

 (1)  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  परियोजना  की  केन्द्रीय  प्रायोजित

 साज्य  प्रोढ़  कायं  त्र्म

 स्वैच्छिक  एजन्सियों  द्वारा  संचालित  साक्षरता

 (1५)  विश्वविद्यालयों/कालेजों  तथा  नेहरू  युवक  केन्द्रों  द्वारा  संचालित  साक्षरता

 (५)  उत्तर-्साक्षरता  तथा  अनुवर्ती  कार्यक्रम  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  ।

 69



 लिखित  उत्तर  28  1985

 भद्र  इवर  झोर  शिवशाफुलो  के
 बोच

 शोथो  रेल  लाइन  का  निर्माण

 +  1348.  झानिल  बसु  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  रेलगाड़ियों  के  सुचारू  रूप  से  चलने  के  लिए  भद्रेश्वर  और  शिवराफुली
 के  बीच  चौथी  रेल  लाइन  का  निर्माण  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  कब  तक  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भनन्‍्त्री  भरी  बंसी  :  और  तारकेश्वर  शाखा  सहित  शेबड़ाफूली
 और  बंडेल  खंड  के  बीच  लाइन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  आरम्भ  किया  गया

 यरी  भूमि  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  है  और  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही  सर्वेक्षण  ,  रिपोर्ट  प्राप्त

 होने  और  उसकी  जांच  कर  लेने  के  पश्चात  ही  प्रस्ताव  के  बारे  में  विनिश्चय  किया  जाएगा
 बशतें  कि  धन  उपलब्ध  हो  ।

 बन्देल  झोर  सद्रं  इवर  के  बोच  तीसरी  रेल  लाइन

 1349,  श्री  अनिल  बसु  :  क्‍या  रेल  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :
 ा

 क्या  पूर्वी  रेल  में  बन्देल  और  भद्रेश्वर  के  बीच  एक  तीसरी  रेल  लाइन  बिछाने  का

 कोई  प्रस्ताव
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  a

 में
 ही

 सरकार  ने  इस  दिशा  में  अब  तक  कया  कदम  उठाए

 रेल  भन्‍त्रो  बंसी  :  से  तारकेश्वर  शाखा  सहित  शेवड़ाफूली  और
 बंडेल  खंड  के  बीच  लाइन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  आरम्भ  किया  गया  है  ।  इंजीनियमी
 भूमि  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  है  और  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्रप्त  होने  और
 उसंकी  जांच  कर  लेते  के  पश्चात  ही  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  विनिश्चय  लिया  जाएगा  बशर्तों  कि  घन
 उपलब्ध  हो  ।

 ||
 केन्द्रीय  मेडिकल  कालेओों  में  इन्टर्स  की  छात्रवृत्ति

 1350.  झ्ो्‌  थो०  बो०  देसाई  है|
 हि

 :  क्या  स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने
 श्री  कृष्ण  प्रताप  सह  |  कि

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  1985  से  केसद्रीय  सरकार  मेडिकल



 *

 1907  लिखित  उत्तरं

 कालेजों  में  इटन्स  की  छात्रवत्ति  को  बढ़ाकर  750  रुपये  प्रतिमास  करने  पर  सहमत  हो  गई  है

 यदि  तो  क्या  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  से  इस  सम्बन्ध  में  भविष्य  के  लिये  कोई

 समझौता  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धौ  ब्योरा  कया  और

 क्‍या  छात्रवृत्ति  की  राशि  सभी  राज्यों  में  एक  समान  है  और  यदि  तो  उसके

 क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मनन्‍त्रो  योगेल्र  सकवाभा  से  हां  ।  भारत

 सरकार ने  पहली  से  से  केन्द्रीय/संस्थाओं/अस्पतालों  वे  सम्बन्धित/स्वायत  निकाय
 भी  शामिल है  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पूरी-पूरी  सहायता  दी  जाती  के  इंटनों  की  छात्रवृत्ति
 की  राशि  बंढ़ाकर  750/-  रुपये  प्रतिमास  कर  दी  सरकार  ने  हर  दो  वर्षों  के  बाद  छात्रवृति
 की  राशि  की  समीक्षा  करने  के  लिये  एक्र  समिति  का  भी  गठन  करने  का  निर्णय  किया

 इंटर्नशिप  की  राशि  हर  रा3५  में  भिन्न-भिन्न  है  तथा  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  लेना  राज्य
 सरकार  का  काम  है  ।

 थोन  बांध  मजद  र  संघ  द्वारा  को  गई  मांगें

 1351,  श्री  भ्रजित  कुमार  साहा  :  क्‍या  सिंचाई  झोर  बिश्वुत  मंत्री  यह  बताने  की  कप्रा  '

 करेंगे कि , क्‍या उन्हें थीन बांध मजदूर पठानकोट द्वारा प्रधान मनन्‍्त्री को सम्बोधित दिनांक 8 का एक आश्यावेदन प्राप्त हुआ यदि ग्री उनकी मांगें क्‍या और मांगों के समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? सिचाई झोर विद्वत मनन्‍्त्री : से प्रश्न में उल्लिखित अभ्थावेदन प्राप्त नहें | हुआ & ह झग्र जी का गिरता स्तर नि री झ्रमर सिंह राठया “: क्‍या शिक्षा मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार को मालूम है कि अंग्रेजी के स्तर में गिरावट आ रही और यदि तो देश में इस भाषा को लोकप्रिय बनाने और स्तर सुधारने के लिए सरकार क्‍या कदम उठाने का विचार कर रही है ? हि या



 लिखित  उत्तर  28  1985

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  अंग्रेजी  का  स्तर.गिर  रहा
 विचारधारा  का  समर्थन  करने  के  लिए  कोई  तुलनात्मक  अध्ययन  उपलब्ध  नहीं  है  यद्यपि  यह  एक

 आम  धारणा है  कि  ऐसी  गिरावट  आ  गयी  है  ।

 अंग्रेजी  की  दक्षता  को  स्तरोन्‍नत  करने  की  आवश्यकता  के  लिए  दिखाई  जा  रही  इस
 चिन्ता  को  ध्यान  में  रखते  हए  कई  उपायों  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  इनमें  वे  कार्यक्रम  भी  शामिलः

 हैं  जो  अंग्रेजी  और  भाषा  शिक्षा  की  वर्तमान  संस्थाओं  को  सुदृढ़  बनायेगी  तथा  कुछ  नये  कार्यंत्रमों
 को  अपनाया  जाएगा  ।  अन्यों  में  ये  शामिल  हैं

 (1)  जिला  अंग्रेजी  भाषा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय
 यता  जो  स्रोत  केन्द्रों  के  रूप  में  काम  करेंगे  तथा  जिले  में  सामग्री  सैयार  करने  और
 शिक्षकों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  उत्तरदायी  होगे  ।

 (2)  क्षेत्रीय  अंग्रे  जी  अंग्रेजी  भाषा  शिक्षण  संस्थानों  और  अंग्रेजी  भांषा  शिक्षण

 में  लगी  अन्य  संस्थाओं  को  वित्तीय  सहायता  देना  ताकि  अंग्रेजी  के  स्रोत  व्यक्तियों  तथा  शिक्षकों
 के  लिए  उनके  कायंत्रमों  को  सुदृढ़  बनाया  जा  सके  ।

 °
 (3)  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  में  अंग्र  जी  शिक्षण  में  सुधार  करने  हेतु  अंग्रेजी  शिक्षण

 भाषा  केन्द्र  की  उपचारात्मक  पाठ्यक्रमों  का  संच  ग्रीष्म  संस्थानों  का

 सेमिनार  आदि  आयोजित  करना  जैसे  कार्यक्रमों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  भायोग  सुदृढ़
 बनाया  जाना  ।

 ह

 (4)  स्कूल  के  शिक्षकों  और  छात्रों  के लाभ  के  लिए  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  और

 प्रशिक्षण  परिषद  के  कार्यक्रमों  को  तेज  करना
 ााा

 (5)  अंग्रेजी  भाषा  के  अधिक  प्रभावी  शिक्षण  और  अध्ययन  के  लिए  संचार  विशेष  रूप
 से  रेडियो  और  टेलीविजन  की  प्रौद्योगिकियों  का  उपयोग

 (6)  प्रशिक्षण  ब्रिटिश  विशेषज्ञों
 को  साफ्ट-वेअर  सामग्री  के  उत्पादन

 ओर  वितरण  में  सहायता  आदि  जैसे  विभिन्‍न  रूपों  में  काऊन्सिल  के  साथ  अधिक  सहयोग ह॒

 डिल्‍्ली  में  बिजली  के  बिल  भेजने  में  विलम्श
 ह॒

 ा
 1353.  श्री  राम  प्यारे  पतिका  :  क्या  सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करगे
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 लिखित  छत्तर

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  जिन  व्यक्तियों  को  बिजली  के  नये  कनेक्शन  दिए
 जाते  हैं  उन्हें  एक  वर्ष  अथवा  इससे  अधिक  अवधि  के  पश्चात्‌  बिजली  के  बिल  मिलते

 यदि  तो  क्यो  इससे  सरकारी  राजस्व  की  हानि  तथा  लोगों  को  असुविधा  नहीं

 होती
 |

 यदि  तो  क्या  सरकार  येबिल  समय  पर  भेजने  के  लिए  कोई  प्रबन्ध  कर  रही

 यदि  तो  सरकार  का  ड्न  व्यक्तियों  को  कब  तक  बिल  भेजने  का  विचार

 जिन्हें  अभी  तक  ये  बिल  नहीं  भेजे  और

 (४)  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरानें  बिजेली  के  कितने  नये  कनेक्शन  दिए  गए  और  कितने

 मामलों  में  बिल  भेजे  गये  हैं  और  कितने  मामलों  में  बिल  अभी  भेजे  जाने  हैं  ?

 सिछाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  जी  नए  कनेक्शन  के

 सम्बन्ध  में  बिजली  की  खपत  के  प्रभारों  का  पहला  बिल  भेजने  में  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को
 सामान्यतः  तीन  से  चार  महीने  लगते  हैं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 (=)  प्रिछले  दो  वर्षों  में  दिए  गए  कुल  1,26,283  नए  कनेक्शनों  में  से  1,03,555  ,03,555  मामलों  .
 में  बिल  भेज  दिए  गए  हैं  तया  शेष  22,728  मामलों  के  बिल  भेजे  जा  हहे  हैं  ।

 र् रा

 दिल्‍लो  विद्य,त  प्रदाय  स  स्थान  द्वारा  बिल  भेजने  में  विलम्ब

 1354.  श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  क्या  सियाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 |  दिल्‍ली  में  विद्यूत  उपभोक्ताओं  को  एक  अथवा  दो  वर्ष  के  पश्चात  उन्हें  भेजे

 गए  बिजली  के  बिलों  का  किस्तों  में  भुगतान  करने  पर  मजबूर  होना  पड़ता

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए
 और  इनमें  से  कितने  आवेदनों  पर  किस्तों  में  अदायगी  करने  की  अनुमति  दी  और

 ऐसे  बिलों  की  अदायगी  करने  के  पश्चात  भी  कितने  उपभोक्ताओं  के  बिजली  के
 कनेक्शन  काट  दिए  गए  ?  ४

 सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  से  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय
 सस्पान  सामान्यतः  बिल  बनाने  के  नियमित  कार्यक्रम  के  अनुसार  उपभोक्ताओं  को  बिजली  के  बिल

 7३
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 भेजता  कुछ  मामलों  में  जहां  मीटर  बदलने  होते  हैं  तथा  सप्लाई  के
 दुरुपयोग  अथवा  अधिक  भार

 का  उपयोग  करने  के  लिए  अधिक  टैरिफ  लगाई  जानी  अधिक  लम्बी  अवधि  के  बिल  बनाए  जाते

 हैं  ।  जिन  मामलों  में  संचित/संशोधित  बिल  भेजे  जाते  हैं  तब  उपभोक्ता  के  अनुरोध  फर  किस्तों  में

 भुगतान  की  सुविधा  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  1.3,1983  से  28.2.85  तक  की  अवधि  के  दौरान

 दिल्ली  विद्युत
 प्रदाय  संस्थान  ने  768  मामलों  में  किस्तों  में  भुगतान  करने  की  सुविधा  की  अनुमति

 दी  संस्थान  ले  अनुसार  बिजली  की  सप्लाई  केवल  उसी  समय  काटी  जाती  है  जबकि  देय
 तारीखों  को  किस्तों  में  भुगतान  नहीं  किया  जाता  ।

 प्रसम  के  नोगांव  जिले  में  बड़ो  लाइन  का  लंका  तक  विस्तार

 ह
 1355.  श्री  प्रानन्द  पाठक  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..  क्‍या  असम  के  नौगांव  जिले  में  लंका  तक  बड़ी  लाइन  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 ह

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रों  बन्सी  :  से  तिनसकिया  के  रास्ते  मौजूदा
 डिब्रूगढ़  मीठर  लाइन  जिसके  अन्तर्गत  गुवा  हाटी*लंका  खण्ड  आता  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने

 +  और  असम के  प्रमुख  शहरों  को  जोड़ने  के  लिए  गुवाहाटी  तथा  डि  ब्रूगढ़  के  बीच  एक  वेकल्पिक  बड़ी
 लाइन  संरेखण  के  लिए  सर्वेक्षण  किये  जा  रहे  सर्वेक्षण  रिप॑  ट  प्राप्त  होने  तथा  उनेकी  जांच

 हो जाने  के  बाद  ही  गुवाहाटी  से  आगे  वड़ी  लाइन  के  विस्तार  के  बारे  में  योजना  आयोग  के  परामर्श
 से  बिनिश्चय  किया  जायेगा  बशतें  कि  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 ह॒

 शक
 शिक्षा  मंत्रियों  का  पांचवां  क्षेत्रीय  सम्मेलन

 1356.  श्री  चित्त  क्‍या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 )  क्‍या  एशिया  और  प्रशान्त  महाद्वीप  में  शिक्षा  के  विकास  के  लिये  हाल  ही  में  बैंकाक  में
 शिक्षा  मंत्रियों  का  पांचवां  क्षेत्रीय  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  और जी

 (@)  यदि  तो  सम्मेलन  के  क्या  परिणाम  निकले  और  उन  पर  सरकार  की  क्या
 क्रिया  है  ?  ि

 :  शिक्षा  मंत्री  कृष्ण
 चन्द्र

 :  हां  ।  शिक्षा  मंत्रियों  और  एशिया  और प्रशान्त
 के

 आधिक  आयोजन  के  लिए  जिम्मेदार  सदस्य  राज्यों  का  पांचवां  ज्षेत्रीय  सम्मेलन  यूनेस्को
 74
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 द्वारा  बैंकाक  में  4  से  11  1985  तक  आयोजित  किया  गया  था  ।

 इस  सम्मेलन  में  क्षेत्र  में  यूनेस्को  के  27  सदस्य  राज्यों  के  125  प्रतिनिधियों  ने  भाग

 लिया  ।  1978  में  कोलम्ब़ों  मे ंआयोजित  चौथे  सम्मेलन  के  समय  से  लेकर  एशिया  तथा  प्रशान्त  में

 शैक्षणिक  विकासों  की  समीक्षा  करने  के  अलावा  में  जिन  प्रमुख  विषयों  पर  विचार  किया
 गया  था  वे  हैं--प्राथमिक  शिक्षा  को  सर्वसुलम  बनाना  तथा  इसका  नंवीकरण  और

 क्षरता  के  विरुद्ध  आन्दोलन  को  तेज  शैक्षणिक  विष्यय  वस्तु  तथा  पद्धतियों  .  का

 विज्ञान  अध्यापन  का  सुधार  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सद्भावना  के  लिए  शिक्षा  की  उच्च
 शिक्षा  तथा  अर्थात्‌  क्षेत्र  में  उच्च  शिक्षा  की  मूल  अनुसंधान  और
 विकास  तथा  शिक्षा  पद्धति  के  सुधार  में  उच्च  शिक्षा  की  भूमिका  इसके  सम्मेलन  ने
 शैक्षिक  आयोजना  तथा  शेक्ष  णिक  अनुसंधान  तथा  शैक्षणिक  नव-परिवर्तन

 और  सचना  तथा  शैक्षणिक  कार्भिकों  के  प्रशिक्षण  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  पर  विचार  किया  ।
 सम्मेलन  ने  शिक्षा  के  विकास  के  लिए  क्षेत्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  की  नई  आयामों

 तथा  प्राथमिकताओं  पर  भी  विचार  किया  ।  न न्‍

 सम्मेलन  अन्य  बातों  के  एक  घोषणा  भी  पारित  जिसमें  के  लिए
 शिक्षाਂ  के  आदर्श  के  प्रति  राज्य  सदस्य  की  वचनबद्धता  और  विकास  के  एक  अनिवार्य  पहलू  के  रूप
 में  शिक्षा  के  स्वंसुलभी  लोकतन्‍्त्रीकरण  तथा  सुधार  के  लिए  लगातार  काय॑  करने  को  जारी

 रखने  के  प्रति  उनके  संकल्प  की  पुष्टि  की  ।  सम्मेलन
 ने

 क्षेत्र  में  शिक्षा
 के

 विकास  के  विभिन्‍न  पहलुओं
 पर  29  सिफारिशें  भी  पारित  की  ।

 चूंकि  सम्मेलन  की  अधिकांश  सिफारिशें  शंक्षणिक  विकास  के  लिए  हमारे  अपने  प्राथमिकता
 के  लक्ष्यों  के  अनुसार  भारत  सरकार  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  समर्थन  करती  है  ।
 सम्मेलन  ने  एक  मत  से  यह  सिफारिश  कि  क्षेत्रीय  जिसका  खासतौर  से  यूनेस्को के

 *

 तत्वावधान  में  अभी  हाल  ही  के  क्यों  में  काफी  लाभदायक  रूप  से  विकास  हुआ  को  विशेषकर
 प्राथमिक  शिक्षा  को  स्वंसुलभ  बनाने  निरक्ष  रता  के  विरुद्ध  आन्दोलन  और  के  लिए  विज्ञानਂ

 जैसे  कुछ  क्षेत्रों  में  तेज  किया  जाना  चाहिए  तथा  उसका  विकाम  होना  चाहिए  ।  भारत  ने  क्षेत्रक्ला
 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  महत्व  का  लगातार  समर्थन  किया  जहाँ  तक  शिक्षा  क ेविकास
 के  लिए  क्षेत्र  में  सदस्य  राज्यों  में  सहयोग  की  आवश्यकता  पर  बल  देने  का  सम्बन्ध  इस  सम्मेलन
 का  विशेष  महत्व  है  ।  हु

 +

 भारतीय  रेलों  के  रेलिंग  स्टाक  को  ग्रधिकतम  झनुमेय  झोर
 वास्तविक  गति  £

 *
 न

 डा०  ए०  के०  पटेल
 |  :  क्या  रेल  मन्‍त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  ;

 भरी  जंगा  रेड्डी
 छ
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 भारतीय  रेलवे  में  बड़ी  लाइनों  में  बदली  गयी  लाइनों  पर  विद्युत  और  डोजल  इंजिनों

 और  नवीनतम  डिजाइन  के  डिब्बों  औरु  बैगनों  कौ
 अधिकतम  अनुमेय  गति  क्‍या  है  और  यात्री  और

 माल  रेल  गाड़ियों  की  वास्तविक  औसत  गति  क्‍या  है  तु

 क्‍या  आधनिकीकरण  पर  होने  वाले  भारी  खर्च  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का
 ध्ख  ै  लिए  घ्याः  कर

 विचार  रेलवे  की  आय  बढ़ाने  और  जनता  की  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  यात्री  रेलगाड़ियों  और

 माल  गाड़ियों  की  वास्तविक  औसत  गति  बढ़ाने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वर्ष  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 और
 ”  हा

 पिछले  तीन  वर्षों  के लिए  वास्तविक  औसत  गति  का  वंवार  तुलनात्मक  विवरण

 क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  भारतीय  रेलों  की  परिवर्तित  बड़ी  लाइनों  पर  इंजनों

 और  सवारी  डिब्बों  क ेअधिकतम  अनुमेय  रफ्तार  मीटर  प्रति  घंटा  भौर  माल  डिब्बों  के

 लिए  75  कि०  मी०  प्रति  घंटा

 और  जहां  तक  सवारी  गाड़ियों  की  ओसत  रफ्तार  में  वृद्धि  का  िण  है  ।

 औसत  रफ्तार  मुख्यतया  रेलपथ  की  सिगनल  रेलपथ  की  मरम्मत  के  लिए  अपेक्षित

 इंजन  कौ  किस्म  आदि  जैसे  अन्य  कारकों  के  साथ-साथ  ठहरावों  की  संख्या  तथा  अवधि  पर

 निर्भर  करती  यदि  ठहरावों  की  संख्या  कम  कर  दी  जाय  तो  औसत  रफ्तार  बढ़ायी  जा  सकती

 लेकिन  ऐसा  करना  संभवु  नहीं  होगा  क्‍योंकि  इससे  उन  स्टेशनों  के  यात्रियों  में  अत्यधिक  नाराजगी
 पैदा  होगी  जहां  से  हाल्ट  समाप्त  किये  जायेंगे  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण  -  47.2  ््ि

 ः  ,  *  4983-84

 हू  2  3  हि  5. 4...  5.  7

 «औसत रफ्तार * मी० ह मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां 47.2 47.2 १74 कई .... मीग्ला०७ 350 34.3 32.8 सवारी गाड़ियां बण्ला० 27.0 26.7 27.5 24.4 22.2 24.4 मिश्रित ब०ला० 24.8 हु 25.0 25.0 76
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 2  3.  4.  7
 ह  5

 मीग्ला०  18.6  17.8  .  18.2

 ई०एमथ्यू०  गाड़ियां  बन्ला०ग  32.5...  32.  322

 31.3  31.5  316

 सभी  माल  गाड़ियां  बण्ला०  20.8  21.4  21.9

 ह  16.1  165.  17.0
 $$$  — न  मध्य प्रदेश में नई “ले लाइनें  जा  ख  डऑ5अस:ससससककफक्‍उस्‍उउकक्‍कक्‍क्‍ऊक्‍उअऊअइअस्‍---

 मध्य  प्रदेश  में  नई  लाइने

 शली  विलोष  सिह  भूरिया  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  उन  नई  रेल  लाइनों  के  नाम  क्या  जिनके  बारे  में  सर्वेक्षण  कार्य
 पूरा  कर  लिया  गया  है  ज

 * _  अब  तक  सर्वेक्षण  की  गयी  रेलवे  लाइनों  में
 से  सांतवीं  पंचक्र्षीय  योजना  में  शामिल

 की  गई  रेल  लाइनों  के  नाम  क्या  हैं

 क्‍या  आदिवासी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  का विकास  करने  के  उद्देश्य  से  इन  क्षेत्रों में  नई
 रेल  लाइनें  बिछाने  के  कार्य  को  प्राथमिकता  दीं  . और

 बी
 क्या  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  के  पिछड़े  झाबुआदोहद  को  इन्दौर  से

 जोड़ने  वाली  रेल  लाइन  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  गयी  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  माघवराव  :  मध्य  प्रदेश  में  प्रस्तावित
 रेल  जिनके  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  कार्य  निकट  भूत  में  पूरे  हो  चुके  निम्नलिखित  हैं

 (1)  ब्योहारी  तक  एक  वैकल्पिक  मार्ग  सहित  ललितपुर-सिंगरौली

 (2)  शिवपुर-ग्वालियैर-भिड  के  रास्ते  गुना-इटावा
 ह

 (3)  रतलाम-बांसवांड़ा  प्रदेश  में

 (4)  विश्रामपुर-बरवांडीह  प्रदेश  में

 (5)  को  रना-रांची  प्रदेश  में  आंशिक )  हर

 (6)  जगदलपुर-ढल्लीराजहूरा

 (7)  सतना-रीवा  ,  न
 ५

 और  सातवीं  योजना  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  क ेलिए  बजट  में  शांमिल  की  गयी  नयी  लाइयनें

 7



 लिखित  उत्तर  े  28  1985  |

 निम्नलिखित

 (1)  सतना-रीवा  ।

 :.  (2)  शिवपुर-वालियर  और  भिड  के  रास्ते  -«»

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  शामिल  की  ये  लाइनें  और  कोई  अन्य  लाइनें  धनराशि

 की  अधिकतम  उपलब्धता  के  अनुसार  प्रगति  करेंगी  ।

 महू  औौ  इन्दौर  में  मिश्रित  आमान  सहित  द
 होद  से  महू  तक  नयी  बड़ी  लाइन  के

 लिए  इन्जीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किया  ज  है  ।  इस  परियोजना  पर  सर्वेक्षण
 के  पश्चात  निर्णय  लिया  बशर्ते  कि  घन

 हु  कटिहार  रेलवे  स्टेशन  का  नया  भवन

 1359.  श्री  डमर  लाल  बंठा  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सचे  है  कि  कटिहार  में  नये  रेलब्रे  स्टेशन  भवन  और  बड़ी  लाइन  के
 फार्म  शैड  के  निर्माण  का  काम  1984-85  तक  पूरा  होना  परन्तु  उसमें  अभी  तक  हाथ  भी  नहीं
 लगाया  गया  जिनके  कारण  यात्रियों  कोਂ  बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  है

 थदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  का  को  शीघ्र  पूरा  करने  का  और

 «  यदि  तों  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  सिन्धिया  )  :  बरौनी-कटिहार  मीठर
 लाइन  खंड  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  संबंध  में  32  मी

 एक  ऊंची  सतह  के  छतदार
 फामं  के  निर्माण  का  कार्य  1984-85  में  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।  51.10  लाख  रुपब्ने  की  लागत  से
 नयी  स्टेशन  इमारत  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  1984-85  में  किया  गया  थाऔर  इसे  1985-86
 के  बजट  में  शामिल  किया  गया  है  ।  ु

 इमारत  की  विस्तृत  योजर्ना  बनाने  का  काम  शुरू  कर  दिया  गया  कार्य  की
 प्रगति  घनराशि की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 ह॒

 प्रश्न  ही  नहीं
 *  ,  कटिहार-जोगबनी  को

 उतर  पूर्व  रेलबे  प्रशासन  के  अ्रस्तगंत  लाना

 1360.  श्री  डूमर  लाल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 ....  लिखित  उत्तरे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  फरबीस  सुपपैल-सहरसा
 और  कुछ  अन्य  अनुभाग  उत्तर:पूर्व  रेलब्रे  में  आते  जबकि  कटिहार-जोगबनी  अनुभाग  पूर्वोत्तर
 सींमान्त  रेलवे  के  अंतर्गत  आता

 क्‍या  यह  भी  सब  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के
 बनमांखी-जानकी  फरबीसगंज-सुपोल-सहरसा  तथा  अन्य  अनुभागों  में चल  रही  रेल

 गाड़ियां  पूणिया  तथा  फरबीक्ष  गंज  से  शुरू  होती  है  और  यहीं  समाप्त  होती  जोकि

 त्तर  सीमान्त  रेलवे  के  प्रशासन  के  अन्तगंत  जिसके  परिणामस्वरूप  अनेक  प्रशासनिक

 नाइयां  होती
 -

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  कटटिंहार-जोगबनी  अनुभाग  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  के
 प्रशासन  के  अन्तर्गत  लाने  का  और

 '  ह॒

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 रेल  मन्त्रासय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  माथव  राव  हां  ।

 यह  सत्य  है|कि  प्रश्न
 के  इस  भाग  में  उल्लिखित  खंडों  पर  पूर्वोत्तर  रेलव ेके  लिए  और

 वहां  से  चलने  वाली  गाड़ियां  कटिहार  और  फोरबिस  गंज  से
 शुरू  होती.हैं  और  वहां  पर  समाप्त

 होती  प्रूणिया  से  कोई  गाड़ी  प्रारंभ  या  वहां  पर  समाप्त  नहीं  इस  व्यवस्था  में

 कोई  परिचालनिक  यो  प्रशासनिक  कठिनाई  नहीं  है

 और  वतं  मान  व्यव  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हीं  है  अतः  कटिहार-जोगबती
 खंड  को  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  से  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  स्थानानतरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बंगलौर-मिरंज  श्री.बो०  कृष्ण  प्रय्यर :
 क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 बंगलो  र-मिरज  बड़ी  रेल  लाइन

 बंगलौर-मिरंज  बड़ी  रेल  लाइन  का  कार्य  कब  तक  पूरा  -  हो  जाने  की  संभावना

 *  इस  लाइन  को  बिछाने  के  लिए  कितनी  राशि  की  आवश्यकता

 क्‍या  सरकार  को  इस्त  बात  की  जानकारी  है  कि  मिरज  बंम्बई  के  बीच  बड़ी  रेल  लाइन
 पहले  ही  बिछाई  जा  चुकी  और

 बंगलौर-मिरज  बड़ी  रेल  लाइन  का  कार्य  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 79



 लिखित  28  1985

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  बंगलूर  और  मिरज  के
 बीच  एक  नयी  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  करने  अथवा  मीटर  लाइन  खंड  का  आमान  परिवतंन  आरम्भ

 करने  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहोंਂ  है  ।

 « (@)  प्रश्न  नहीं

 जी  हां  ।  ः  *

 आमान  परिवर्तन  की  भारी  संसाधनों  की,कठिन  और  पहले  से  की  गयी
 भारी  वचनबद्धताओं  के  कारण  इस  समय  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  विचार  करना  सम्भव  नहीं

 ग्रोप्रा  को  तिद्य  त  उत्पादन  में  श्रात्मनिर्भ  र  बनाना

 1362.  श्री  एड्शार्डो  फंलोरो  :  क्या  सिचाई  झौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 *  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है-कि  के  लोग  अपने  समग्र  आधिक

 विकास  में  अत्याधिक  पिछड़  रहे  हैं  क्योंकि  यह  क्षेत्र  विद्युत  सप्लाई  के  लिये  पूरी  तरह  से  अपने
 पड़ौसी  राज्यों  पर  निर्भर  है  ओर  ये  राज्य  प्रायंः  अंपने  वचनों  को  पूरा  करने  में  असफन  रहते

 इस  स्थिति  को  सुधारंने  के लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 +  क्‍या  सरकार  का  विचार
 इस  क्षेत्र  को  विद्युत  उत्पादन  में  आत्मनिर्भर  बनाने  के'लिए

 उपाय  करने  है  ?

 श्रोर  विद्यूत  मंत्रों  :  से  संघ  शासित  क्षेत्र  गोवा
 की  विद्युत  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  पूर्ण  रूप  से  पड़ोसी  राज्यों  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  कोरबा  सुपर
 ताप  विद्युत  परियोजना  से  पूरी  की  जाती  है  ।  इस  संघ  शासित  क्षेत्र  में  विद्यत  की  कोई  कटौती
 लाग्‌  नहीं  a

 संघ  शासित  क्षेत्र  गोवा  में  विद्युत  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  करने  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 तथापि  आवश्यकताओं  को  पूँरा  करने  के  लिए  कोरबा  और  रामागुण्डम  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  ताप
 विद्युत  परियोजनाओं  से  आाबंटन  किया  गया

 वास्को  सिरज  रेल  लाइन  को  बड़ो  लाइन  में  बदलना

 1363.  थरो  एड्झाझ  फेंली
 रो

 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 धि  "
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 क्या  वास्को-मिरज  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  बार-बार

 मांग  की  जा  रही  और  जा

 यदि  तो  इस  म्रंग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  सें  राज्य  समत्रो  साधव  राव  नहीं  ।

 संसाधनों  की  तंवी  और  इस  योजना  के  वित्तीय  रूप  से  अर्थक्षम  न  होने  के  कारण

 धनों  की  स्थिति  में  सुधार  होने  तक  इसे  लाइन  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।

 केरल  में  तकनीकी  झौर  व्यावसायिक  शिक्षा  के  लिए  योजना
 ट

 1364.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  तकनीकी  और  व्यावसायिक  के  लिए  योजना
 परिव्यय  में  वृद्धि  करने  का  न

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ
 ओर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्याअ्तिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  केरल  सरकार  ने  तकनीकी  और
 व्याबसायिक  शिक्षा  के  लिए  अपने  योजनागत  परिव्यय  में  पर्याप्त  बुद्धि  का  प्रस्ताब  किया  छठो
 पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  अनुमोदित  700.00  लाख  रुपए  की  तुलना  में  सांतवी  पंचवर्षीय  योजना

 में  तकनीकी  शिक्षा  के  लिए  2400.00  लाख  रुपए  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  रखा  गया  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  व्यावसायिक  शिक्षा  के  लिए  850.00  लाख  रुपए  की  राशि  का  प्रस्ताव  रखा
 गया  योजना  में  यह  माध्यमिक  शिक्षा  का  भाग  योजना  आयोग  द्वारा  राज्य
 बोजता  की  रूपरेखा  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 -  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  भेजा  गया
 विभिन्‍न  राज्यों  के  योजनागत  परिव्यय  के  संबंध  में  निणंय  योजना  आयोग  द्वारा  किया  जाता ह

 ४.३...  सस्प्रेषण  प्रोद्योगिको  के  क्षेत्र  में  नई  सफलता

 1365, भरी
 बी०  दो०  देसाई  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 रह

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  सम्प्रेषण  प्रोद्योगिकी  में  नई  सफलताएਂ  प्राप्त
 होने  की  आशा

 _  7  छह
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 यदि  तो  क्या  लर्म्ब  |  दूरी  के  बल्क  विद्युत  सम्प्रेषण  के  लिए  उच्च  शक्ति  का

 रेक्ट  करेंट  शुरू  करने  के  निर्णय  के  साथ  ही  सम्प्रेषण  प्रौद्योगिकी  में  एक  बड़ा  कदम  पहले  ही  उठाया

 जा  चुका
 का

 क्‍या  यह  भी  है  सच  है  कि  राष्ट्रीय  ताप  विद्यत  निगम  ने  वर्ष  1983-84  के  दारान

 चहुमुखी  प्रगति  की

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  कई  नई  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  है और

 चालू  वर्ष  के  लिए  उसकी  स्वीकृति  प्राप्त  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  वर्ष  1984-85  के  दोरान  कौन  सी  नई  परियोजनाएं  शुरू  की  जाएंगी  ?

 सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बो०  शंकरानन्द  :  और

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  राष्ट्रीय  ताप  निग्रम  ने  कार्यक्रम  के  अनुसार
 200-200  मेगावाट  की  5  यूनिटों  को  चालू  किया  है  ।

 छू
 और  फरक्‍्का  (2x  500  और  कहलगांव  (4X

 सुपर  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  और  रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  से  सम्बद्ध
 षण  प्रणाली  की  स्थापना  के  लिए  राष्ट्रीय  विद्युत  निगम  के  प्रस्ताव  के  अनुसार  निवेश  सम्बन्धी

 निर्णय  ले  लिए  गए  राष्ट्रीय  राजधानी  ताप  विद्युत  परियोजना  (4><  210
 और  तलचेर  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (2  »<  500  की  स्थापना  के  लिए  राष्ट्रीय
 ताप  विद्युत  निगम  के  प्रस्ताव  को  भी  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  तैकनीकी-आर्थिक  मंजूरी  दे-दी

 है  ।  श्ष्ट

 सातवों  योजना  के  दोरान  नये  पोत  कारखाने  को  स्थापना  करता

 1366.  श्री  बो०  वो०  देसाई  :  क्या  मोवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे
 किः  ह

 क्‍या
 योजना

 आयोग  ने  सातवीं  योजना  के  दौरान  एक  नए  पोत  कारखाने  की
 पना  करने  के  उनके  मंत्रालय  के  प्रस्ताव  को  अस्व्रीकार  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  हैं  और

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उस  पोत  कारखाने  के  विकास  के  लिए  व्यय  के  एक  भाग  के
 रूप  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  75  करोड़  रुपए  की  मांग  कौ  थी  ?

 नोबहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जियाउरंहमान  :  से
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 जहाजों  के  निर्माण  और  उनकी  मरम्मत  के  बारे  में  प्रस्ताव  तैयार  करने  के  लिए  योजना

 आयोग  ने  जिस  का्यंदल  का  गठन  किया  है  उसने  भारत  में  एक  नये  शिपयार्ड  की  स्थापना  के  लिए

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  75  करोड़  रुपए  की  आरम्भिक  व्यवस्था  की  चूंकि  सातवीं
 वर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  इसलिए  बारे  में  सरकार  ने  भी  कोई
 अन्तिम  निर्णय  अभी  नहीं  लिया

 वक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  बालीचक  स्टेशन  के  पास  रेलवे  क्रासिंग  पर  ऊपरिपुल  का

 निर्माण

 1367.  श्रोमतो  गीता  मुखर्जो  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |.

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  के०  जी०  पी०

 डिवीजन  के  वालोचक  स्टेशन  के  राज्य  राजमार्ग  पर  बने  लेवल  क्रासिंग  के  कारण  मिदनापुर
 जिले  के  दूर  दराज के  क्षेत्रों  को  जाने  वाली  यात्री  बसों  और3अन्य  वाहनों  तथा  यात्रियों  के  लिए
 भारी  परेशानी  होती  डक

 यदि  तो  क्या  इस  स्थान  पर  रेलवे  लाइन  के  आर-पार  ऊपरिपुल  का

 निर्माण  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उसके  निर्माण  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  साथव  राव  ?  बालीचक  स्टेशन  के

 समीप  एक  श्रेणी  का  समपार  मौजूद  है  ।  इस  समप्रार  पर  हाल  ही  में  की  गई  यातायात  की
 रचना  से  इसके  बदले  में  सड़क  ऊपरी  पुल  का  फिलहाल  ओवचिंत्यं  नहीं  बतता  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 पंसुकरा  भोर  लड़गपुर  स्टेशनों  के  बोच  नई  गाड़ियां  चलना  भोर  गाड़ियों
 के  ध्राने  जाने  के  समय  पुन:निश्चित  करना

 श्रीमती  गोता  सुखर्जों  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  के०  जी०  पी०
 डिवीजन  में  पंसुकरा  और  खड़गपुर  स्टेशनों  पर  रुकने  वाली  उपनगरीय  गाड़ियों  की  संख्या  बहुत  ही
 कम  है  और  इससे  इन  स्टेशनों  के  यात्रियों  को  भारी  कठिनाई  हो  रही

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वालीचक  स्टेशन  जोकि  पंसुकरा  और

 $3
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 Ns  औ॒  ०  ॒  ी  जीी्कसस  न  लअअइअइन_इत पे
 के

 खड़गपुर  के  बीच  स्टेशनों  में  से  एंक  कई  दूर  दराज  सकिल  स्टेशनों  के  अन्त्गंत  जाने  वात्री

 जनसंख्या  को  बसों  से  जोड़ना  और

 -  यदि  तो  क्या  सरकार  नों  पर  नई  गाड़ियों  को चलाने  और  आने

 वाली नई  समय-सारणी  में
 कुछ

 तर  गाड़ियों  के  आने  जाने  के  समय  पुनः  निश्चित  करके  रेल

 सुविधाओं  में  द्धि  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 रेल  मन्‍त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  इस  समय

 खड़गपुर  खंड  के  बीच  के  सभी  स्टेशनों  पर  ठहरने  वाली  13  जोड़ी  स्थानीय  गाड़ियां  इन  स्टेशनों

 से  होने  वाले  यातायात  के  मौजूदा  स्तर  की  आवश्यकताओं  को  पर्नराप्त  रूप  से  पूरा  कर

 रही

 (=)  हां

 यातायात  औचित्य  के  अभाव  के  संतुप्त  ला  क्षमता तथा  टमिनलों
 पर  सुविधाओं  के  अनुरक्षण  के  अभाव  के

 कारण  नई  गा  नाना  तथा  मौजूदा  गाड़ियों  के

 समय  में  परिब्रतंन  करना  परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं

 भारतीय  नोवहन  निगम  द्वारा  कन्टेनर  पोतों  की  खरोद

 1369.  थो  शिवेन्द्र  बहादुर  सिह  :  क्या  नौवहन  झोर  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बतने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  छठी  योजना  में  कन्टेनर  पोतों  की
 खरीद के  लिए  उत्सुक  और

 यदि  तो  कितने  कन्टेनर  पोतों  की  खरीद  की  जानी  थी  और  इसके  लिए  किस
 पोत  कारखाने  को  आर्डर  दिया  गया  था  ?

 नोबहन  ग्नौर  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍त्री  जिः  गउर  हमान  :
 *

 भारतीय  नोवहन  निगम  द्वारा  6  कंटेनरयक्त  जहाजों  की  खरीद  का  प्रस्ताव  है  ।

 अभी  तक  किसी  शिपयार्ड  को  कोई  अन्तिम  आर्डर  नहीं  दि  गए  हैं

 मोंगराबेरी  खुद  सिंचाई  परियोजना

 श्री  शिवेन्द्र  बहादुर  सिह  :  क्या  सिंचाई  प्रोर  विद्युत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  मोगरा  बेंरी  तामक  सिंचाई  परियोजना
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 को  स्वीकृति  दे  दी  और  परियोजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  को

 वापस  भेज  दिया  और

 यदिं  तों  उसे  कब  वापस  भेजा  गया  था  और  यदि  नहीं/तो  उसके  क्‍या

 कारण  व

 सिंचाई  झोर  विद्युत  मन्त्रो  बो०  :  और  मोंगरा  में  एक

 बांध  स्थल  सहित  मोंगरा/बे  रीखुदे  परियोजना  इस  परियोजना  से  भण्डारों  के  जल्लमग्न

 हो  जाने  की  संभावना  की  दृष्टि  से  केन्द्र  ने  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  तथा  राज्य  सरकारे  को  एक

 विस्तत  परियोजना  रिपोर्ट  कैयार  करने  हेतु  31.1.1983  को  वापस  श्रेज  दिया  गया

 बिजलो  सप्लाई  के  लिए  समान  शुल्क  वर

 1371.  श्री  एस०एस०  भट्टस  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 प  करेंगे  कि  श्द

 *  क्या  यह  सच  है  कि.राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  के,विभिनत  क्षेत्रों  क ेलिए  विभिन्‍न

 शुल्क  दरों  के  अलग-अलग  समझौते  किए

 केन्द्रीय  बिजली  उत्पादन  स्टेशनों  से  विभिन्‍नःक्षेत्रों  को  बिजली  की  के

 लिए  प्रति  यूनिट  शुल्क  दरें  क्या-क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजाध्यक्ष  समिति  ने  केन्द्रीय  स्टेशनों  से  सप्लाई  की

 वाली  बिजली  के  लिए  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  समान  दरों  की  सिफारिश  की  थी  ;  और
 |

 यदि  तो  उक्त  सिफोरिश  कब  की  गई  थी  और  क्या  उन  सिफारिशों  को

 क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?

 सिचाई  झोर  विद्य त  संन्‍्त्रो  बी०  :  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने
 कोरबा  तथा  रामागुडम  सुपर  तप  विद्युत  परियोजनाओं  की  विद्युत  सप्लाई  करने  के

 लिए  उत्तरी  पश्चिमी  पूर्वी  तथा  द्रक्षिणीः  क्षेत्रों  में  स्थित  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोर्डों  से  सभज्नौते
 किए  हैं  ।  इन  समझौतों  में  टैरिफ  समान  सिद्धान्तों  के  आधार  परियोजनाओं

 *  अपनी  एजी  लागत  अपेक्षित  पारेषण  प्रणालियां  और  प्रचालन  आदि  पर  पूंजीगत  लागतों  पर
 निर्भर  करते  हुंए  एक  परियोजना  से  दूसरी  परियोजना  में  उत्पादन  की  लागत
 होती  हैं  ।
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 केन्द्रीय  ताप  केन्द्रों  द्वारा  उत्पादित  की  टैरिफ  दर  निम्नानुसार  है  :--

 1.  सिगरौली  36.29  पैसे  प्रति  यूनिट

 2  कोरबा  35.32  पैसे  प्रति  यूनिट
 3.  रामागूंडम  ,  43.00  पैसे  प्रति  यूनिट

 4.  बदरपुर  46.17  पैसे  प्रति  यूनिट  (233  के०  वी  ०»  प्रति  यूनिट
 47.09  वैसे  प्रति  यूनिट  (220  के०  बी०  प्रति  यूनिट

 ु  तथा  केन्द्रीय  केन्द्रों  स ेराज्य  बिजली  बोडों  को  विद्युत  एक  समान  दर  पर;निर्णय
 नहीं  किया  गया  है  ।

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  रक्षकों  को  दिया  गया  मानद  मत्ता  झोर  दवाइयां
 ६

 1372.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिदार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 एक  ग्रामीण  स्वास्थ्य  रक्षक  को  कितना  मासिक  वेतन  अथवा  मानद  भत्ता  दिया
 जाता  है  तथा  वितरण  के  लिए  उसको  कुल  कितने  मूल्य  की  दवाइयां  दी  जाती

 क्‍या  उसके  वर्तमान  मानद  भत्ते  की  राशि  तथा  वितरण  के  लिए  उसे  दी  जाने  वाली

 दवाईयों  की  मात्रा  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइड  को
 प्रति  मास  50  रुपए  का  मानदेय  और  प्रति  वर्ष  600/-  रुपए  मूल्य  की  दवाईयां  दी  जाती  हैं  ।

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निर्माणाधोन  सिंचाई  परियोजनायें
 ह

 1373.  श्री  हरोश  राबत  :  क्या  सिचाई  शोर  विश्यूत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देंश  में  गत  दस  वर्षों  अथवा  उससे  अधिक  समय  से  निर्माणाधीन  सिंचाई
 :  योजनाओं  के  नाम  क्‍या

 ह

 प्रस्तावित  लक्ष्य  के अनुसार  इन  सभी  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  आशा
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 है  और  उन  पर  कितनी  जपगत  आने  का  अनुमान

 (a)  अब  उन  परियोजनाओं  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  होने  और  इनके  कब  तक  पूरा
 होने  की  संभावना  ओर

 मंत्रालय  द्वारा  इन  परियोजनाओं  के  लिए  रखी  गई  घनराशि  तथा  उसके  लिए
 निश्चित  संमय  सीमा  के  भीतर  ही  उन  परियोजनाओं  को  पूरा  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?
 ॥

 सिचाई  झोर  विद्य त  मंत्री  बी०  :  से  14.1974  से  पूवं  शुरू
 की  गई  बहुद  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  की  अपेक्षित  सूचना  सभा-पटल  प  रखे  गए  विवरण
 में  दी  गई  प्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संध्या  एल०  टी०  715/85]

 चूंकि  सिंचाई  एंक  राज्य  विषय  है  परियोजनाओं  की  वित्तपोषण
 तथा  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  भारत  निर्माणधीन  परियोजनाओं
 को  आवश्यक  निधियां  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उपलब्ध  कराकर  उन्हें  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  करती  रही  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  राज्यों  को

 सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  चुनिंदा  परियोजनाओं  की  मानीटरी  करता  है  जिसमें

 सिंचाई  तथा  विद्युत  सेक्टर  के  लिए  सीमेंट  के  आबंटन  जैसी  दुर्लभ  सामग्री  की  सप्लाई  में  बाधाओं
 तथा  कठिनाईयों  का  पता  लगाया  जाता  राज्य  सरकार  के  लिए  ऐसी  सामग्रियों  के  लिए

 सहायता  तथा  अन्य  तकनीकी  सहायता  का  प्रबन्ध  किया  जाता  अतिरिक्त  योजमागत  सहायता
 प्राप्त  करने  में  राज्यों  को  मदद  करने  के  लिए  कृषि  विकास  के  लिए  अत्तर्राष्ट्रीय  निधि  तत्ा

 अन्य  द्विपक्षीय  एजेन्सियों  जैसे  विदेशी  ऋणदाता  एजेन्सियों  में  क्रेडिट/ऋण  सहायता  के  लिए  भी

 केन्द्रीय  सरकार  प्रबन्ध  करती  है  ।

 भुसावल्न  झोर  बम्बई  के  ओोच  तेज  गति  को  शटल  गाड़ी  शुरू  करना

 2

 1374.  श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  भुसावल  ओर  बम्बई  के  बीच  तेज  गति  की  शटल  गाड़ी  शुरू  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्योरा  क्‍या  है
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  जन्त्रो  साधवराव  :  (१)  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 87
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 सरदार  सरोवर  का  निर्माण

 |

 1375.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या
 सिंचाई

 झोर  विद्यत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा :
 करेंगे  कि  :  . रे

 क्या  नबंदा  नदी  पर  सरदार  सरोवर  बांध  के  निर्माण  और  उसके  पूरे  होने  में  पर्याप्त

 देरी  हुई

 यदि  तो  कया  निर्माण  काये  देर  से  शुरू  हुआ  था  और  यदि  तो  उसके  क्‍या

 कारण  और  -

 उक्त  परियोजना  को  शीघ्य  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍्यां  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  से  यद्यपि  निर्माण  कार्य

 आरम्भ  करने  में  तो  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  परन्तु  कायें  की  गति  धीमी  केन्द्र  ने  लाभार्थी

 राज्यों  से  अपनी  वाधिक  योजनाओं  में  इस  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  परिव्यय  उपलब्ध  कराने

 हेतु  अनुरोध  किया  है  ।  इस  बांध  एवं  आनुषंगिक  कार्यों  के  विश्व  बैंक  से  300  मिलियन  अमरीकी
 डालर  की  बाह्य  सहायता  भी  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।  इसके  भारत  सरकार  सरकार  ने

 इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  में  तेजी  लाने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  के  लागत  के  हिस्से  के  रूप  में
 300  करोड़  रुपए  का  अंशदान  करने  का  भी  निश्चय  किया  है  ।

 |

 विद्युत  प्रेषण  में  नुकसान  ओर  राज्य  विद्युत  बोर्डों  को  तरफ  बकाया  धनराशि

 1376.  श्री  के०  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विद्युत  प्रेषण  और  वितरण  में  नुकसान  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  जो  कि  प्रति  वर्ष  काफी  बढ़  रहा  है  और  एक  नवीनतम  प्राकक्लन  के  अनुसार  यह  उत्पादित
 विद्यत  का  25  प्रतिशत  बैठवा  और

 :
 री  झ

 विद्यूत  संयंत्रों  की  राज्य  विद्युत  बोडों  की ओर  विद्युत  प्रभार  की  बकाया  धनराशि
 को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  प्रत्येक  विद्युत  बोर्ड  की  ओर  विद्युत  प्रभार
 की  राज्यवार  बकाया  धनराशि  कितनी  है  ?  बा

 सिंचाई  झौर  विद्यूत  बो०  :  अखिल  भारतीय  आधार  पर
 बिद्युत  पारेषण  और  वितरण  और  हेराफेरी  इस  समय  20.21%  0  इस
 प्रकार  की  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  उठाए  गए  विभिन्‍न  कदम  विवरण-एक  में  दर्शाएं  गए
 हैं  हु
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 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  दामोदर  घाटी  निगम  तथा
 नेवेली  लिग्नाइट  निगम  द्वारा  दी  गई

 सूचनां  के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  ओर
 वार  बकाया  विद्यत  विवरण  दो  में  दिया  गया  ।  इन  बकाया  राशियों  का  शीघ्र  भुगतान  करने

 ,  से  सम्बन्धित  मामले  को  विभिन्‍न  राज्यं  बिजली  के  साथ  उठाया  गया
 >

 विवरण-एक

 पारेषण  और  वितरण  हानियों  को  कम  करने  का  प्रश्न  भारत  और  राज्य  सरकारों/राज्य
 बिजली  बोडों  का  ध्यान  आकर्षित  करता  रहा  है  ।  विद्युत  विभाग  ने  सभी  राज्यों  संघशासित  क्षेत्रों
 के  विद्युत  राज्य  बिजली  भाखड़ा  ब्यास  प्रबंध  ब्यास  निर्माण  बोड के  अध्यक्षों
 और  दिल्ली  विद्यत  प्रदाय  संस्थान  के  महाप्रघन्धक  को  पारेषण  और  हानियों  को  कम  करने  के  लिए
 विभिन्‍न  उपायों  कि  नीचे  दिए  गए  हैं  )  के  क्रियान्वयन  हेतु  सुझाव  देते  हुए  1984  में

 पत्र  लिखा  था  :--

 (1)  अधिक  हानियों  वाली  प्रणाली  में  कमजोर  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  तथा  अधिक  ह्वानियों
 के  कारणों  का  पता  5

 है  42)
 सभी  इन्डक्टीव्न  प्रेरक  विद्य  त  उपभोक्ताओं  द्वारा  शंट  कंपेसिटर  प्रतिष्ठापित  करना

 और  प्रगति  की  सघन  मानीटरिंग  करना
 है

 (3)  उप-पारेषण  और  वितरण  प्रणालियों  को
 सशक्त

 (4)  उप-पारेषण  और  वितरण  लाइनों  की  लम्बाई  को  कम  करना  ओर  भार  के

 पमीप  उप-केन्द्रों  को  पुनस्थापित  करना

 (5)  कम  रहितਂ  हानियों  वाले  ट्रांसफामंरों  को  इस्तेमाल

 (6)  लम्बी  निम्न  वोल्टता  लाईनों  से  बचने  के  लिए  भारों  के  समीप  कम  क्षमता  वाले

 वितरण  द्रांसफार्म रों  का  इस्तेमाल  करना

 (7)  राज्य  बिजली  बोडों  के  इंजीनियरों  और  पुलिस  की  सहायता  से  आकस्मिक  निरीक्षण

 करने  के  लिए  सतकंत  दलों  का  गठन  करुना

 (8)  निर्माण  और  बेहतर  सामग्री  के  लिए  नॉन  फंरस  लाइन  कलैम्पस  जैसी  समुचित
 नीकों  का  इस्तेमाल  करना

 (9)  सीधे  विद्युत  प्राप्त  करब्रे  से बचने  के  लिए  मोटरों  के  पीछे  कट-आउट  का  प्रावधान

 «  (10)  मोटर  टर्मीनल  औरं  कट-आडर  पर  टेड़ी-मेड़ी  और  संख्यांकित  सीलों  का

 इस्तेमाल  करना  और  नकली  सीलों  का  पता  लगाने  के  लिए  सीलों  का  हिसाब-किताब

 हु
 *  -

 ः्ड
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 (11)  भीटरों  के  स्ताथ  छेड़-छाड़  से  बचने  के  लिए  टर्मीनल  कवर  के  अन्दर  की  बजाय
 मोटरों  के  अन्दर  शंक्‍्यता  लिकों  का  प्रावधान  :

 (12)  सीधे  विद्युत  प्राप्त  करने  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  सिंगल  कोर  बी०  आई०  आर०
 तारों  के  स्थान  पर  सबविस  मेन  के  रूप  में  पी०  वी०  सी०  मल्टी-कौर  के  बलों

 इस्तेमाल  और

 (13)  ओऔद्योगिक  उपभोक्ताओं  की  मासिक  मीटर  रीडिंग  की  अन्य  ऐसे  उपभीकताओं  की
 .  मासिक  मीटर  रीडिग  से  तुलना  करना  ताकि  उपभोग  में

 महत्वपूर्ण  भिन्‍नताओं  का

 पता  लगाया  जा  सके  ।  न
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 जाप
 बिजली

 घरों
 का  नवोकरण

 1377.  श्री  के०  रामःमति

 जे  जज  ता

 ॥  |  |  :  क्‍या  सिद्चाई शोर  विद्व,त  मंत्री यह  बताने  की
 श्री  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  प

 कृपा  करेंगे  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखकर  ताप  बिजली  घरों  की  संस्थापित  क्षमता  25,000

 प्रेगावाट  परन्तु  एक  तिहाई  बिजली  घर  बहुत  पुराने  हो  गये  हैं  और  उनके  तुरन्त  नवीकरण  की

 आ्रावश्यकता  है  तथा  ताप  बिजली  घरों  में  केवल  45  प्रतिशत  क्षमता  का  ही  उपयोग  हो  रहा
 केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  ताप  बिजलीघरों  की  500  करोड़  रुपए  लागत  की  नवीकरण  और

 करण  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  *

 सिंचाई  भोर  विद्य त  मंत्रों  बी०  :  मौजूदा  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के

 करण  तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीम  को  सरकार  ने  1984-85  से

 क्रियान्वयन  हेतु  अनुमोदित  कर  दिया  है  |  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगत  देश  में  26  विद्युत  संयंत्रों  का
 नवीकरण  किए  जाने  जा  प्रस्दाव  23  विद्युत  के  लिए  नवीकरण

 स्कीमे  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  और  योजना  आयोगं  द्वारा  पहले  ही  कर  दी  गई  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के

 संयंत्र  भार  अनुपात  जो  1984  से  1985  की  अवधि  में  49.2  प्रतिशत

 स्कीम  के  क्रियान्वित  हो  जाने  के  बाद  और  सुधार  हो  जाने  की  आशा  है  ।
 ;

 बिहार  भ्रोर  उत्तर  प्रदेश  में  बिजलो  को  स्थिति

 1378.  श्री  के०  रामामूर्ति  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्वुत  यह  बताने  की कृपा  करेंगे
 ह

 बिजली  की  स्थिति  कोखुधारने  के  लिए  विद्यत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  द्वारा 60  दिन
 की  निर्धारित  सीमा  के  अन्दर  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  मेंबबजली  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  और

 हु

 क्या  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  के  लिए  भी  ऐसी  समय-सीमा  निर्धारित  की  जाएगी  और  ,
 घ्  +ध  न्‍्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सिचाई  झोर  विद्य ूत  बी  :  और  विद्युत  की  उपलब्धता

 में  सुधार  लाने  के  लिए  किए  गए  उपाय  निम्नलिखित  से  संबंधित  (1)  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 को  शीघ्र  चालू  करन  (2)  मौजदा  ताप्र  विद्यवत  केन्द्रों  के  क्षमता  समृपयोजन  में  खुधार
 लाना ।  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  अपेक्षित  तथा  गुणवत्ता  वाले  कोयले की  सप्लाई के  लिए
 उपाय  शुरू  किए  गए  हैं  ।  विद्युत  राज्य  मंत्री  ने  भी  सभी  राज्य  सरंकारों  को  लिखा  है  जिसमें  अन्य
 बातों के  साथ-साथ ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  नियोजित  अनुरक्षण  पर  बल  दिया  गया  यद्यपि  कोई
 समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  फिर  भी  विद्युत  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रगति
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 आना  हु  हि
 की  नियमित  रूप  से  मानिटरिंग  की  जाती  1985  में  अखिल  भारतीय  संयंत्र  भार

 अनुपात  1984  की  तुलनों  में  3  प्रतिशत  से  अधिक  बढ़  गया  बिहारਂ  ओर  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  संयंत्र  भार  अनुपात  में  लगभग  2  प्रतिशत  तथा
 ।

 श्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई

 बडोदरा  ध्ोर  सूरत  के  बोच्‌  भ्रतिरिक्त  यात्री-रेलगाड़ी  सेवां

 1379.  श्री  झार०  पी०  गांयकवाड़  :  क्‍या  रेल  मुंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 हर

 .  क्या  पैश्चिमं  रेलवे  में
 क्रार्यलय  समय  के  दौरान  यात्रियों  के  लिए  बड़ोदरा  और

 सूरत  के  बीच  अतिरिक्त  यात्री  रेलगाड़ी  सेवा  उपलब्ध  कराने  का  कोई  विचार
 -

 क्‍या  यात्रियों  के  लिए  उक्त  सेवा  उपलब्ध  कराने  बहुत  आवश्यकता  है  क्‍योंकि

 इस  सैक्शन  में  चलने  वाली  रेलमाड़ियों  में  बहुत  भीड़  रहती  औः

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  माधवराब  :  नहीं  ॥+

 ओर  बडोदरा-सूरत  खण्ड  पर  दैनिक  यात्री  याठायात  की  मांग  को  धूरा  करने
 लिए  रेलवे  ने  18  1984  से  43/44  अहमदाबाद-बडोदरा  पैर ए  3/44  अहमदाबाद-बडोदरा  पैसेंजर  गाड़ी  को  सूरत  तक/सि

 बढ़ा  दिया  है  ।  सबारी  अतिरिक्त  लाइन  क्षमता  तथा  टमिनलों  पर  टमिनल  सुविधाओं  जैसे
 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तरी  जोन  में  कड़े  गए  बिना  टिकट  रेल  यात्रों

 1380.  श्री  भश्रार०  पी०  गाएकवाड़  न्त्री  यह  बताने
 की  7  है 138|  ग्राणकवाड़  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करेंगे  कि  :-  ,

 !  1984  को  समाप्त  होने  वाली  छमाही  के  दौरान  उत्तरी  रेलवे  में  पकड़े  गए
 बिना  टिकट  रेल  यात्रियों  की  संख्या  कितनी  और  जा

 चर  ट  अवधि  प्रें  क्िता  क्किट  यात्र  रने  वालों  स्रे  ऊेक  आप

 0  का
 बलि

 न  फल  कल  बेस  नह  नव
 सल कसूल  की  गई  ?

 -  रेल  संत्रालय  राज्य  मंत्रों  माघवराव  सिन्धिया लि  ।  ।  माधवराव  ४  और  में से  की  तक  की  अवधि के  दौरान  उत्तर  रेमवे  पर  2  साथ  पद
 टिकट  अथवा  गलत  टिकटों  पर  यात्रा  करते  हुए  पाये  गए  और  उनसे  पर ः  93  लाख  रुपये  की
 रेल

 किराये
 तथा  जुर्माने  के  रूप  में  वसूल  की  गई  थी  ।

 ह  तावाह  याद

 ।  SE
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 पश्चिम  बंगाल  में  नई  रेल  लाइनें  बिछाना
 ॥  का

 1351.  श्री  न्रित्त  महाटा
 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रो  भ्रमर  राय  प्रधान

 क्‍या
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  भेजे

 ह

 -  तो  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी
 *  ध  हि

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  एक  वर्तमान  रेल  लाइन  के  विद्युतीकरण  का

 भी  अनुरोध  किया  और  दि  न

 हे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी-ब्यौरा  कया  है  और  इस  मामले  में  क्या  का्यवस्ही  की  गयी

 में  राज्य  मन्‍्त्रो  साधवराय  :  जी

 एक  विवरण  संलग्न

 हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 बिबरण

 -  भाग  बिस्तृत  ध्योरा  नोचे  दिया  गया
 *

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  स्थिति
 परियोजनाओं  के  नाम

 ह

 2

 1.  थातायात  के  जमघट  को  दूर  करने  के  यातायात  के  जमघट  को  देखते  हुए  रेलवे  ने

 लिए  रंगापानी  के  रास्ते  न्यू  जलपाईगुड़ी  ग्रुड्ी  टाउन  जंक्शन  में  #
 ँ  ॥

 हलकार्ट  रोड़  पर  एक
 को  सिलीगुड़ी  से  जोड़ती  हुई  एक  नयी

 ऊपरी  सड़क  पुल  का  प्रस्ताव  किया  राज्य
 बड़े  आमान  एवं  मीटर  आमान  सरकार  इस  श्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  थी  और

 लाइन  का  निर्माण  हु  हू  चाहती  थी  कि  कै  क  सी  अन्य  वि  कल्प  का  पता  लगाया

 हि
 जाये  ।  इसलिए  रेलवे

 मीटर  आमान/छोटे
 आमान  संरेखण  का  दिक्परिवतंन  करते हुए  इसे  '

 सिलीगुड़ी  टाउन
 के  बाहर  ले  जाकर  महानन्दा

 *
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 लिखित  उत्तर

 न्न्छ्

 ऊपरी  सड़क  पुल  के  बदले  में  बननी
 इसलिए  राज्य  सरकार.को  मौ  जूदा  नि  प्रमों  के

 सार  लागत  का  50  प्रतिशत  वहन  करने  के  लिए
 कहा  गयां  है  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  की

 2.  बज-बज  नामखाना  नयी  बड़ी  लाइन  संसाधनों
 की  कमी  के  कारण  परियोजनाओं  को

 &  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  नहीं  मिली
 योजना  की  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  मिलने

 न  और  उसके  लिंए  धनराशि  की  व्य  वस्था  हो  जाने
 +

 के  बाद  आवश्यक  कारंवाई  की  जायेगी  ।

 3.  मेजिया  के  रास्ते  रानीगंज  से  बांकुरा
 तक

 इस  कार्य  के  लिए  1976-77  के  पूराने  सर्वेक्षण
 टः

 का  1983-84  में  पुदर्मुल्यांकन  किया  गया
 सर्वेक्षण  से  मालूम  हुआ  कि  इस  क्षेत्र  से  कोई
 सार्थक  यांतायात  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  नहीं

 लक  है  इसलिए  पर्याप्त  यातायात  के  अभाव  और

 ह॒  दामोदर  नदी  पर  पुल  के  निर्माण  की  भारी  लागत
 को  देखते  हुए  मेजियां  और  रानीगंज  के  बीच

 बाइन  के  निर्माण  की  आवश्यकता  नहीं  है
 मेजिया  (38.37  लाइन  के  निर्माण

 की  लागत  14.16  करोड़  रुपए  आंकी  गयी  थी  ।

 र

 ”
 संसाधनों  की  भारी  तंगी  और  वतंमान  चालू

 कामों  तथा  साथ  ही  परियोजना  के  अलाभप्रद
 लक्षणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  लाइन  के
 निर्माण  काय्य  को  आरम्भ  करने  प्रश्न  पर
 यात  के  लिये  पर्याप्त  संभावनाओं  के  विकसित

 होने  ओर  संसाधनों  की  स्थिति  में  सुधार  होने  तक

 विचार  नहीं  किदग्या  जा  सकता  |

 4.  तामलुक-दीघा  बड़े  आमान  की  इस  कार्य  को  योजना  आयोग  के  अनुमोदन  से
 रेल  लाइत  1984-85  के  बजट  में  इस  शर्तें  के  साथ  शामिल
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 किया  गया  था  कि  परियोजना  का  काम  सर्वेक्षण
 .  रिपोर्ट  की  प्राप्ति  और  जांच  के  बाद  आरम्भ

 किया  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  जांच के  बाद
 .

 योजना  आयोग  ने  इस  परियोजना  को  स्वीकृति

 नहीं  दी  है  ।

 भाग  बंगाल  सरकार

 द्वारा  प्रस्तावित  विद्युतीकरण
 परियोजनायें  ।

 ४  .
 बंडेल-कटैवा  खंड  का

 विद्य,तीकरण  रेलों  के  विद्युतीकरण  पर  भारी  पूंजी  निवेश

 होता  इसलिए  विद्युतीकरण  परियोजनाओं  का
 काम  भारी  यातायात  घनत्व  वादे  खंडों पर

 .  मिकता  के  आधार  पर  किया  जाता  है  जिससे
 अधिकतम  और  शीघ्र  लाभ-प्राप्त  किए  जा  सके  ।

 हि  हु  वर्तमान  प्राथमिकतायें  महानगर  द्रंक  मार्गों  और
 प्रमुख  यातायात  को  ढोने  के  लिए  महत्वपूर्ण  तथा
 संचलन  प्रवाह  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ
 अन्य  मार्गों  को  विद्युतीकरण  करने  की  है  ।
 कटवा  खंड  के  विद्य  तीकरण  को

 रे
 गं  के  निर्माण

 कार्यक्रम  में  शामिल  करने  का  औचित्य  नहीं  बन
 ,  पाया  है  ।

 .  शिक्षण  संस्थाओं में  दान  देने  वालों  के  लिए  सोटें

 रे
 क्या  देश  में  शिक्षण  संस्थाओं में  दान  देने  वालों  के  लिए  सीटें  आरक्षित की  जाती

 ;  और  5  हु
 हु

 यदि  तो  उन  संस्थाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  -  जहां  दान  देने  वालों  के  लिये  सीटें
 बारक्षित  की  जाती  हैं  ?

 शिक्षा  मन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  और  सूचत्रा  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 सभा  पटल  पर  रख  दी  ७,

 97



 लिखित  उत्तरे  +
 *

 28  1985

 जिकित्सा  शिक्षा  नोति  में  परिवर्तन  का  प्रस्ताव  -

 1383.  श्री  चिस  महादा  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 '

 करेंगे  कि  :  हैं
 |

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  चिकित्सा  शिक्षा  नीति  में  परिवर्तन  करने  पर
 विचार

 केर  रही  और
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 है

 ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ॒

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  और  भारत

 कार  ने  वर्तमान  चिकित्सा  शिक्षा  पद्धति  में  आवश्यर्क  सुधार  लॉमैश्और  उसकी  समीक्षा  करने  और

 स्िफारिशें  करने  हेतु  1981  में  एक  चिफ़ित्सा  शिक्षा  समीक्षा  समिति  गठित  की  थी  ।

 इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों
 के

 साथ-साथ  ये  सिफारिशें  की  (1)  स्नातकपूव॑
 और  स्नातकोत्तर  पाठ्यत्रमों  में  दाखिले  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रवेश  परीक्षा  आयोजित  (2)
 कैपिटेशन  फीस  को  समाप्त  (3)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सेवा  करने  के  लिए  डाक्टैरों  को
 रिक्त  प्रोत्साहन  स्वास्थ्य  विज्ञान  करे  विश्व  विद्यालयों  की  स्थापता  (5)

 क्षेत्रीय  संस्थाओं  की  स्थापना  करना  आदि  ।  समीक्षा  समिति  की  रिपोर्ट  के  मिलने  पर  एक

 सम्पन्न  नियुक्त  की  गई  थी  जिसने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  के  विचारार्थ  और  उचित
 वाई  के  लिए  भेज दी

 है  ।

 थोन  बांध  के  निर्माण  में  देरी

 1384.  श्रीਂ  धर्भपाल  सलिक  :  क्‍या  सिचाई  झौर  विद्य त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः
 हि  ह

 *,
 /

 .  क्‍या  पंजाब  सरकार  द्वारा  थीत्  बांध  और  शाहपुर  कंडी  बराज के  निर्माण  में  काफी

 बिलम्ब  हुआ  है  जिसके
 परिणामस्वरूप  रावी-तबी  सिंचाई  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  बहुत  देरी

 हो  गई  और  .

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  थीन  बांध  और  शाहपुर  कंडी  परियोजना  को  शीघ्र

 पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक  कारंबाई  करेगी  ?

 सिचाई  बछ्त-स  मंत्रों  (  श्री  शो  ०  :  )  और  थीन.बांध  के  निर्माण

 में  देरी  हुई  है।यह  राज्य  सरकार
 के

 पास  निधिियों  की  कमी  के  कारण  है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार
 परियोजना के  निर्माण  में  तेजी  लाने  के  उपायों  पर  विचार  कर  रही

 है|

 गा

 शाहपुर  कन्डी
 बराज

 परियोजना  के  संबंध  में  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सका  है  क्योंकि

 98
 हु
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 योजना  के  अनुमानों  के  अनुमानों  तथा  इसके  कुछ  संघटकों  की  लागतों  के  हिस्सेदारी  के  सम्बन्ध  में

 पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  बीच  मतभेदों  को  पहले  दूर  किया  जाना  है  ।

 गैस  से  प्रभावित  हुए  लोगों  के  पेशाब  में  सियोसाइनेट
 '  की  भ्रधिक  मात्रा

 होने  के  कारण

 1385.  प्रो  मधु  दष्डवते  :  क्या  स्वास्थ्य  श्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  ग्रह  सच  है
 कि

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌ को  हाल  ही  में  भोपाल  यूबियन
 कारबाइड में  हुए  गैस  के  रिसाव  से  प्रभावित  लोगों  के  पेशाब

 में  पाई  गई  थियोसाइनेट  की

 अधिक  मारा के
 कारणों  पता  लगाने  का  काम  सौंपा  गया

 ध्

 यदि  तो  भारतीय  चिक्रित्सा  परिषद  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  कया  परिणाम

 क्‍या  गैस  का  प्रतिकारक  और

 यदि  तो  उक्त  अध्ययन  के  परिणामों  को  दो  महीनों  के  बाद  जारी  करने  के  क्या
 हैं

 ?

 -  स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  से  भारतीय

 विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  राज्य  के  .  गांधी  मेडिकल  कालेज  तथा  भोपाल  के

 मेडिकों-लीगल  इंस्टीट्यट  के  फारेंसिक  मेडिसिन  विभाग  के  साथ  मिलकर  भोपाल  में  गैस  से
 वित  व्यक्तियों  के  बैज्ञानिक  चिकित्सा  अनुसंधान  की  दृष्टि  से  अनेक  प्रकार  के  अन्वेषण  किए  ॥
 श्राररम्भिक  अन्वेषणों  के  बाद  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  पेशाब  में  थायोसाईनेट  वेल्यूज  का
 टरिंग  करने  के  शरीर  के  सामान्य  विष  रहित  होते  की  क्रियाविधि  का  ठीक-ठीक  पता  चलता

 इसलिए  दिसम्बर  मास  के  अन्त  में  भारतीय  आयविज्ञान  अनसंघान  संस्थान  के  एक  दल  ने  भोपाल
 में  परीक्षण  शुरू  कर  इस  क्रिया  विधि  की  जनवरी  के  पहले  सप्ताह  से  दिल्ली  की  उ  युक्त
 प्रयोगशालाओं  में  दूसरी  बार  जांच  की  गई  |  इन  परीक्षणों  से  यह  स्थापित  हो  गया  है  कि  पेशाब  में
 थायोसाइनेट  स्तर  बढ़ा  हुआ  था  ।  तत्पश्चात्‌  सोडियम  थायोसल्फेट  हाई  गे  तथा

 ग्लूकोज  के  नाम  से  जाना  जाने  का  प्रयोग  करके  अध्ययन  करने  का  निश्चय  किया  गया  ।

 यद्यपि  इस  औषधि  को  हानि  रहित  समझा  जाता  था  और  भोपाल  में  इसका  प्रयोग  सीमित
 मात्रा  में  किया  जा  रहा  तथापि  इसकी  गुणकारिता  का  वैज्ञानिक  आधोर  भारतीय  आयुविज्ञान
 अनुसंधान  परिषद्‌  पूरें  किए  गए  अध्ययन  के  बाद  ही  सिद्ध  हुआ

 ।  जिसमें  यह  स्पष्ट  हुआ  कि

 थायोसल्फेट  के  सेवन  से  पेशाब  में  थायोसाईनेट  अधिक  मात्रा  में  बाहर  निकलता  भोपाल  में
 गैस से  प्रभावित  व्यक्तियों  के  पेशाब  में  थायोसाईत्तेट  की  मात्रा  अधिक  निकलने  से  यह  स्पष्ट  हो

 ण  99
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 जाता  है  कि  उनके  शरीर  से  साईनेट  की  जमा  मात्रा  घट  रही  है  ।

 जैसे  ही  ५वज्ञानिक  आधार  पर

 सोडियम  थायोसल्फेट  की  गुणकारिता  सिद्ध  हो  गई  तो  बड़े  पैमाने  पर  इसका  प्रयोग  किये  जाने  के
 -

 उद्देश्य  से  31.1.85  तथा  12.2.85  को  यह  जानकारी  लोगों  तक  दी  गई  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार

 को  भी  सोडियम  थायोसल्फेट  का  उपयोग  करने  का  सुझाव  दिया  गया  ।

 ४  अभी  यह  निश्चित  नहीं  है
 कि  हाईपों  एम०  आई०  सी०  के  लिए  विशिष्ट  रूप  से  विषहारक

 है  या  नहीं  ।  इस  विषण  पर  अभी  अन्वेषण  किया  जा  रहा  अब  तक  प्राप्त  हुए  परिणामों  के

 अनुसार  हाईपो  एम.०  आई०  सी०  क्षतिकारक  तत्वों  अथवा  शरीर  में  उत्पन्न  अन्य  जहरी  ले  पदार्थों

 को  निष्प्रभावी  कर  देता  है  ।

 त्रिपुरा  ढाका  बांध  पर  झापत्तियां  उठाया  जाना

 3386.  श्री  भ्रजय  विश्वास  :  क्या  सिंचाई  झोर  दिद्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1985  के  आफ  में

 औबजेक्ट्स  टू  ढाका  डेम्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  *

 सियाई  झोर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :

 और  भारत  सरकार  ने  यह  मामला  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  उठाया

 संचारी  रोगों  के  फेलने  झोर  उनके  प्रमोव  के  बारे  में  सर्वक्षण
 ध्ज

 “1387,  श्रीमती  जयंती  पटनायक
 ”  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह श्री  भोला  नाथ

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हि

 हि  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  देश  में  म  या  और  क्ष्यरोग  के  अतिरिंक्त  कुछ  संयारी
 मु  रोगों  फैलने  और  उनके  प्रभांव  के  बारे  में  म्न्यू ई  कोई  सर्वेक्षण  किया

 तो  वे  कौन-कौन  संचारी  रोग  हैंਂ  जिनके  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  देश  के
 विभिन्‍न  भागों  में  फैलने  से  चिन्ताजनक  स्थिति  पैदा  हुई

 क्‍या  इस  प्रकार  के  रोग  देश  में  तेजी  से  फैलते  जा  रहे

 तो  उक्त
 संचारी  रोगों.की  रोकथाम  के  लिए  क्या  उपाये  किए  गए  भर

 कि
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 नमन  नमन  नं  पननन+  पक  मनन  नमन  न  न  ननन  +न-नननननी  नननननननन-ीकननन॑क॑क॑-नतनतत-त-3->]-कओ  रच  ब्यौरा  कस  ं्ंॉॉॉ््ि  जसस  सस  कफड  कस  बुखार  िस

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?  हे

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्दर  :  हां  ।
 है

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कालो  आन्त्र-ज्वर
 र  मिनिक्ृमि  रोगों  से  पीड़ित  हुए  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 से  (3)  सभी  काली  पोलियो  और  मियादी  बुखार  से
 बचाव  के  लिए  रोगप्रतिरक्षण  का  एक  विस्तृत  कायंक्रम  बड़े  पैमाने  पर  शुरू  किया  गया  है  जिसके
 अन्तर्गत  सन्‌  जा  तक  सभी  पात्र  और  बच्चों  और  गर्भवती  महिलाओं  की  रोगप्रतिरक्षण  की  सेवाएं
 उपलब्ध  करायी  जाएंगी  की  लोगों  में  इसके  प्रति  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  उपायों

 को  तेज  कियः  जा  रहा  है  ।

 (2)  गिनिक्ृमि  रोग  पर  काबू  पाते  पाने  के  लिए  गिनीकृमि  कार्यक्रम  शुरू  किया
 गया  है  ।  इस  कार्यक्रप  की  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  जरिए

 देश के  प्रत्येक  प्रभावित  जिले  के  प्रत्येक  गांव  में  साल  में  दो  बार  रोगियों  का  पता
 लगाना

 राज्यों  मेंकेन्द्रीय  जन  स्वास्थ्य  पर्यावरणिक  इंजीनियरिंग  संगठन  और  राज्य  जन  स्वास्थ्य

 .  पर्यावरणिक  डंजीनियरिंग  संगठनों  के  जरिए  पीने  के  स्वच्छ  पानी  की  सप्लाई  की
 व्यवस्थाਂ  करनो  जिससे

 पोस्टर  वितरित  करके  सिनेमा  स्लाइड  ओर  फिल्में  दीवारों  पर
 नारे  सामूहिक  विचार  वार्ता  के  द्वारा  लोगों  को  व्यापक
 शिक्षा  देना  जिससे  समुदाय  में  रोग  की  रोकथाम  हो  सके  और  इस  रोग  के  संचरण
 में  कमी  आ  सके  ।

 इस  रोग  के  मौसम  में  न  पीने  योग्य  पानी  के  स्रोतों  का  50  प्रतिशत  ई०सी०  टेमीफोस

 से  शोघत  करना  ।

 . राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में जिला स्तरीय स्वास्थ्य और इंजीनियरी अधिकारियों चारियों को प्रशिक्षण देना । रोगियों का करना तथा अवरोधी पट्टी का प्रयोग करना ताकि हम गठः कुएं के पानी के साथ रोगी का सम्पर्क न होने
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 विवरण
 £

 .  पिछले  तोन  वर्षों  में  रोगियों  को  संख्या  का  विवरण  .

 रोग  का  नाम  हे
 '
 रोगियों  संख्या

 ह ।

 गा

 डिप्थीरिया  15944  .  11697
 ह

 10288

 काली  खांसी  277848  210387 ~  122788

 टेटनेस  39553  32991  21662

 खसरा  146256  128043  113954  5

 .  पोलियो  21469  21290  14672

 आन्त्र  ज्वर  408992  339236  196232

 गिनिकृृमि  *42926  4944819  *40443
 -न-+न>«न-ननन++ननकननननननननननननन  ननननन-भकानन-न+-मनक  नमन

 विद्यत  परियोजनाझों  का  प्राधमिकोकरण
 _

 1388,  श्लोमतो  जयंत्री  पटनायक  सिंचाई  झोर  विद्युल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  विश्व  त.परियोजनाओं  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  केन्द्रीय
 विद्य  त  प्राधिकरण  को  प्रस्ताव  भेजे  हैं

 यदि  तो  ऐसी  विद्य  त  परियोजनाओं  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  आधुनिकीकरण
 के  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  को  1984-85  के  दौरान  प्राप्त  हुए

 उक्त  प्रस्ताव  किन-किन  राज्यों  से  प्राप्त  हुए  और

 उक्त  प्रत्येक  परियोजना  की  भावी  संभावनायें  और  उस  पर  आने  वाली  लागत  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिंचाई  शोर  विद्युत  मन्‍्त्रो  बो०  :  से  सूचना  दर्शाने  वाला
 विवरण  संलग्न  है  ।  ह

 *  ये  रोगी  छः  राज्यों  अर्थात  :  आँप्र  राजस्थान
 भौर  मध्य  प्रदेश  के  79  जिलों  के
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 बिश्वरण

 पी
 ह  a,  .  ..  २०

 राज्य|संघ  शासित  राज्य  बिजली  ताप  विद्युत  केन्द्र  का
 ge
 कुल  अनुमानित

 -  आदि  *  नाम  ह  लागत*

 1  2  3  4.
 तन.» मनन  न  न+  मनन  न  न  नक-+कनकन-नननन  न  नमन  मनन  न  ननन  न  नमन  ननननन  वन  नमन  नमन  न+न-न.>ननिनििभननननन-मन-«

 दिल्ली  एन०्टी०पी०सी  ०  बदरपुर  2870.60

 डेसू  इंनद्रप्रस्थ  4042,35
 शा

 उत्तर  प्रदेश
 -  उन्प्र०रा०बि०बो ०  पन्की

 *
 3703.11

 '

 !  उत्प्र०्रा०्बि०्वो०  ओबरा  4595.00

 «५
 उन्प्र०्रा०्बिण्बो०  हरदुआगंज  6395.00

 हरदुआगंज  और

 पंजाब  पी०एस०ई०बी०
 °

 भविडा
 4173.70

 हरियाणा  हरि०रा०बि०  बोर्ड  फरीदाबाद  3966.00

 हरि०रा०बि०  बोर्ड  »  पानीपत  .... .  1654.49

 मध्य  प्रदेश  «  म०प्र०बि०्बो०  )
 को  1629.50

 को  )
 मध्य  अदेश  म०प्र०बि०्बो०  ॥

 )  1024.80"
 मध्य  प्रदेश

 म०प्र०्बि०बो०  सतपुड़ा  1778.80

 हे  -  (2X  210  मेगावाट  यूनिट  6  और  7)  के
 |

 नवीकरण  के  लिए  एक  अन्य  स्कीम  5.2.85

 ञ  -  की
 प्राप्त  हुई  है  जिसका  मूल्यांकन  किया

 जा  रहा

 महाराष्ट्र  मण्रा०बि०्बो०  «  कोराडी  2383.40

 मुहाराष्ट्र  म०रा०बि०्बो०  नासिक  660.74

 महाराष्ट्र  म०रा०बि०बो्ड  भूसावल़
 ह

 66.42

 महाराष्ट्र  मण०्रा०ण्बिण्बोर्ड  *  पारस  5  187.45

 धुजरात  गु०बि०बो्ड  गांधीनगर  4726.70
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 गु० गु०बि०्बोर्ड  आुवारान

 गुजरात  गु०बि०बोर्ड  हैं  उकई

 आन्ध्र  आठ“प्र०्रा०बि०  बोर्ड  कोठागुडम

 तमिलनाड्‌
 *.  तण्नाण्बि०्बोर्ड  इन्नौर

 तमिलनाडु  त०्ना०बि०  बोर्ड  तूतीकोरीन

 तमिलनाडु  तेवेली  नेवेली

 पं०  बंगाल  दान्‍्घा०्नि०  चन्द्रपुर

 पं०  बंगाल  दाण्घा०्नि०  बोका रो

 प०  बंगाल  दुर्गापुर

 पं०  बंगालਂ  दु०प०परि०लि०  दुर्गापुर

 पं०  बंगाल  पन्‍्बं०रा०बि०  बोर्ड  बैंडल

 पं०  बंगःल  -  प>०बं०रा०बि०  बोर्ड  -
 संथालडीह

 बिहार  बिहार  रा०बि०  बोर्ड  पतरात

 ज्षिहार  बिहार  रा०बि०  बोर्ड  बरोनी

 बिहार  ,  बिहार  रा०बि०  बोर्ड  को  रबिगया

 तलचेर उड़ीसा  उड़ीसा  रा०बि०  बोड

 28  1985

 4

 1891.90

 हर  3355-50

 -4567.00

 7978.00

 676.71

 4970.00

 1312.60

 841.00

 797.50

 2376.00

 3390.00

 5  2192.00  :

 3530.80

 1556.30

 512.90

 2346.39
 न  लिन  न  न  न  बन  लीन  नी  न  ननतयी *  नई  ५.  >> न  ननन  नमन  कमान  निन-न-नमा  कनन-म-मन

 उड़ीसा  के  सिचाई  नालों  झोर  बाढ़  न्यित्रण  उपायों  के  लिए  ,
 विश्व  बेंक  को  सहायता

 1389.  श्री  बज  मोहन  महन्तो  :  क्‍या  झोर  विद्युत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  की  किन-किन  सिंचाई  जल  निकास  योजनाओं  छोर  बाढ़

 सुरक्षा  उपायों  के  लिएं  विश्व  बेंक  की  एजेन्सियों  स ेसहायता  मिल  रही  है

 क्‍या  इस  राज्य  की  इस  तरह  की  किसी  योजना  के  बारे  में  उनसे  बातचीत  चल  रही  है
 भौर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  की  महानदी  की  -  किसी  बाढ़  नियंत्रण  योजना  के  संबंध  में

 *इसमें  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  और  राज्य  की  योजनाएं  दोनों  का  व्यय  शामिल
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 विश्व  बैंक  के साथ  बातचीत  की  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  उड़ीसा  की  महानदी  के  डैल्टा  क्षेत्र  में  बाढ़  भ्ियंत्रण  के  लिए  उड़ीसा  सरकार
 का  परियोजना  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिए  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सलिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  उड़ीसा  राज्य  में  महानदी  बराज
 परियोजना  तथा  उड़ीसा  प्रिचाई-दो  पद्छोजना  नामक  दो  सिंचाई  परियोज  नायें  विश्व  बैंक
 करणों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  कर  रही  हैं  ।  धि

 ओर  नहीं  ।

 राज्य  सरकार  ने  बराज  परिस्थितियों  के  लिए  म  हानदी  तथा  काठजोरी
 बन्ध  का  पुनंरूप

 ग  नामक  एक  स्कीम  प्रस्तुत  की  इस  स्कीम  की  ब्रकनीकी  आ्थिक  ब्यवहार्यता
 को  अभी  स्थापित  जाना  है  ।  इसके  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  राज्य  सरकार  की
 नीकी  सलाहकार  समिति  द्वारा  परियोजना  पर  विचार  करने  के  लिए  अभी  सिफारिश  नहीं  की

 गई
 |

 व्यारा  ह्टेशन  पर  फ्लाई  झोवर  का  निर्माण

 ])
 1390.  श्री  सो०  डो०  गामित :  क्‍या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ~

 क्या  लोगों  की  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पश्चिम
 रेलवे  में  सूरत-भुसावल  रेल  लाइन  पर  ब्यारा  स्टेशन  पर  एक  फ्लाई  ओवर  का  निर्माण  करने  का
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  पुल  के  निर्माण  के  लिए  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 जोर  उस  पर  ँनुमानत:*  कितनी  लागत  और

 इस  पुल  का  तेजी  से  निर्माण  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  कया  ठोस  कदम  उठाये  जा
 ?  ।  ।

 रहे  हैं

 रेल  अख्जालय  में  राज्य  मख्री  माषय  राब  नहीं
 ।

 से  प्रश्न ही  नहीं
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 TONGS.  दइष्डियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड  का  भारतोय

 हा  रेलवे  के  साथ  सम्बन्ध

 मजशी

 है

 1391.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी
 :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न  हयन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कम  पनी  लिमिटेड  का  उद्देश्य  कया  है्‌  तथा  भास्तीय  रेलवे

 साथ  इसका  क्या  सम्बन्ध  और

 इंडियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड  को  1983-84  और  1984-85  के  दौरान
 कितना  वास्तविक  घाटा  अथवा  लाभ  हुआ  ?  .

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  माधव  राव  :  इन्डियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन
 कं०  लि०  की  स्थापना  मुख्य  उद्देश्यों  के  लिए  की  गयी

 ता  के
 रेलवे  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  सभी  प्रकार  के  कार्य  करना  और  व्यक्तिगत  अथवा  सेंयुक्त

 रूप  से  विदेशों  अथवा  भारत  के  अन्य  उपक्रमों  और  कम्पनियों  या  -  व्यक्तियों  के  साथ  संयुक्त  ख्प
 से  टर्नकी  आधार  पर  या  अन्यथा  भारत  या  विदेशों  में  ठेके  प्राप्त  जिनमें  रेल  उपस्कर  की

 उत्थापन  एवं  स्थापत  और  उससे  संबंधित  सभी  सम्बद्ध  सेवाएं  आदि  शामिल  हैं  ।

 यह  कम्पनी  सम्पूर्ण  स्वामित्व  वाली  एक  सरकारी  कम्पनी  है  जो  रेल  मंत्रालय  के  प्रशासनिक
 नियंत्रण  के  अध्लीन  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तगंत  संस्थापित  की  गयी  है  ।

 1983-84  में  कर-पूर्व  लाभ  1545  लाख  रुपए  था  ओर  कराधान  के  पश्चात  लाभ

 1275  लाख  रुपये  1984-85  के  लेखों  का  संकलन  अभी  किया  जाना  है  ।

 गुजरात  में  कांखरी  सिंचाई  परियोजना  के  लिए
 केन्द्र  को  स्वीकृति

 _/
 1392.  श्री  सो०  डो०  गामित  :  क्या  सिच्चाई  झोर  विद्य,त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  सरकार  द्वारा  गुजरात  के  सूरत  जिले  में  झांखरी  में  मध्यम  सिंचाई

 योजना  को  अभी  तक  स्वीकृति  प्रदान  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 उक्त  परियोजना  स्वीकृति  के  लिए  सरकार  को  कब  भेजी  गई  थी  तथा  इससे  कितने

 एकड़  भूमि  में  सिंचाई  होने  की  संभावना  हैं  और  इस  पर  कितनी  घनराशि खर्च  होने  का  अनुमान
 और
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 इसे  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाने  की  संभावना  है  तथा  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में

 क्या  कदम  उठाये  जा-रहे  हैं  ?

 सिच्ाई  धोर  विद्य त  मंत्री  बो०  :  से  योजना  आयोग  ने  .

 झांखरी  परियोजना  को  1982  में  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  थी  ।  उसके  राज्य  सरकार  ने

 योजना  के  क्षेत्र  में  परिष्तंन  किया  तथा  1984  में  संशोधित  परियोजना  को  रूपरेखा  प्रस्तुत
 की  थी  ।  संशोधित  परियोजना  पर  42.90  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  का  अनुमान  है  तथा  इससे
 प्रतिवर्ष  27,526  हैक्टेयर  क्षेत्र  की  सिंचाई  होने  की  आशा  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  रिपोर्ट  की
 रूप-रेखा  पर  अपनी  टिप्पणियां  भेज  दीं  हैं  तथा  आगे  की  कार्यवाही  एवं  योजना  आयोग  की

 स्त्रीकृति  प्राप्त  करने.के  लिए  राज्य  से  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  मांगी  परियोजना  के
 घित  क्षेत्र  की  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  राज्य  से  प्राप्त  नहीं  हुई

 पश्चिम  रेलवे  में  सोनगढ़  स्टेशन  पर  झ्नहमदाबाद-हाषड़ा  एक्सप्रेस  ..
 1

 को  रोकने  को  व्यवस्था

 1393,  श्री  सो०  डी०  गामित  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पश्चिम  रेलवे  में  सूरत-भुतावल  रेल  लाइन  पर  सोनगढ़  स्टेशन  पर

 हावड़ा  एक्सप्रैस  रेल  गाड़ी  को  रोकने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  लोगों  ने  मांग  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  रेल  विभाग  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?
 ५

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधव  राव  सिन्थिया  और  विभिन्‍न
 क्षेत्र  स ेबार-बार  मांग  प्राप्त  होने  पर  1-5-1985

 से
 उकई  सोनगढ़  में  133/134  अहमदाबाद-हावड़ा

 एक्सप्रेस  के  ठहराव  की  व्यवस्था  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  ।  ड़
 ह

 y  बर्ण  1985-86  के  लिए  रेल  माल  डिल्ये  पु
 रा

 1394,  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  क#पा  करेंगे  कि  :  है
 5

 क्या  वर्ष  1985-86  के  लिये  नये  रेल  माल  डिब्बों  के  क्रयादेशों  को  अन्तिम  रूप  दे  .
 दिया  गया

 न  पश्चिम  बंगाल  में  प्रत्येक  प्रमुख  माल  डिब्बा  निर्माता  को  कितने  माल  डिब्बों  के
 क्रयादेश  दिये  गये  हैं  और  वर्ष  1984-85  में  कितने  माल  डिब्बों  के  क्रमादेश  दिए  गए

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  कुल  किवने  म।ल  डिब्बों  के  बकाया  रहने  की  संभावना
 और

 ह
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 क्‍या  माल  डिब्बा  निर्माताओं  को  अप्रयुक्त  क्षमता  तथा  जनशक्ति  की  समस्या  का
 सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 थी
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  सूचना  दी  गयी  है  ।

 यह  प्रत्याशा  की  जाती  है  कि  31.3.85  को  देश  में  मालडिब्बा  निर्माण  यूनिटों  के

 पास  31,880  चौपहिया  म्रालडिब्बों  के  लिए  माल  डिब्बा  आदेश  बकाया  रहेंगे  ।

 माल  डिब्बा  निर्माण  यूनिर्टे  कुल  मिलाकर  उत्पादन  भी  करती  हैंਂ  और

 मालडिब्बों  के  लिए  भ्रूपर्याप्त  आदेश  होने  की  स्थिति  में  आदेश  प्राप्न  अन्य  खरोंतों  से  निर्यात

 आदेश  प्राप्त  करके  ये  अन्य  कार्य  करती  इस  प्रकार  उपलब्ध  उत्पादन  क्षमता  की  तुलना  में

 कम  आदेश  प्राप्त  होने  के  क्षमता  और  जन-शक्ति  के  बेकार  जाने  की  समस्या  उंत्पन्त  नहीं

 होगी  ।

 विवरण

 *
 चोपहियों

 क्रम०  सं०  ..  डिब्बा  निर्माताओं  1984-85  का  1985-86  के  लिए
 ._

 के  नाम  ्‌  उत्पादन  लक्ष्य  उत्प्रादन  लक्ष्य  .

 क्या  ब्रेथवेट  575

 2.  बने/हवड़ा  780

 3.  जेस्सप  ....  350

 4.  टैक्समे  को
 '

 6645  2800

 बोजापुर  से  सिन्दगी  तक  नई  रेल  लाइन

 श्री  नरसह  राव  सूर्यवंशी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  जवारगी,,ो  Frain
 लदूर

 तथा  पराली  होकुर  बीजापुर  से  सिन्दगी  तक  एक  नई  रेल  लाइन  निर्याग  करने  का  विचार

 यदि तो इसका कब तक निर्माण किये जाने की संभावना और
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 यदि  तो  उमके  क्‍या  कारण  है  ?  .

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  माधव  राव  :  नहीं  ।

 और  ही  नहीं  उठते  ।

 विषविज्ञान  के  क्षेत्र  में  श्रपर्याप्त  विश्षेेता  तथा'मेडिकल  कालेजों  में  *

 विशेषज्ञता  पाठ्यक्रमों  का  भ्रमाव  ला
 कम  ेृ

 1396.  श्री  बाला  साहिब  बिरवे  पाटिल  :  क्यां  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भोपाल  दुर्घटना  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  है  कि  विषविज्ञ  न  के  क्षेत्र  में  हमें  बहुत
 ही  कम  विशेषज्ञता  प्राप्त

 देश  में  कितने  मेडिकल  कालेजों  में  इस  विषय  पर  विशेषज्ञता  पाठ्यक्रमों  की  व्यवस्था
 और

 हि
 .  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  पहल  करेगी  और  इस  क्षेत्र  में  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराएगी  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  :  से

 क्लीनिकल  विषविज्ञान  विषय  फार्माकोलॉजी  एवं  फारेंसिक  मेडिसिन  के  स्नातकपूर्वे  एवं
 स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  एक  भाग  के  रूप  में  पढ़ाया  जाता  देश  में  एसे  23  मेडिकल

 संस्थाएं  हैं  जिनमें  फारेंसिक  मेडिसिन  में  विशिष्ट  पाठ्यक्रम  उपलब्धं  इस  विषय  में  उच्च

 विशिष्टता  प्राप्त  करने  की  बहुत  गुजाइश
 ,

 महाराष्ट्र  में  रल्तगिरि  को  कोल्हापुर  से  झोर  चिप्लेम  को  कोड  से

 रेल  द्वारा  जोड़ना

 1397.  श्री  हुसेन  दलवाई  ;  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  *

 क्या  महाराष्ट्र  में  रटनगिरि  को  कोल्हापुर  से  तथा  चिप्लेम  को  कराड  से  रेल  द्वारा

 जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लम्बित  पढ़ा  और  ;

 .
 यदि

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव.इस  समय  किस  स्थिति  में  लम्बित  पड़ा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  हि
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 पद्िलिस  बंगाल  को  सातवों  योजना  में  चन्दिया  नदो  का  नियंत्रण

 1398.  श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  कया  सिंचाई  श्लौर  विद्यत्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मिदनापुर  जिले  में  चन्दिया  नदी  ने  पिछले

 वर्ष  भारी  वर्षा  के  दौरान  तथा  उससे  पहले  भी  कई  बार  पिगला  तथा  संमीपवर्ती  पुलिस  स्टेशनों  के

 कृषकों  का  भारी  नुकसान  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  चन्दिया  नदी  के  नियंत्रण  को  सातवीं  योजना  में  सम्मिलित

 करने  पर  विचार  कर  रही  और

 .  यदि  उपयुक्त  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  क्या  सरकार  अपने  निर्णय  मर  पुनविचार
 करेगी  ?

 ह

 सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 मिदनापुर  जिले  में  पिगला.पुलिस  स्टेशन  क्षेत्र  में  चन्दिया  नदी  उसकेਂ  तल  में  गाद  भर  जाने  के
 कारण  पिछले  कुछ  वर्षों  सै  नुकसान  हो  रहा

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  चंदिया  नदी  को  पुनः  उसकी  पुरानी  स्थिति  में  लाने  हेतु
 एंक  स्कीम  तैयार  की  है  और  इस  स्कीम  को  राज्य  की  सातवीं  योजना  के  प्रारूप  में  शामिल  किया

 है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिजलो  को  बढ़तों  हुई  झ्रावश्यकता

 1399.  श्रो  हुसेन  दलवाई  :  क्या  सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दोरान  कितनी  पन  बिजली  परियोजना  प्रारम्भ  करने
 का  प्रस्ताव  और

 इन  प्रस्तावों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिंचाई  झोर  विद्युत  सन्‍्त्री  बो०
 :  और  सातवीं  योजना  में

 विद्युत  कार्यक्रम
 के

 आकार  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  और  यह  साधनों  की  उपलब्धता
 जैसे  पहलुओं  पर  निर्भर  करेगा  ।

 समेक्तित  बाल  विक्रात  सेब  से  भिःत  पोषण  कार्यक्रम  को  संमाप्त
 '  करने  के  कारण

 1400.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  समाज  झोर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 110,
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 .  बाल  विकास  सेवा  योजना  से  भिन्‍त  विशेष  पोषण  कार्यक्रम  का  विस्तार

 समाप्त  करने  के  क्या  कारण
 है  ध  e

 हि
 इस  योजना  के  अन्‍्तगंत  केन्द्रीय  क्षेत्र  पेरिव्यय  की  धनराशियों  का  कम  उपयोग

 किये  जाने  के  क्‍या  कारण  और  ब

 पोषण  स्वास्थ्य  विज्ञान  और  स्कच्छता  के  संबंध  में  समेकित  शिक्षा  की

 योजना  के  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 :  समाज  झोर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  एम०  :

 विशेष  पोषाहार  कार्यक्रम  6  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  तथा  गर्भवती  महिलाओं  और  दूध  पिलाने

 वाली  माताओं  को  पूरक  पोषाहार  प्रदान  करुने  के  लिए  चौथी  योजना  में  किया  गया  था  |  यह

 महसूस  किया  गया  कि  बच्चों  और  माताओं  के  स्वास्थ्य  और  पोषाहार  स्तर  में  और  सुधार  लाने  के

 लिए  प्रक-मोषाहार  में  स्वास्थ्य  ओर  शिक्षात्मक  सेवाएं  शामिल  की  ज़ानी  चाहिए  ।

 अतः  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  सी०  गर्भजती  महिलाओ ं,

 दूध  पिलाने  वाली  6  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  को  स्वास्थ्य  पोषाहार  और  शिक्षा  संबंधी

 सेवाएਂ  प्रदान  करने  के  लिए  शुरू  की  गई  थी  ।  विशेष  पोषाहार  कार्यक्रम  अब  समेकित  बाल  विकास
 सेवा  योजना  का  पुरक  पोषाहार  के  रूप  में  एक  अंग  बन  गया  विशेष  फेषाहार  कार्यक्रम  का

 विस्तार  अब  समेकित  बाल  विकास  सेवा  विस्तार  का  ही  एक  भाग  है  ।

 :  विशेष  पोषाहार  कार्यक्रम  राज्य  क्षेत्र  का  एक  कार्यक्रम  इसके  लिए  कोई  केन्द्रीय
 परिव्यय  नहीं  समेकित  बाल  विकास  सेवा  पूरक  पोषाहार  शामिल  नहीं  है  जो  राज्य
 द्वारा  प्रदान  किया  जाता  के  लिए  केन्द्रीय  परिव्यय  का  पूर्व  उपयोग  किया  जाता  है  ।

 ।  खाद्य  विभाग  इस  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  रहा  इसके  लिए  पर्याप्त  समय

 चाहिए  था  क्‍योंकि  यह  योजना  अनेक  मंत्रालयों/विभागों  ओर  संगठनों  के  परामर्श  से  तैयार  की
 जानी  थी  जो  शिक्षा  के  कार्यकलापों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 मलेरिया  को  रोकथाम  के  लिये  भारत  की  सहायता  करने  विश्व  स्वास्थ्य  संघ
 को  पेशकश

 1401.  श्रो  एन  डेनिस  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याञ्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  हाल  भारत  में  मलेरिया  की  रोकथाम  के  लिये
 भारत  सरकार  की  सहाबता  करने  की  पेशकश  की  और

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या

 ?
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 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्त्र  :
 ओर  देश  में

 मलेरिया  पर  नियन्त्रण  पाने  के  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  काफी  अंसें  से  सरकार  के  साथ  सम्बद्ध

 है  ।  स्वास्थ्य  संगठन  विदेश  में  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  शिक्षावृत्तियां  देता

 कार्यक्रम  की  गतिविधियों  को  आंकने/मूल्यांकन  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  परामशेद्ाताओं/विशेषज्ञों

 की  सेवाएं  प्रदान  भिन्‍न-भिन्‍न  श्रेणियों  के  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देने  के
 लिए  सहायता  देता

 टैस्ट  किट  जैसे  और  अनिवाय॑  सामग्री  की  सीमित  सप्लाई  करता  कई  अनुसंधान
 परियोजनाओं  की  सहायता  करता  श्री  लंका  जैसे

 सीमावर्ती  देशी  के  साथ  मलेरिया  रोघी  कार्यकलापों  में  तालमेल  स्थापित  करता  है  और  सोडा  की

 सहायता  से  चलाए  जाने  वाले  पी  फ़ाल्सीपरम  रोकथाम  कायंतक्रम  के  प्रत्ति  राष्ट्र  द्वारा  किए  गए
 प्रयासों  में  भी सहायता  करता  है  ।

 ॥|क्‍
 इन्द्रावती  परियोजना

 के
 1402  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  सिंचाई  शोर  विद्युत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  न

 इन्द्रावती  परियोजना  की  मूल  अनुमानित  लागत  कितजीः  है  ओर  इस  परियोजना  के

 पूरा  होने  की  निर्धारित  अवधि  कितनी  है

 क्या  परियोजना  निर्धारित  समय  में  पूरी  होने  की  संभावना  और

 ...._  (7)  यदि
 तो  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  स्थिति  में  सुधार  करने,हेतु

 सरकार  का  विचार  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  है  ?

 सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्रो  |  थ्रो  बी  ०  शंक  रानन्द  )  अपर  इन्द्रावती  बहुद्देशीय
 परियोजना  की  मूल  अनुमानित  लागत  208.14  करोड़  रुपए  है  और  इसे  1987-88 में  पूरा  किए
 जाने  का  लक्ष्य

 परियोजना  को  मूल  आयोजना  के  अनुसार  पूरा.किए  जाने  की  संभावना  नहीं

 (a)  इस  परियोजना  की.शीघ्रता  पूरा  किए  जाने  के  लिए  अपेक्षित  परिव्यय  उपलब्ध
 कराने  हेतु  राज्य  पर  समय-समय  पर  जोर  डाला  जा  रहा  इसके  अतिरिक्त  परियोजना  के  जल

 अविद्युत  घटक  के  लिए  लगभग  326.4  मित्रियन  अ  की  डालर  का  आई०  डी०  ए०--क्रेडिट  तथा
 भाई०बी  ०आर०डी०  ऋण  सहायता  प्रदान  की  गई  केन्द्र  इस  परियोजना  की  म्रानीटरी  भी  कर
 रहा  है  और  राज्य  को  सीमेंट  तथा  संरचनात्मक  इस्पात  जैसी  दुलंभ  सामग्री  उपलब्ध  कराने  में
 सहायता  प्रदान  करं  रहा  ।

 112
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 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  प्रबन्ध एएयययय  कत्मय  विद्यालय  संगठन  के  प्रबन्ध  भ्रध्ययन  से  भसंगत से  भ्रसंगत

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  इंस्टीट्यूट  आफ  पब्लिक  एडमिनिस्ट्रेशन  ने  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन

 के  कोई  प्रबन्ध  संम्बन्धी  अध्ययन  किया  है  कक

 यंदि  तो  क्या  इंडियव  इंस्टीट्यूट  आफ  पब्लिक  एडमिनिस्ट्रेशन  के  प्रतिवेदन  के  .

 अनुसार  अनेक  असंगत  पदों  का  सृजन  किया  और

 ऐसे  पदों  का  ब्यौंरा  क्या  जो  इंडियन  इन्स्टीट्यूट  आफ  पब्निक  एड़मित्रिस्ट्रेशन  के

 प्रतिवेदन  के  अनुसार  हैं  ? चे

 शिक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 ओर  भारतीय  लोक  प्रशास्षन  संस्थान  द्वारा  आयोजित  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 की  प्रबन्ध  अध्ययन  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  तथा  केन्द्रीय  विद्यालग्न  जो  तेजी  से  विस्तार

 होने  वाला  संगठन  की  वास्तविक  वर्तमान  तथा  श्वावी  आवश्यकताओं  पर  भी  उच्च  स्तरीय  समिति

 द्वारा  ध्यानपुवंक  विचार  किया  गया  इस  समिति  द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  के  आधार  प्रर  कई
 पदों  का  सृजन  किया  गया  है  ।  तीन  नए  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  स्टाफ  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  लिंए  कुछ  अतिरिक्त  पदों  का  भी  सृजन  किया  गया  है  ।  उच्च  स्तरीय  समिति  की
 सिफारिशों  पर  सूजित  पदों  की  कुल  संख्या  तथा  नए  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  आवेश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  भारतीय  लोक  प्रशासन  संस्थान  द्वारा  किए-गए  प्रबन्ध  अध्ययन  में  अनुशासित _
 रिक्त  पदों  की  संछ्या  से  अभी  भी  कहीं  ज्यादा  कम  हैं  ।

 हु

 *  भ्रोषधि  पूर्ति  प्रणाली  के  प्रवन्ध  सम्बन्धी  कार्यशाला

 1404,  श्री  के०  प्रधानों  :  क्‍या  स्वास्ध्य  झर  परिवार  कल्याण  -  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  राजधानी  में  हाल  ही  में  औषधि  पूर्ति  अणाली  के  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  कोई
 ,  कार्यशाला  आयोजित  की  गयी

 यदि  तो  क्‍या  वहां  पर  इस  धारणा  कौ  खण्डन  किया  गया  कि  बीमारियों  में
 ओषधियों  के  प्रति  अवरोधक  शक

 त॒  विकसित  हो  गयी  ओर
 ॥

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  जिमाण  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेख  :  जी  हां  ।

 :  113
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 इस  कार्यशाला.का  ऐसे  किसी  भी  प्रकार  के  औषध-निरोधी  पहलू  से  सम्बन्ध  नहीं  था  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कप पंकी  रेलवे  या्ड  कानपुर  के  ऊपर  रेलवे  ऊपरी  पुल  का  निर्माण
 |

 *

 1405.  श्री  जगदीश  प्रवस्थो  :  क्‍या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पंकी  रेलवे  याडे  कोनपुर  के  ऊफ्र  एक  रेलवे  ऊपरी  पुल  के

 निर्माण  करने  का

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  किस  तारीख  से  काम
 शुरू  होने  की  संभावना  और
 ..  »

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  और  पनकी
 रेलवे  यार्ड  पर  होकर  एक  ऊपरी  पैदल  जो  प्लेटफार्मों  को  भी  की
 व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  लगभग  13.30  लाख  रुपये  की  लागत  के  बजट  में  शामिल
 कर  लिया  गया  विस्तृत  खाके  और  आकलन  तैयार  करने  का  काम  शुरू  किया  जा  रहा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  २

 दिल्‍लो  के  मेडिकल  कालेजों  में  स्थानीय  छात्रों  के  कोटे  को  कम  करने  का
 ह  प्रस्ताव

 .._ 1406.  श्रो  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 «ऊपा  करेंगे  कि  :

 सी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  मेडिकल  कालेजों  में  स्थानीय  छात्रों  के  कोटे  को  कम
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 ्क
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  है

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मखवाना  )  :  और  दिल्ली
 विश्वविद्यालय  ने  बताया  है  कि  वर्ष  1985-86  से  कुल  सीटों  में  से  पहली  308  सीटें  79  बैठती

 ओपन  कम्बाइड  मैरिट  लिस्ट  से  भरी  जाएंगी  जबकि  पहले  की  ध्यवस्था  के  अनुसार  पहली
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 50  सीटें  कम्बाइंड  मैरिठं  लिस्ट  से  भरी  जाती  यह  निर्णय  भैरतीय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा

 1984  में  दिये  गबे  फैसले  पर  आधारित  अखिल  भारतीय  आयुत्रिज्ञान  संस्थान  ने  सूचित  किग्रा

 है  कि  एम०  बी०  बी०  एस०  पाठ्यक्रम  में  दाखिले  के  लिए  स्थानीय  छात्रों  का  कोई  कोटा  नहीं
 «

 दिल्ली  कर  मेडिकल  कालेजों  में  निष्पक्ष  प्रवेश  सुनिश्चित  करने  हेतु  कार्यबाहो
 दे  ्

 ४  ॥

 1407.  श्रो  कृष्ण  प्रताप  क्‍या  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यह

 सुनिश्चित  करने  हेत  क्या  कार्यवाही  को  गयी  है  कि  दिल्ली  मेडिकल  कालेजों  में  एमण०्बी  ०बी०एस०
 भादि  में  प्रवेश  के  लिये  होने  वाली  प्रवेश  परीक्षा  में  किसी  भी  प्रकार  अ|  नयमितता  न  जैसा

 कि  पिछले  वर्ष  हुआ  था  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  मेडिकल  कालेजों  दाखिले  के  लिए  न  में  प्रवेश

 :  में  कदाचार  के  आरोपों  का  पता  लगने  पर  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ने  भविष्य  में  इन
 परीक्षाओं  में  ऐसे  कदाचार  न  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किये  जाने  वाले
 उपायों  की  जांच  करने  के  वास्ते  एक  समिति  नियक्त  की  ।  विश्व  विद्यालय  द्वारा  उठाये  गये  उपाय

 निम्नलिखित  हैं

 एक  अलग  से  दाखिला  परीक्षा  यूनिट  स्थापित  किया  जा  रहा  जिसमें  एक  संयुक्त
 निम्नलिखित हैं  परीक्षा  नियन्त्रक  और  संगणक  केन्द्र  का  निदेशक  होगा

 (2)  उत्तर  पुस्तिका  भरने  के  लिए  स्याही  के  प्रयोंग  की  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 (3)  परिणामों  के  संगणक  का  कार्यक्रम  अधिक  परिष्कृत  होना  संगूणक  विज्ञान

 वारिष्ठ  अनुभवी  प्रोफेसरों  के  परामर्श  से  तैयार  किया  जाना  चाहिए  और  इसका
 उपयोग  करने  पहले  किसी  अन्य  एजेन्सी  द्वारा  पुनरीक्षण  भी  |  किया  जाना

 चाहिए  ।

 (4)  दो  अलग-अलग  परिणाम  तंथार  किये  जाने  चाहिए  और  इन  दोनों  को  बाद  में  मिला

 कर  यह  चाहिए  कि  इनमें  कोई  विसंगति  तो  नहीं

 (5)  इस  कार  में  लगाये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  कम-से-कम  होनी  चाहिए  ।

 (6)  परीक्षकों  के  बोर्ड  द्वारा  प्रश्न  पत्र  तैयार  किया  जाना  चाहिए  और  विभागाध्यक्ष  उसका

 निर्णायकहोगा  ।  निर्णायक  पत्रों  के  चार  सेट  त॑यार  जिसमें  से  एक  का  परीक्षा
 में  उपयोग  किया  जाएगा  ।

 0
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 ढ़
 :

 राजस्थान  की  सियाई  परियोजनाएं
 /

 ]
 ः  |  '  ह

 .

 1408.  श्री  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्यूत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ह

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 केन्द्र  द्वारा  कार्यक्रम  के  अंतगंत  केन्द्र  द्वारा  राजस्थान  राज्य  में  आरम्भ  की  गई  सिंचाई  परियोजनाओं
 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 पूरा  करने  के  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई
 है  और  इन  परियोजनाओं  के

 द्वारा  कितने  क्षेत्र  की  सिंचाई  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 सिंचाई  भ्रोर  विद्युत  मन्‍्त्री  बो०  :  केन्द्र  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र
 विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  इन्दिरा  नहर  परियोजना  न०  परि  ०)

 तथा  गंग  भाखड़ा  फरियोजना  पांचवी  योजना  अवधि  से  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  कर  रही
 है  ।  माही  बजाजसागर  परियोजना  को  केन्द्र  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  वर्ष
 1983-84  से  शामिल  किया  गया  था  ।

 .

 न

 (a)  जिन  कायंकलापों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  उनके  सम्बन्ध  में  अब  तंफ
 की  गई  प्रगति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  इन  परियोजनाओं  से  संमावित  सिंचित  क्षेत्र  निम्न
 प्रकार  है  :---

 हजार  हेक्टेयर  में

 सिंचाई  सिंचित  किए  1983-84  1983-84
 गण  कमान  क्षेत्र  वाला  सम्भावित  सुजित  क्षमता  तक  सिचित

 क्षेत्
 बनी इन्दिरा  तन

 इन्दिरा  गांधी

 नहर  परियोजना  540  441

 न०

 स्तर-एक  .
 *  चम्बल  परियोजना  229  219

 204.7
 204.7

 गंग  भाखड़ा  681  541.52  .  541.52.
 योजना

 माही  बजाज  सागर  80  80:  30
 परियोजना

 नो  चत  और  39 न  सनी  जनननन  निनननन  जनम  सनम++  398

 ण 398 200.9
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 विवरण  .

 हेक्टेयर

 Ao «=|  परियोजना  का  नाम  सिंचाई  योग्य  1982-84  के  अन्त  संचयी
 कमीन  उपलब्धियां

 खेत  भूमि  वाराबन्दी
 नालियां  समतलनः

 1...  इन्दिरा  गांधी  नहर  540  253..2.  30.52  253.12

 परियोजना  न०

 स्तर-एक

 2.  :..  चम्बल  परियोजना  229.  39.3.  35.85.  35.87

 3,  माही  बजाज  सागर  80...  31.5  --
 परियोजना

 4...  गंग  भाखड़ा  परियोजना  681  प्रथा  --  5412

 एस०  बो०  चिदस्बरम्‌  में  लगी  शाग  के  शिकार  यात्रियों  को  प्रतिपृर्त

 1409.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  नौवहन  भ्रोर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पर्यटक  पोत  एम०  वी० अत्याधिक  आरामदेह  विदम्बरम्‌.में  ।2  1985  को
 लगी  आग  के  परिणामस्वरूप  कितने  लोग  मारे  गए

 क्‍या  यह  सच  कि  सरकार  जान  ओर  माल  की  हानि  के  लिए  प्रतिपूर्ति  की

 मंजूरी  देने-से  इन्कार  कर  दिया

 यदि

 और

 तो  क्याਂ  इस  जिषय  पर  भारतीय  वाणिज्य  पोत  परिवहत  अधिनियम  और
 :

 अन्तराष्ट्रीय  परिषाटियों  के  प्रावधानों  के  विरुद्ध  हैं

 नोवहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  भ्रस्सारी  )
 आग  की  दुघंटना  के  बाद  उन्‍नीस  शब/खो  यां  मिली  हैं  ।

 सरकार  को  भारतीय  वाणिज्य  पोत  परिवहन  अधिनियम  की  किसी  घारा  या
 सरकार  द्वारा  पुष्ट |कए  गए  किसी  करार  के  तहत  यात्रियों  के  जान-माल  की  क्षति  के

 “417
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 लिए  कोई  मुआवजा  नहीं  देना  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  दुघेटना  में  मृत
 प्रत्येक  व्यक्ति  के  निकट  सम्बन्धी  को  अनुग्रह  राशि  के  रूप  में  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 पुनः  271  यात्रियों  में  से  प्रत्येक  को  जिनका  सामाने  नष्ट  हो  500  रुपए  अनुग्रह  राशि  के  रूप
 मेंदी

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 केखीय  विद्यालयों  से  वाखिला

 1410.  जी०  पी०  रामाराब  :  कयां  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  केन्‍्क्रीय  सरकार  के  कमचारियों  को  दिल्ली  तथा  अन्य  शहरों  में  अपने  बच्चों  को
 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  दाखिल  कराने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 यदि  तो  प्रतिवर्ष  कितने  दाखिले  दिये  जाते  हैं'और  देश  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में
 कितने  आवेदन  प्राप्त  होते  और

 क्‍या  स्थान  की  समस्या  के  हल  होने  तक  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  2-3  शिफटें
 चलाने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ?

 शिक्षा  सन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 दाखिलों  के  आवेदन-पत्रों  का  रिकार्ड  एक  वर्ष  के  बाद  नहीँ  रखा  जाता  है  ।  अत .
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  के
 सम्बन्ध  में  सूचना  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्तत  1982-83,  |  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  दिए  गए  दाखिलों *
 तथा  शैक्षिक  सत्र  1984-85  के  आरम्भ  में  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नहीं  ।

 क्षेत्रीय  महाप्रबन्धक  के  रिक्त  पद

 1411.
 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  रेलवे
 में  क्षेत्रीय  महाप्रवन्धक  के  कितने  पद  खाली  पड़े  हैं  और  कब

 (em)  क्या  इससे  रेलवे की  निर्णय  लेने  संबंधी  प्रक्रिया  पर  कोई  कुप्रभाव  पड़  रहा
 और
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 )  यदि  तो  सरकार  द्वारा  यह  नियुक्तिप्रां  कब  तक “  यदि  तो  सरकार  द्वारा  यह  नियक्तिपां  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना की  सम्भावना  है  ?

 ,  रैल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (*  श्री  रावਂ  सिन्धिया  )  :  क्षैत्रीय  रेलों  के
 प्रबन्धक  का  कोई  भी  पद  रिक्त  नहीं  है

 ह

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 समुद्रोय  घोलाषड्टियां
 मु

 1412.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  नौबहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  रस  .

 क्‍या  इस  मास  में  आरम्भ  में  वम्बई  में  हुए  अन्पर्राष्ट्रीय  समुद्रीय  और  वाणिज्यिक

 धोखाधड़ियों  संबंधी  सेमिनार  के  अनुसार  समुद्रीय  धोखांधड़ियों  के  मामलों  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इन  धोखाधड़ियों  का  मूल  कारण  क्या  है  और  स्पष्ट  चूक  के  मामले  में
 सरकारे  द्वारा  क्‍या  दण्डात्मक  कारंबाई  की  गई

 क्‍या  यह  सुझाव  दिया  क्या  है  कि  भारतीय  रिजर्य  बैंकको  गन्तव्य  पत्तन  पर  माल  की

 सुपुर्दगी  सिद्ध  हो  चुकने  तक  भारत  में  स्टीमर  एजेन्टों  द्वारा  मात  भाड़े  की  रकम  की  अदायगी  रोके
 रखने  संबंधी  आवश्यक  शक्तियां  प्रदान  की  और

 वदि  तो  उपयु  कत  सुझाव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इध्का
 धड़ियों  को  रोकने  के  लिए  अन्य  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 x

 नोबहन  झोर  परिबहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ज़ियाउरंहमान  :

 हां  ।

 समुद्री  वाणिज्य  में  धोखाधड़ी  नौवहन  उद्योग  में  विश्वव्यापी  मन्दी  आदि|कई  कारणों

 ह  से  बड़े  रही  इसके  परिणामस्वरूप  जहाजों  को  पर्याप्त  माल  नहीं  मिल  पाता  है  और  वे
 कानूनी  धन्धे  की  ओर  तेजी  से  आक्ृष्ट  हो  रहे  हैं  ।  ये  मामले  वाणिज्यिक  होते  हैं  इसलिए
 सरकार  धोखाधड़ी  करने  वाले  के  खिलाफ  दण्डात्मक  कारंवाई  के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  उत्त  रदायी

 नहीं  है  ।  इस  संबंध  में  उच्चित  कारंवाई  करने  की  जिम्मेदारी  उद्यमकर्त्ताओं  पर  आती

 हां  ।

 सरकार  ने  ट्रैम्प  ऑपरेटर्स  द्वारा  की  जाने  वाली  समुद्री  धोखाधड़ी  को  रोकने  के

 लिए  उपायों  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  देने  के  लिए  एक  कार्यंदल  नियुक्त  किया  इसमें  उपरोक्त
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 भाग  में  दिया  गया  सुझाव  भी  शामिल  जिसे  सरकार  ने  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  किया

 उक्त  कार्यंदल  ने  कुछ  अन्य  उपाय  भी  सुझाये  हैं  जैसे  नौवहन  एजेंटों  को  लायसेंस  देकर  नियंत्रित

 जहाजों  द्वारा  माल  भेजने  वाले  व्यापारियों  आदि  से  जिन  नोवहन  एजेंटों  ने  भाड़ा  वसूल
 कर  लिया  उन्हें  जब  तक  वे

 माल  न  पहुंचा  तत्र
 तक  अपत्ती  जिम्मेदारी  से  मुक्त  नहीं  होने

 देना  ।

 नी  जे  भ्रान्ध्र  प्रदेश  में  विवाह  भ्ोर  गर्भधारण  को  भायु
 दि  मु

 b  1431.  श्री  लक्षण  मलिक  :  क्‍या  समाज  ध्लोर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  11  फरव  1985  के  टर्इम्सਂ  में

 समाचार  की
 ओर  दिलाया

 गया  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विवाह  की  औसत  आयु
 अभी  भी  13  वर्ष  है  ओर  गर्भाधान  की  आयु  15  वर्ष  से  35  वर्ष  के  बीच  हैं;और

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  मामले  में  सरकार की

 क्या
 क्रिया  है  ?

 समाज  और  महिला  कल्याण  सन्त्रालय  को  राज्य  सन्‍्त्री  एंम०  :

 हां  ।

 निषेध  अधिनियम  की  किसी  भी  धारा  का  न्यायालय  में
 अभियोग  द्वारा  दण्डतीय  सरकार  ने  बाल  विवाह  के  कुपरिणामों  के  बारे  में  जनसंचार  माध्यम
 से  प्रचार  द्वारा  और  स्वयंसेवी  संगठनों  को  शामिल  करते  हुए  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिये
 कदम  उठाए हैं  ।

 बाल  विवाह  निषेध  अधिनियम  का  1978  में  संशोधन  किया  गया  था  जिसमें  लड़कियों  के

 लिए  विवाह  की  आयु  15  से  बढ़ाकर  18  वर्ष  और  लड़कों  के  लिए  आय  18  वर्ष  से  बढ़ाकर  21
 वर्ष  कर  दी  गई  हैं  ।

 |  ह॒

 के
 बदरपुर  ताप  बिजलो  केम्द्र  के  कमंचारियों  को  समस्याप्रों  की  जांख

 करने  हेतु  नियक्त  सस्निति  के  निष्कर्ष

 1414.  श्रो  मोहम्मद  महफ्‌ज  झलो  खां  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्य  त  मंत्री  बदरपुर  के
 चारों  के  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  में  स्थानान्तरण  के  बारे  म्रें  17  1984  के  तारांकित
 प्रश्न  संख्या  709  के  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  न

 क्‍या  विद्य  ते  विभाग  ने  बदरपुर  ताप  बिजली  के  न्द्र्के  कमंचारियों  की  कामिक स्याओं  की  जांच  करने  हेतु  कोई  समिति  नियुक्त  की

 120



 7  1907  कर  )  ॥॒
 -  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  क्या  उक्त  समिति  ने  बदरपुर  स्थित  बदरपुर  ताप  बिजली  केन्द्र  के  उन

 केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारियों  के  जिनका  उल्लेख  उपयुक्त  उत्तर  में  गया  मामलों  पर  -

 विचार  किया  है  जिन्हें  न  तो  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  में  खपाया  गया  है  और  न  ही  गत  सात

 वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  अथवा  उनके  मूल  विभाग  अर्थात  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  द्वारा  उनकी  पदोन्नति  के  बारे  में  विचार  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  समिति  के  निष्कर्ष क्या  हैं  और  प्रकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही
 की  हैँ  ;

 ्ह

 क्या  बदरपुर  कुमंचारी  संयुक्त  मोर्चा  ने  भी  क्‍्त  समिति  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 तापन  भेजा  और

 ह

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  की  गई  है  ?
 ५  मु

 सिंचाई  झोर  विद्युत  संत्रो  बो०  :  और  हां  ।

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  हैं  जिसकी  सरकार  द्वायाजांच  की  जा
 ही

 भीर  जी  समिति  ने  ज्ञापन  पर  विचार  किया

 4

 स्कूलों  पाठ्यक्रम  में  श्रान्दोलन  का  इतिहासਂ  को
 स्थान  देना

 ह

 1415.  श्री  मोहेन  लाल  पटेल  .  ह  ॥॒
 ब  है  है  :  क्‍या  शिक्षा  बताने  की  क्र्पा  करेंगे

 कुमारी  ममता  बनर्जो  »  च्छ

 क्‍या  भारतीय  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  इतिहास  की  सभी  स्कूली  छात्रों  के  लिए  -

 निवाये  विषय  बनाये  जाने  का  भ्रस्ताव

 यदि  ती  विभिन्‍न  स्तरों  अर्थात्‌  मिडिल  और  हाई  स्कूल  स्तरों  पर
 मिल  किये  जाने  वाले  पाठ्यक्रम  की  मोटे  रूप  से  रूपरेखा  क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  नीति  सम्बन्धी  दिशा  निर्देश  तैयार  करने  के  लिए  किसी  समिति

 गे  गठन  किया  गया  और
 |  हु

 पु  दे  न्‍न
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  सभी  सस्‍्कली  छात्रों  के  लिए  भारती
 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  इतिहास  का  श्रेणीबद्ध  परिचय  प्रदान  करने  के  लिए  माग्गंदर्शी  रूपरेखाओं
 की  नीति  तैयार  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  विशेषज्ञों  का  एक  कायंदल  गठित  किया  है
 कार्यदल  को  इस  सम्बन्ध  में  संचालनात्मक  रूपरेखाओं  और  स्वतंत्रता  आन्दोलन  अध्ययनाए
 एक  श्रेणीबद्ध  पाठ्य-विवरण  का  सुझाव  देने  का  कार्य  भी  सौंपा  गया  कार्यदल  ने  काई
 करना  शुरू  कर  दिया

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद

 1416.  श्री  नर्रासह  रात्र  सूयंबंशी  :  क्या  नौबहन  भ्रौर  परिवहन  मंत्री  यद्र  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  अभी  तक  एक  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  की  स्थापना  न  किए  जाने  के  क्‍या  कार

 नौवहन  झ्रौर  परिवहन  म॑न्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  सह

 सुरक्षा  समिति  ने  वर्ष  1983  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  इस  समिति  ने  अपनी

 :

 ग

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिवद  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  थी  ।  सइ

 सुरक्षा  उपायों  की  योजना  बनाने  और  उसके  कार्यान्त्रत्  के  लिए  इसकी  सिफारिशों  पर  सरका

 द्वारा  विचार  किया  गया  और  यह  अनुभव  किग्रा  गया  क्रि  इस  प्चबकार  की  किसी  परिषद

 स्थापना  जरूरी  नहीं  है  तथा  राज्य  सरकारों/संव  शासित  क्षेत्रों  को  अपने  स्तर  पर  सड़क  सु
 उपायों  की  योजना  उसे  कार्यान्वित  करने  और  इन  उपायों  की  देखरेख  करने  के  लिए
 अपने  यहां  सड़क  सुरक्षा  सेल  बनाने  चाहिए  ।  राज्य  सस्कारों  से  उक्त  सेल  के  गठन  के  लिए  अनु
 किया  गया  था  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  फंजाबाद  बाई  पास  योजना

 1417.  श्री  निर्मल  खतन्री  :  क्या  नौबहन  प्लोर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 है

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  में  फूजाबाद  बाई
 योजना  काफी  वर्षो  से  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  योजना  पर  निर्णय  कार्य  कब  तक  आरम्भ  होगा  ?

 नोबहन  ओर  परिवहन  मस्त्रालय  के  राज्य  जियाउरंहमान  न  :
 «  जी  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  28  पर  फंजाबाद  बाई  -  पास  के  निर्माण  के  हं
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 चक्र  -  लिखित  उत्तर

 1971  में  मंज्री  दी  गई  थी  ।  इसके  लिए  भूमि  अधिगृहीत  की  जा  चुकी  देश  में

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मोजूदा  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  जितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  हैँ
 उसके  अनुसार  पर्याप्त  आबंटन  नहीं  होने  के  कारण  पांचवीं  और  छठी  योजनाओं  में  बाई

 पासों  के  निर्माण  की  कम  आ्राथमिकता  दी  गई  थी  ।

 *इस  निर्माण  कार्य  को  सातवीं  पंचत्र्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  बारे  में  विचार

 किया  जो  घन  की  बुकल  उपलब्धता  और  इस  विर्माण  की  तुलना  में  अखिल  भारतीय  स्तर

 प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  अभी  सातवीं  पंचवर्षीय॑  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया

 गया  है  ।

 ं
 बिड़ेशों  स ेऋण/सहायता  भ्ोर  विभागीय  मशीन  का  श्रायात
 न  >

 1418,  क्री  मल  चन्द  डागा  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन-से  देश  हमें  ऋण/सहायता  दे  रहे  हैं  अथवा  विभागीय  मशीनों  का  निर्यात
 कर  रहे  हैं

 हम  कब  से  उनका  आयात  कर  रहे  हैं  स्थिति  सहित  गत  तीन  वर्षो  के

 ख्े  की  गई  धनराशि
 |

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 .  रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधव  राव  :.  भारत  सरकार
 की  भारतीय  रेलों  के  लिए  निम्नलिखित  देशों  ने  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है  :--

 (1).  यूनाइटिड  किगडम

 (2)  जापान

 (3)  सऊदी  अरब
 *

 जिन  देशों  से  अधिकाँश  उपकरणों/सामान  का  आयात  किया  जा  रहा है  वे  है
 -

 दक्षिण  यू०
 सयकत  राज्य  अमेरिका  और  प्रश्चिम  जमंनी  ।  |

 भारतीय  रेलों  पर  यथा  आवश्यक  मशीनों/सामान  का  समय  समय  पर  आयात
 जाता  पिछले  तीन  वर्षों  के  रेल  मंत्रालय  ने  अपने  विभाग  के  लिए  संलग्तु,विवर॥  में
 निदिष्ट  विभिन्‍न  देशों  से मशीन/सामौस  आयात  करने  का  प्राधिकार  दिया  है  ।
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 लिखित  उत्तर  ह
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 .  28  1985

 और  अपनी  आवश्यकताओं के
 बारें  में  आत्मनिर्भरता  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के

 लिए  तत्परता  से  प्रयत्न  किया  जा  रहा  यह  एक  सतत  अक्रिया  है  देश  के  कार्यकलापों  के
 विभिन्‍न  पहलुओं  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा

 सकती  है  ।  ह  ह

 आयात  पर  निर्भरता  कम  करने  के  उद्देश्य  भारत  में  उपलब्ध  तकनीक  को  आधुनिक
 बनाने  और  अद्ययत्  करने  के  लिए  पहले  से  ही  विभिन्‍न  उपाय  किए  जा  रहे  इस  सम्बन्ध  में  किए

 गए  उपायों  का  ब्यौरा  भारतीय  रेल  वाधिकी  198384  के  अध्याय  की  ओरਂ  में

 दिया  गया  है  जिसे  14.3.84  को  वर्ष  1985-86  के  रेलवे  बजट  के  साथ  संसद  में  प्रस्तुत  किया  गया
 :
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 लिखित  उत्तर  ेु  28  1985

 शाजघाट  बांध  के  घ्नन्तगंत  नहर  कार्य  पर  मध्य  प्रदेश  भोर  उत्तर  प्रदेश

 द्वारा  किया  जाने  वाला  व्यय

 पु
 .  रु

 1419.  थ्रो  महेन्द्र  सह  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्य॒  त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 बेतवा  नदी  पर  राजघाट  बांध  के  अन्तगंत  नहर  कार्य  पर  रूछ्य  प्रदेश  और  उत्तर
 .  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  कितना  व्यय  किए  जाने  का  अनुमान  है  और  उनके  द्वारा  अलग-अलग  राशि

 व्यय  की  जा  चुकी

 कितना  कार्य  अभी  और  किया  जाना  शेष

 क्‍या  नहर  के  कार्य  में  पूव॑  निर्धारित  अनुसूचित  लक्ष्य  के  अनुसार  प्रगति  हो  रही
 और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  और  मध्य  प्रदेश  में

 घाट  नहरे  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  82.64  करोड़  रुपये  परियोजना  पर  1985

 तक  8.32  करोड़  रुपये  व्यय  होने  की  प्रत्याशा  है  ।
 ह

 उत्तर  प्रदेश  में  राजधाट  नहर  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  45  करोड़  रुपये

 योजना  पर  मार्च  1985  तक  14.42  करोड़  रुपये  व्यय  होने  की  प्रत्याशा  .
 पु  हा

 नहर  के  निर्माण  कार्य  क्रियान्वयन  की  आरम्भिक  अवस्था  में  हैं  ।

 और  राजघाट  नहर  परियोजनाओं  पर  लक्ष्य  के  अनुसार  प्रगति  न  हो  पाने  का

 मुख्य  कारण  इन  परियोजनाओं  के  लिए  ेਂ
 दोनों  राज्यों  द्वारा  पर्याप्त  निधियां  उपलब्ध  कराने  में

 असमथंता  है  ।

 राजघाट  बांध  का  निर्माण

 1420.  श्री  महेन्द्र  सिह  :  क्या  सिचाई  झौर  विद्यू  त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बेतवा  नदी  पर  बनाए  जाने  वाले  बांध  की  मूल  और  वतंमान  अनुमानित  लागत  कया

 ह

 इसे  कब  तक  पूरा  किया  जाना  था  इसके  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  और

 यह  बांध  कब  तक  पूरा

 इस  बांध  पर  अब  तक  कितना-काम  पूरा  हो  चुका  है  और  1984  तक  इस

 बांघ  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है
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 7  1901  )  ह  लिखित  उत्तर

 राजघाट  बांध्र  के  निर्माण  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  अ्रदेश  में  पृथक-पृथक
 कितने  गांव  जल  प्जावित  होंगे  और  उससे  कुल  कितने  लोगों  के  प्रभावित  होने  की  सम्भावना

 और

 (३)  कितने  प्रभावित  लोगों  को  मुआवजा  दिया  गया  और  उनका  पुनर्वास  किया  गया  और

 उस  पर  कितनी  राशि  व्यय  हुई  और  बाकी  के  कितने  प्रभावित  लोगों  को  मआः  बजा  देने  और  उनका

 पुनर्वास  करने  का  विचार  है  और  यह  कब  तक  किया  जाएगा  ?
 पु

 सिर्चाई  भ्ोर  विद्य॒त  मंत्री  बो०  योजना  आयोग  ने  राजधाट  बांघ

 परियोजना  को  123.22  करोड़  रुपए  की  लागत  से  1980  में  स्वीकृत  किया  इस

 योजना  की  लागत  इस  समय  लगभग  185  करोड़  रुपए  आंकी  गई

 परियोजना  को  मूल  रूप  में  1986  तक  प्रा  किया  जाना  उत्तर

 प्रदेश  तथा  मंध्य  प्रदेश  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  अपर्याप्त  निधियों  के  बांध  को  पूरा  करने
 -  में  विलम्त्र  हुआ  ।  बांध  को  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 1984  तक  चिनाई  बांध॑  तथा  मिट्टी  के  बांध  पर  लगभग  20  प्रतिशत

 तथा  :80%  तक  कार्य  पूरा  हो  गया  परियोजना  पर  1984  तक  किया  गया  कुल  व्यय
 60.18  करोड़  रुपए

 राजघाट  बांध  के  निर्माण  से  उत्तर  प्रदेश  के  44  गांव  तथा  म्रध्य  प्रदेश  के  3]  गांव

 जलमग्न  होंगे  जिससे  उत्तर  प्रदेश  में  10,662  व्यक्ति  तथा  मध्य  प्रदेश  में  8105  व्यक्ति  प्रभावित

 होंगे  ।
 '

 (2)  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  श्रदेश  में  भुगतान  की  गई  मुआवजे  की  राशि  260

 लाख  रुपए  तथा  394  लाख  रुपये  है  जिससे  उत्तर  प्रदेश  में  23  गांव  तथा  मध्य  प्रदेश  में  19  गांव  कवर

 होंगे  ।  शेष  भूमि  के  लिए  मुआवजे  को  तय  किया  जाएगा  और  जैसे-ज्ञेसे  बांध  के  निर्माण  कार्यों
 की  प्रगति  कृमिक  रूप  से  इसका  भुगतान  किया  जाएगा  ।  मकानों  तथा  अन्य  सम्पत्तियों  के

 मुआवजे  के  मामलों  पर  भी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  किसी  भी  व्यक्ति  को  अभी  हटाया  नहीं  गया

 है  तथा  पुनर्वास  नहीं  किया  गया  है  ।  ॥
 *

 सारतोय  चिकित्सा  परिथद  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  मेडिकल  कालेजों  को  समास्यता
 प्रदाम  करने  से  इस्कार  किया  जानता

 कई
 ४४

 1421.  अंडे  भोलानाथ  सेन  :  क्‍या  स्थास्थ्य  धोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की
 :  कृपा  करेंगे कि  ह

 ह

 क्‍या  भारतीय  परिषद  ने  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  मेडिकल  कालेज़ों  को
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 लिखित  उत्तर  ॥  ॥  28  1985

 दीर्घाविधि/स्थायी  मान्यता  प्रदान  करने  से  इन्कार  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्‍या

 इन  मेडिकल  कार्लेज़ों  में  किस  प्रकार
 की  अनियमितताओं का  पता

 क्वा  और

 इन  मेडिकल  कालेजों  के  नाम  क्या  हैं  !  ह

 स्वास्थ्य  विभाग  के  राज्य  संक्रो  योगेन्द्र  :  से  भारतीय
 विज्ञान  परिषद

 ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा  किये  गये  अनेक  निरीक्षणों  से  यह  पता  चला
 केवल  नाथ  बंगाल  मेड़िक्रल  पश्चिमी  बंगाल  को  क्लीनिकल
 क्षण  और  अध्यापन  स्टाफ  के  रूप  में  प्रदान  की  गयी  सुविधायें  अपर्याप्तः  थीं  ।

 तदनुसारू  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  ने  कालेज  के  अधिकारियों  को  सलाह दी  है  कि  वेਂ

 इन  कमियों  को  करें  और  उन्होंने  30  1986  तक  एम०  बी०  बी०  एस०  की  डिग्री  को

 अस्थायी  मान्यता  दे  दी  है  ।  े

 इस  डिग्री  को  स्थायी  रूप  से  मान्यता  देने  के  लिए  भारतीय  आ  परिषद  केलिज  के
 यान  में  रखेगी  ।  - अधिकारियों  द्वारा  भेजी  मग्री  अनुपालन  रिपोर्ट  को  t

 े  मोपाल  ग्रैस  वुर्घटनां  का  नवजात  शिक्षु्रों  भर  वृद्ध  व्यक्षितयों  पर  प्रभाव

 ..
 -  1422.  श्री  विलास  सुतेमबार  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भझोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  गैस  दुर्घटना  का  नवजात  शिशुओं  ओर  वृद्ध  व्यक्तियों  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ा

 इससे  कितने  भूण  नवजात  शिशु  पन्द्रह  साल  तक  के  बच्चे  और  कद  व्यक्ति

 वित  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  दी  गई  सहायता  का  ब्योरा  क्‍या

 >>

 स्बास्थ्य  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  योगेन्द्र  :  ओर  अध्ययन  के
 .  परिणामों  से  अभी  तक  यहू  पता  नहीं  चला  है  कि  भूणों  ओर  नवजात  *  शिशुओं  में  हुई

 ताओं  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  ।  इसी  प्रकार  बृद्ध  व्यक्तियों  पर  जे

 वैसा  ही  जो  अन्य  आयुनवर्गों  के  व्यक्तियों  पर  पड़ा  वि

 सरकार  ने  लोगों  के  घरों  पर  ही  चिकित्सा ,  परिचर्या  की  अ्यर्दस्था  करने  के  लिए
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 कदम  उठायें  हैं  और  प्रभावित  जनता  का  पता  लगाने  के  लिए  अनुवर्ती  अध्ययन  शुरू  कर  दिये  हैं॥

 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  राक्सिक  गैस  के  प्रभावों  का  अध्ययन  करने  के  लिए
 भोपाल केः  स्थानीय  वैज्ञानिकों  को  वित्तीय  तथा  तकनीकी  सहायताਂ  प्रदान की  तकनीकी ७8५4७

 पाबर  और  उपकरणों  की  व्यवस्था  करके  भोपाल  में  स्वास्थ्य  सेवाओं  को  सुदृढ़  कर  दिया  गया

 है  ।

 परियोजना  के  पूरा  होने  के  बाद  फालत  हुए  श्रमिकों  के  लिए  वेकल्पिक  रोजगार

 «  र

 1123.  करे  बासुदेव  श्राचाय  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह
 .  t

 क्‍या  सरकार  की  ऐसे  कर्मचारियों  के  बारे  में  कोई  नीति  है  जो  पट्चयोजनाओं  के

 पूरा  होने  के  बाद  फालतृ  हो  जाते  हैं
 हु

 क्‍या  सरकार  इन  फालतू  हुए  श्रमिकों  को  अन्य  चालू  परियोजनाओं  में  रोजगार  देने
 के  लिए  कदम  उठा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ? ह

 सिच्चाई  झौर  विद्युत  मन्‍्त्री  बी०  :  से  जहां  तक  संभव  होता  - ):
 है  फालतू  हुए  कर्मेंचारियों  को  अन्य  परियोजनाओं  पर  खपाने  के  प्रयास  किए  जाते  जिन

 करमंचारियों  को  खपाया  नहीं  जा  उनको  नियमों  के  अधीन  तथा  अनुज्ञे  य  मुआवजा
 दिया  जाता

 हलेक  कोयले  के  लिए  माल  डिब्बों  के  कोटे  का  प्राबंटन

 ]
 1424,  श्रो  भरसिहु  मकवाना  :  कया  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  ओड  सस्‍्लेक  कोयले  के  लिए  माल  डिब्बों  का  आवंटन  किन  आधारों  पर  करना
 3  हा

 .

 किन:किन  राज्यों  ने  रेलवे  बोर्ड  को  रेल  डिब्बों  का  अपना  कोटा  बढ़ाए  जाने  के  बारे
 में  क्शिष  रूप  स ेलिखा  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 परिवहन  के  लिए  रेल  डिब्थ  बंर्षनर्धारित  कोटे  में  कटौती  के  क्‍या  कारण  हैं  और
 कया  मंत्रालय  इस  कटौती

 को  बहाल॑  करने  पर  विचारः  कर  रहा  और

 129
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 दि  रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  माधव  राव  :  किसीं  उप्रभोक्‍्ता  का
 सस्‍्लैक  कोयले  का  कोटा  उसकी  पिछले  वर्षों  के  दौरान  वास्तविक  श्षपत  तथा

 जक  प्राधिकारी  की  सिफारिश-पर  निर्भर  करता  है  ।  ।

 हाल  ही  में  गुजरात  राज्य  ने  स्‍लेक  कोयले  के  कोटे  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  लिखा

 है  |  स्‍लैक  कोयले  की  कुल  परिवहन  क्षमता  तथा  अन्य  प्राथमिकता  वाले  अन्य  क्षेत्रों  की

 मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गुजरात  राज्य  के  लिए  आबंटन  में  वृद्धि  करना  व्यावहारिक  नहीं  पाय#६
 इसके  अतिरिक्त  गुजरात  के  उपभोक्ता  1984  में  स्वीकृत  कोटे  के  लिए  भी  कार्यक्रम  नहीं

 बना  पाये  हु
 न  >

 नस

 और  कोयला  ओर  परिवहन  की  वास्तविक  उपलब्धता  कों  ध्यान  में  रखते

 वर्ष  1984  के  लिए  कोटे  में  कमौ  कर  दी  गयी  थ्री  ताकि  इन्हें  अधिक  वास्तविक  रूप  दिया  जा

 सके  1984  से  पूर्व  कोटा  बहुत  अधिक  था  जिसके  परिणामस्वरूप  वास्तविक  आबंटन  तथा  माल
 डिब्बों  की  सप्लाई  करते  समय  कटौती  करनी  पड़ती  ।  कोयला  तथा  परिवहन  की  उपलब्धता

 मौजूदा  कोटे  से  अधिक  होने  पर  रेलें  कोटे  में  संशोधन  करेंगी  ।

 झनुसूचित  जातियों|प्रनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  पदों  का |
 प्रारक्षित  कोटा

 ४

 1425.  प्रो०  मनोरंजन  हाल्दर  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ः

 गीनल  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  कें
 ॥

 सर बारों के लिए आरक्षित पदों पर कोटे के अनसार नियक्तियां नहीं कर रही यदि तो उसके कारण और है अन्य कर्मचारियों की तुलना में अनसचित जातियों और ब्नन बुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की जोन-वार संख्या कितनी है ? रेल सन्त्रालय में राज्य माधवराव : और जी नहीं क्षेत्रीय रेल वर्तमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के उम्मींदबारों के लिए पदों का आरक्षित कोटा रख रही हैं जो सर्वोच्च न्याय लय॒/उच्च न्यायालयों द्वारा लगाये गए ह गा हे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनाति के पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर करता न रू
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 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  31.3.1984  की  अन्य  कर्मचारियों
 की  तुलना  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कमंचारियों  के  जोन-वार  उपलब्ध  नवीनतम  ,
 आंकड़े  दिये  गये  [  प्रस्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  716/85]

 ह्धिकतम  गति  सोसा  पर  रोक

 1426.  श्री  संफुहोन  चोघरो  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  में  अधिकतम  गति  सीमा  को  बढ़ाया-जा  रहा
 है

 -  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 गति  पर  लगे  इन  प्रतिबन्धों7[को  हटाने  क ेलिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 रेल  मम्त्राज्नय  में  राज्य  मन्त्रों  माधव  राव  :  जी  नहीं  ।  गति  प्रतिबंध
 -  बालें  रेल पथ  की  सीमा  के  2356  कि०  से  घटकर  को  कि०

 मी०  रह  गयी

 .,
 ग़ प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेलपथ  नवीकरण  की  गति  बढ़ांयी  जा  रही  300  करोड़  रुपये  कीं

 शुद्ध  लागत  से  लगभग  2500  कि०  मी०  रेलपथ  के  नवीकरण  कर  दिये  जाने  की  आशा  -
 के  नवीकरण  करोड़  रुपए  (494  करोड़  रुपए  की  अ्यवस्था  की  गयी  है

 और  3000  कि०  मी०  लम्बे  रेलवे  पथ  का  नवीकरण  करने  का  सातवीं  योजना

 (  के  प्रारूप  में  लगभग  2500  करोड़  रुपये  की  लागत  से  लगभग  कि०  मी०

 रेलपथ  नवीकरण  करने  का  विचार  किया  गया
 के

 मेडिकल  शिक्षा  का  माध्यम

 भ्रो  नरसिह  राव  सूर्यवंशी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ॥
 हे

 देश  भर  में  मेडिकल  शिक्षा  अंग्रेजी  में  देते  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या

 क्या  तमिलनाड्‌  सरकार  यह  शिक्षा  तमिल  भाषा  में  देने  की  इच्छुक

 यदि  तो  सरकार  की
 उस  पर  क्‍या प्रतिक्रिया है  $  ।

 *  स्वास्थ्य  विमांग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  भारतीय  आयुविज्ञान
 षंद  जो  देश  में

 चिकित्सा
 के-स्तर  को  बनाए  रखने  के  लिए  उत्तरदायी  सूचित  किया  है
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 कि  सभी  मेडिकल  कालेजों  में  शिक्षा  के  माध्यम  के  बारे  में  परिषद  द्वारा  अनेक  बार  विचार  किया
 गया  था  और  परिषद  का  यह  मत  था  कि  शिक्षा  का  वरतंमान  माध्यम  ही  सभी  मेडिकल
 कालेजों  में  तब  तक  जा  ।  जाए  जब  तक  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  उपयुक्त  पाठ्य  उपलब्ध
 नहीं  हो  जातीं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  कि  चिकित्सा  शिक्षा  प्रदान  करने  में

 हिन्दी  और  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  उपयोग  का  वातावरण  तैयार  करने  के  लिए  वे  हिन्दी  ओर  क्षेत्रीय
 भाषाओं  में  पाठ्य  संदर्भ  पुस्तक  और  सामान्य  सामग्री  तैयार  करवाने  के  लिए  उपयुक्त
 उपाय  शुरू  कर  द

 ओर  तमिलनाडु  सरकार  ने  सूक्ति  किया  है  कि  भारत  सरकार  के  सुझाव  के

 अनुसरण  में  उन्होंने  सरकारी  मेडिकल  कालेजों  में  शिक्षा  का  माध्यम  अंग्रेजी  के  स्थान  पर  तमिल
 करने  की  प्रारम्भिक  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  है  ।  यह  परिवतंन  लाने  के  लिए  प्रारम्भिक  कार्य  चल
 रहा

 देश  में  बाईपास  सहित  हृदय  शल्य  चिकित्सा  यूनिटों  को  स्थापना  .
 ला

 1428.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  क्रोर  परिवार  .  कल्याण  मन्त्री  यह्‌  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पि
 क्‍या  यह  सच  है  कि  बाईपास  शल्य  चिकित्सा  के  लिए  विदेश  जाने  के  लिए  प्रत्येक

 रोगी  को  लगभग  4  लाख  रुपये  की  आवश्यकता  होती  और

 सरकार  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  और  इसी  प्रकार  के  अन्य
 किसी  स्थान  पर  जहां  पर  पहले  से  कुछ  व्यवस्था  अति  आधुनिक  उपस्करों  से  युक्त  बाईपास
 यूनिट  सहित  कुछ  हृदय  शल्य  यूनिट  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  पर  विचार  करेयी  ?

 >
 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  विदेश  में  बाईपास  सजंरी

 के  खर्च  में  एकरूपता  नहीं  वैसे  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  रोगी  आमतौर  दो  से  पांच
 लाख  रुपए  के  बीच  खर्च  करते  हैं  ओर  यह  बात  इस  पर  निर्भर  करती  है  कि  वे  किस  देश  से  अपना

 करवाते  हैं  ।

 ग्ीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  समेत  भारत  में  लगभग  ऐसे  दस
 अस्पताल  हैं  जहां  पर  बाईपास  कोरोनरी  सर्जरी  की  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 श्री  अब्दुल  हन्तान  श्र  सारी  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सच  है  कि  सरकार  ने  जय  नगर  से  सीतामढ़ी  तक  एक  नमी  रेल  लाइन

 132
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 बिछाने की  योजना  बनाई
 *

 यदि  तो  इस  लाइन  के  कब  तक  बिछाये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ऐसी  योजना  तैयार  करने  के  लिए  सरकार  कब  तक  आवश्यक  कदम

 उठाएगी  ?-
 ह

 रेल  भनत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  साधवराव  :  नहीं  ।

 (a)  जया  नगर  से  सीतामढ़ी  तक  नई  लाइन  का  निर्माण  करने  फिलहाल  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  .  वि

 (a)  संसाधनों  की  अत्यधिक  तंगी  और  काम  की  भारी  मात्रा|को  देखते  हुए  कोई  भी  प्रस्ताव

 तैयार  करने  का  विचार  नहीं है  ।
 ः

 न्‍

 गेर-सरकारो  संस्थानों  को  लाख  सहायता

 +

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  समाज  झोर  महिला  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 रा

 क्या  भारत  में  गैर-सरकारी  शैक्षणिक  और  समाज  कल्याण  संस्थानों  को  1982,
 1983  और  1984  के  दौरान  खाद्य  सहायता  दी  गयी  यदि  तो  इसे  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 ।
 प्रत्येक  राज्य  को  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और  न

 हु

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  को  दी  गई  सहायता  का  क्‍या  ब्यौरा  है  और  इसका
 किस  तरह  उपयोग  किया  गया  ?

 समाज  धझोर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्रो  :
 और  पूरक  पोषाहार  कार्यत्रम  राज्य  क्षेत्र  में आते  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय
 बालवाड़ियों/दिवस  देखभाल  केन्द्रों  के  माध्यम  से  स्कूल  पूर्व  बच्चों  (35  के  लिए  एक
 योजना  पोषाहार  कार्यक्रम  चलाता  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  स्तर  के  पांच  स्वयंसेवी  संगठनों  के  माध्यम

 से  च  नाया  जाता  है  ।  फिर  यह  कार्यक्रम  निजी  शैक्षिक  और  समाज  कल्याण  संस्थानों  के  लिए
 खाद्य  सहायता  सम्बन्धी  नहीं  है  ।

 कार्यक्रम  के  लिए  बाह्य  सहायता  फार  अमरीकन  रिलीफ
 तथा  सी०  आर०  एस०  रिलीफ  से  प्राप्त  की  जाती  केयर

 खा  सामग्री  राज्य  को  दे  दी  जाती  है  न  कि  निजी  संस्थाओं  को  ।  कंथोलिक  सर्विसेज  माता
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 ओर  बच्चों  के

 मामले  संबंधी  और  कार्य  के  लिए  भोजन  जैसे  कार्यक्रमों  के  लिए  निजी  संस्थां  के  माध्यम  से
 खाद्यान  का  वितरण  करता  वर्ष  1982,  1983  और  1984  के  , लिए  कंथोलिक  रिलीफ  सबविसेज
 से  उड़ीसा  को  निम्नलिखित  खाद्य  सहायता  दी  गई  थी

 स्कूल
 अन्य  निजी  स्वास्थ्य स्कूल

 1982  ॥ं
 5  कनसायनीज  4420  मी  ०  टन  >

 1983  (  )  3488  मी०  «टन

 1984  (  )  तदंव  1789  मी ०  टन

 के  उपचार  के  लिए  प्रोषधियों  का  उपलब्ध  न  होना

 1431.  श्रीं  क े०  कुन्जम्ब्‌
 करेंगे  कि  :

 क्‍या

 क्‍या  ये  औषधियां

 और

 कोकल  वैक्सीन

 :  कया  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 के  लिए  निवारक  औषधियं:देश  में  उपलब्ध  नहीं

 पश्चिम  देशों  में  उपलब्ध  हैं

 दि  बन
 यदि  तो  क्या  इन  औषधियां  का  आयात  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं
 हर

 स्वाश्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्र  योगेन्द्र  से  मेनिनजाइटिस
 के  लिए  निवारक  औषधियां  देश  में  उपलब्ध  हैं  ।  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  माध्यम  से

 खुराकों  की  सप्लाई  की  व्यवस्था

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 1432.  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक

 है  रे  T को  1,00,000  खुराक  आयात्त
 की

 गई  हैं  तथा  5,00,000  अंतिरिक्त
 की  जा  रही  है  |

 विश्वविद्यालय  के  कुलपति  द्वारा  नियुक्तियां

 शी  संफुद्ीन  चोषरी  -
 :

 क्या  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्रो  मूल  चंद  डागा

 त्फभ

 कया  सरकार  का  ध्यान
 19  1985  के  टाइम्स”/में  छपे  उस

 समाचार  की  ओर  आकषित  किया  गया  है  कहा  गया  है  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  निवृत्त
 मान  कुलपति  ने  सभी  निर्धारित  मापदण्डों  और  परिपराटियों  का  उल्लंबन  करते  हुए



 कु ड़

 7  1907  लिखित  उत्तर

 मास  की  अवधि  के  दोरान  अभूतपूर्व  त्तरीके  से  60  से  अधिक  अध्यापकों  की  नियुक्ति  की

 और
 रा

 -  न

 यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिप  है
 और  क्‍या  सरकार  का  इस  मामले  में

 जांच  करवाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मंजर  कृष्ण  चंद्र  :  ओर  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  जनवरी

 और  1985  के  महीनों  के  दौरान  विभिन्‍न  चयन  समितियों  की  सिफारिशों पर
 विद्यालय ने  9  ।6  रीडरों  और  31  लेक्चररों  को  विश्वविद्यालय  के  विभिन्‍न  विभागों  में

 नियुक्त  किया  था  |  इसके  अतिरिक्त  विश्वविज्ञालय  ने  योग्यता  पदोन्नति  योजना  के-अन्तगंत  इसी
 अवधि  के  दौरान  16  लेक्चररों  की  रीडरों  के  रूप  में  और  10  रीडरों  को  के  .  रूप  में

 पद्योन्‍नत  किया  ।

 अध्यापकों  की  नियुक्ति  की  जांच  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  जब  तक  ये  नियुक्तितियां
 अधिनियम  कें  प्रावधानों  और  विश्वविद्यालय  के  कानूनों  के  अनुसार  की  जाती हैं  ।

 12.00  मध्याहन

 |]
 -

 प्रो०  के० के०  तिवारी  :  सबसे  पहले  मैं  आपके  वापस  आने  का  स्वागत

 करता  हूं  ।  मैं  आपका  ध्यान  विश्व  के  विभिन्‍न  भागों  में  उगद्रवादियों  की  गतिविधियों  पर  शायद

 चर्चा  करने  के  लिए  दी  गई  कई  एक  सूचनाओं  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  |  आज  के  हिन्दुस्तान

 टाइम्स  में  एक  खबर  छपी  है  जिसमें  डा०  जगजीत  सिंह  चौहान  द्वारा  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की

 हत्या  की  ऐतिहासिक  अनिवायंता  के  बारे  ...

 ]
 भष्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  मामले  को  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  में  मैंने  इसको -

 लिया  है
 धि

 ]  «०  ल्‍

 «श्रौ०  के०  के०  तिषारी  :  उन्होंने  ब्रिटिश  सरकार  का  उन्हें  उसकी  गतिविधियों  के  लिए

 सहयोग  देने  के लिए  आभार  प्रकट  किया  है

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  हम  देखेंगे  ।

 के०  के०  तिबारो  :  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  सभा  इस  मामले  पर  चर्चा
 हे

 ४.
 ४7  ह
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 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  मामले  को  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  के  सामने  रखेंगे  और

 आपसे  सलाह  लेकर  ही  कोई  निर्णय  लेंगे  ।  .  *

 [  प्रनुवाद ]
 प्रो०  के०  के०  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं

 इस  बात  से  सहमत  हूं  ।

 श्री  वो०  सोभनाद्रोसवरा  राव  :  भारतीय  खाद्य  निगम  धान  की

 खरीद  नहीं  कर

 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखित  रुपए  में  दीजिए  ।  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 ओए०  मषु  दण्डवते  :  श्री  तिवारी  ने  जो मामला  उठाया  है  उस  बारे  में  क्या

 निर्णय  है  ?  आज  उन्होंने  एक  बहुत  ही  उचित  मामला  उठाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  कार  मंत्रण  समिति  में  देखेंगे  कि  इस  पर  कंसे  विचार  किया  जा

 सकता  हैं  ।

 के०  के०  तिवारी  :  आज  प्रो०  मधु  दण्डवते  के  विचारों  में  परिवर्तन  नजर  आता

 «  भ्ो  नारायण  चोबे  :  पिछली  डी०  सी०  एम०  ने  मिल  बन्द  करने  का

 नोटिस  दिया  इससे  10.000  से  अधिक  लोग्मों
 के रोजगार पर  असर  मैंने  इस  बारे  में

 सूचना  दी  है  -

 .  भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  आप  मुझे  चैम्बर  में  आकर  मिल  HC,

 ]  -
 ह

 श्री  अमल  दत्त  श्रीमन  हम  नोटिस  देते  रहे  किन्तु  हमें  अनुमति  नहीं
 दो  गई  है

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  किस  बारे  में  ?

 श्री  भ्रमल  दत्त  :  भारत  सरक  बन  स्टैन्डड  एण्ड  कम्पनी  ने  अपनी  दो  ,

 इकाइथों  के  बन्द  होंने  के  बारे  में  नोटिस  जारी  किए  हैं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  बातें  समयानुसार  भाती  हैं  ।  समय  सीमित  है  और  हमें  -

 करना  होता  इस  पर  उसी  के  अनुसार  चर्चा  होगी
 है

 बोर
 हमें

 समय  निकत
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 श्मल  दत्त  :  हम  हर-सप्ताह  ध्यानाकर्षण  प्रस्तावों  की  सूचना  देते  रहे  हैं  ..
 ली  न

 :  ध्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  रही  की  टोकरी  में  नहीं  फैका  गया  उन  पर  विचार  किया

 जाएगा  ।  _

 ममता  बनर्जो  :  कांग्रेप  के  छात्र  पश्चिम

 बंगाल  छात्र  परिषद्‌  के  नेतृत्व  में  10,000  छात्रों  ने  एक  जलूस  निकाला  है  और  मांगे  की  है  कि

 प्राइमरी  सकल  के  छात्रों  को  अनिवायं  रूप  से  नि:शुल्क  भोजन  प्रदान  किया  जाए
 +े

 -  भरध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिख  कर  मैं  विचार  करू  गा  ।

 -  कुमारों  समता  बनजों  :  ज्ञापन  दिए  दिए  जाने  की  अनुभति  देने  की  बजाय  उन्हें  बुरी  तरह
 से  पीटा  गया

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दीजिए  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।  श्री  प्रिंय  रंजन  दास

 -  भी  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शो  :  मुझे  थोड़ा  निवेदन  करना  मैंने  एक  मामले  से
 सम्बन्धित  कई  सूचनाएं  दी  हैं  |  सारी  सभा  इस  बारे  में  मुंझप्ते  सहमत  होगी  ।  यह  पश्चिम  बंगाल
 में  एक  के  बाद  एक  जूट  मिल  बन्द  होने  के  बारे  में  मैंने  वाणिज्य  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर

 >  अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  चेम्बर  में  आइये  ।  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 -  झो  सुरेश  कुरुष  द  ऐसा  समाचार  है  कि  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  वायुपत्तन  प्राधिकरण-ने
 सभी  नियमों  की  अवहेलना  करते  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  सदर  के  नंजदीक  एक
 पांच  सितारा  होटल  के  निर्माण  की  अनुमति  दी

 ,.  भ्रध्यदा  महोंदय  :  मैं  इस  प्रकार  किसी  भी  मामले  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकता  ।

 ~  ओ
 सुरेश  कुरुप  :  मैंने  इस  बारे  में  एक  ध्यानाकर्षण,प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :
 मैं  देखूंगा  ।  भैं  सभा  में  ध्यानाकषंण  प्रस्तावों  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकता  ।

 मुझे  फैसला  करना  है  ।
 झ्री  सुरेश  कुरूप  :  मैंने  दो  विशेषाधिकार  प्रस्तावों  की  भी  सूचना  दी

 /.  महोदय  :  मैंने  उन  पर  स्पष्टीकरण  मांगा  मुझे  आपके  विशेषाधिकार  प्रस्तावों
 की  सूचना  मिल  गई  ह

 री  के०  पी०  :  मैंने  कई  दफा  तमिलों  और  श्रीलंका  के
 थियों  के  बारे  में  प्रस्तावों  की  सूचना  दी  है  ओर  हम-सब  इस  बारे  में  ..
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 प्रष्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  अभी  तक  इस  पर  चर्चा  नहीं.की  भा

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  इस  पर  विछली  लोक  सभा  में  चर्चा  की  गई  थी

 श्री  के०  पी०  उन्नोीकृष्णन  :  हम  आपसे  बार-बार  अनु  रोध  करते  रहे  हैं

 ह

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हमने  पहले  ही  फैसला  कर  लिया

 श्री  के०  पी०  उन्‍्तीकष्णन  :  इस  पर  तत्काल  विचार  किया  जाए  ।

 -  प्रध्यक्ष  महोदय  :  पहले  ही  इस  पर  कार्य  मंत्रणा  समिति  विचार  किया  जा  चुका
 किसी  अन्य  कारण  से  इसे  स्थगित  कर  दिया  होगा  ।  लेकिन  हम  इस  पर  चर्चा

 श्रो  सेफुद्दीन  चोधरो  :  कुछ  दिन  पहले  गृह  मन्‍्त्री  ने  सोवियत  संघ  के  राजनयिक
 द्वारा  द्ूसरे  देश  में  शरण  लिए  जाने  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  था  ।  उन्होंने  बताया  था  कि  वह
 अमेरिका  सरकार  से  तथ्यों  का  पता  लगाने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं.कि  क्या

 उन्हें  वह  जानकारी  प्राप्त  हो  गई  इसलिए  एक  अन्य  वक्तव्य  दिया  जाए
 ह

 श्री  एन०  बी०  एन०  सोम्‌  :  कुछ  प्रवर्तन  अधिकारियों  (*  )
 छापा  मारा

 व

 :  भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  यह  हमारा  कार्य  नहीं  है।यह  राज्य  का

 विषय
 ह

 भ्रो  ललित  माकन  :  दिल्ली की  कपड़ा  मिलें  बुरी  हालत  में

 भ्रध्यक्ष  महोदय :  इस प्रकारैनहीं  ।  आप  सूचना  दीजिए

 भो  ललित  माकन
 :  यह  एक  अति  महत्वपूर्ण  मामला  है--डी०सी०एम० को  बन्द

 प्रध्यक्ष  महांदय  :  कृपया  बैठ  जाइये  ।  मेरे  पास  इस  बारे  में  एक  ध्वानाकर्षण  प्रस्ताव  है  ।
 *  मैं  इस  पर  निर्णय  लूंगा  ।

 *कार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  .
 है

 ममर्दा  नियंत्रण  प्राधिकरण  का  वा्िक  प्रतिवेदन  झौर  लेखापरीक्षित  लेखे

 . भ्रनुवाद ] “  सिचाई  झोर  बिद्य त  मंत्रों  :  मैं  नमंदा  नियंत्रण  प्राधिकरण  के  30

 1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  से  सम्बन्धित  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  :  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 604/85]

 5]  गि

 रोजनल  इन्जीनिर्यारेग  सिल्थर  वर्थ  1983-84  का  वार्षिक  प्रतिवदेन  झोर  उसके
 कार्यकरण  की  समोक्षा  और  सरदार  बल्‍लभ  भाई  रीजनल  कालेज  झॉफ  इन्जीनियरिंग

 एण्ड  के  वर्ष  1983-84  के  बाधिक  लेखे  है|

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 रीजनल  इन्जीनियरिंग  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक  प्रतिबेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 रीजनल  इन्जीनियरिंग  के  वर्क  1983-84  के  कार्यकरण  की
 कार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०टी०  602/85]

 (2)  रीजनल  इन्जीनिर्यारिंग  दुर्गायर  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वा्िक  लेखाओं
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०टी०  603/85]

 (3)  सरदार  बल्लभ  भाई  रीजनल  कालेज  आफ  इंजीनिर्यारिंग  एंड  सूरत  के

 बर्ष  1983-84  सबंधी  वाषिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-604/85  है

 राष्ट्रीय  होम्योपैथी  कलकत्ता  का  वर्ष  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 झोर  उसके  कार्यकरण  की  समोक्षा  तथा  विलम्ब  के  कारणों  को हा  है

 वर्शाने  वाला  विवरण

 स्वास्थ्य  भ्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  मोहतिना  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 ड़  स्वास्थ्य श्लोर परिवार कल्याण मंत्री (sitet मोहतिना किदवई) : में निम्नलिखित पत्र

 ।



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  28  1985

 सभा-पटल  पर  रखती  हूं  --

 राष्ट्रीय  होमियोपैथी  के  वर्ष  1982-83  संबंधी  वाधिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 a  हूँ  रु  ९
 राष्ट्रीय  होमियोपैथी  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की

 कार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विन्नरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी»  605/85]

 भारतीय  पत्तन  श्रधिनियम  झोौर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  भ्रधिनियम  के  ध्न्तमंत  भ्रधिसूचनायें
 झोर  विलम्ब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाले  दो  विवरण

 नौवहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  मैं
 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  -

 (1)  भारतीय  पत्तन  1908  की  धारा  6  की  उपधारा  के  मद्रास
 पत्तन  1985  की  एक  प्रति  तथा
 अँग्र ेजी  जो  28  जनवरी  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०  का०  45  में  प्रकाशित  हुए  /
 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  606/85)  ]

 (2)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1956  की  धारा  10  के  अन्तगेंल  अधिसूचनाओं  की

 एक-एंक  ध्रति  तथा  अंग्रंजी  :--

 का०  आ०  865  जो  20  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  बम्बई  के  निकट  न्हावाशेवा  पत्तन  परिसर  की  पनवेल
 तक  जोड़ने  वाली  सड़कों  को  राष्ट्रीय  रोजमार्ग  घोषित  किया  गया  है  ।

 का  ०आ०  868  जो  20  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  लखनऊ-जगदीशपुर-सुल्तानपु
 वाराणसी  सड़क  को  राजमार्ग  घोषित  किया  गया  है  ।

 (3)  उपय्‌'क्त  (8)  में  उंल्लिखित  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब
 होने  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 में  रखे  देखिए  संख्या  एल  ०टी०  607/85  )]
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 1907  .  राज्य  सभा  से  संदेश
 ने  हज  तथ  द॑पूपभ्पभपत  ्प/“।पएझ८

 सोमा  शल्क  झ्रषिनियम  के  श्रन्तगंत  पिछली  भ्रधिसचना  में  संशोधन
 करने  के  लिए  अधिसचना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मैं  सीमा  शुल्क  1962
 की  धारा  159  के  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  287  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्र जी  जो  21  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा एक
 व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  27  1979  की  अधिसूचना  संख्या  ०  शु०  में  कतिपय

 संशोधन  किया  गया  ताकि  खजूरों  के  लिए  निर्दिष्ट  पैकिंग  का  तरीका  समाप्त  किया  जा

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखो  गई
 ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  608/85]

 नी  नी  चनत+  +त+ है

 12.07  FoF,  .

 राज्य  उच्च  सभा  से  संदेश

 सप्ना  के  अक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (6)
 के  उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  पंजाब  विनियोग  1985  को

 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  26  1985  की  बैठक  में  पारित  किया  गया  था
 ओर  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  को  वापिस

 ऑर  यह  बताने  का  निर्देश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्धਂ  में  कोई
 सिफारिशें  नहीं  करनी  हैं  ।

 रु बन
 पु  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम

 (6)  के  उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  पंजाब  विनियोग  2)  1985
 को  जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  26  1985  की  बैठक  में  पारित  किया  गया
 था  और  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  भेजा  गया  को  वापिस
 लौटाने  और  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध
 में  कोई  सिफारिशें  नहीं  करनी  हैं  ।'

 सभा के
 प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों

 के  नियम  127  के  उपबंधों  के
 ह

 अनुसरण  में  मुझे  लोक  सभा  को
 यह  बताने  का  निर्देश  हुआ  कि  राज्य  सभा  ने

 27  1985  को  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  26  1985  को  पारित

 ह



 राज्य  सभा  से  संदेश  28  1985

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  1985  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत
 है  ।”

 “
 राज्य  सेभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबंधों  के  .

 अनुसरण  में  मुझें  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा
 27  1985  को  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वाक्‍न्‍्ठा  26  1985  को  पारित

 किए  गए  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  1985  से  बिना  किसी
 घन  के  सहमत  हुई  है

 ।”  हे

 [  प्रनुवाद  |

 श्री  ग्रमल  दत्त  :  प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  की  गई  टिप्पणी  को  कार्यवाही

 वुतांत  से  निकालने  के  बारे  में  आपका  निर्णय  क्‍या  है  ?

 शभ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  कक्ष  में  आकर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 भो  झमल  दत्त  :  आप  चाहते  हैं  कि  हम  आपके  कक्ष  में  आपसे  मिलें  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  हमेशा  स्वागंत  है  ।

 श्री  श्रमल  दत्त  :  कृपया  कार्यवाही-वृतान्त  को  देखिए  ********

 *झध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कुछ  भी  नहीं  इसका  फैसला  पहले  हो  हो  चुका  कृपया  बैठ

 जाइए  ।  )

 -  भ्रध्यक्ष  महोदय  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  अंतिम  रूप  से  इसका  फैसला  कर  दिया

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइये  ।  आप  इसे  यहां  क्‍यों  उठाना  चाहते  हैं  ?  मैं  कुछ  भी

 नहीं  कहना  चाहता  ।  जो  कुछ  भी  उपाध्यक्ष  ने  कर  दिय्रा  वहे  ठीक  है  |  जो  कुछ  उपाध्यक्ष  ने

 किया  है  मैं  उससे  सहमत  हूं  ।

 श्री  भ्रमल  दत्त  :  आपको  नियमों  के  अनुसार  चलना  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  नियमों  के  अनुसार  ही  काये  किया  है  |  कृपया  बैठ  जाइये'**

 )

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हम  आपके  कक्ष  में  आपसे  मिलेंगे  और  इस  पर  चर्चा

 करेंगे  ।
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 समितियों  के  लिए  निर्वाचन

 |
 -.  श्रखिल  भारतोय  तकनीकों  शिक्षा  परिषद

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ग  30  1945  के  शिक्षा  मंत्रालय  के  संकल्प  संख्या  एफ०  16-10

 3,  के  पैरा  3  के  खंड  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति से  जैसे

 अध्यक्ष  निदेश  दें  उक्त  संकल्प  के  अन्य  उपबन्धों  के  31  1985  को

 समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  के  सदस्यों

 के  रूप  में  कार्य  करने
 के  अपने  में  से  दो  सदस्य  नि

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 30
 1945  के  शिक्षा  मंत्रालय  के  संकल्प  संख्या  एफ०  16-10

 3,  के  पैरा  3
 के

 खंड  1(8)  के  अनुप्तरण  इस  सभा  के
 ऐसी  रीति

 से  जैसे
 अध्यक्ष  निदेश  उक्त  संकल्प  के  अन्य  उपबंधों  के  3  1985  को

 समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  के  सदस्यों

 के  रूप  में  कार्य  करने के  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 रु  :  ि  वि  शत भ्रलखिल  भारतीय  तकनोकी  शिक्षा  परिषद

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  मैं  अस्ताव  करता

 प्रौद्योगिक  संस्थान  1961,  की  धारा  3।  (277  के  अनुध्रण
 .  इस  सभा  के

 -  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  की
 धारा  31 (1)  के  अधीन  स्थापित  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने

 में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।  हु

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  \

 प्रौद्योगिक  संस्थान  1961,  की  धारा  3।  (2)  (2)  के  अनुसरण
 इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  निदेश  उक्त  अधिनियम  की

 धारा  31(1)  के  अधीन  स्थापित  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने
 में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।
 डर
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 पान) आरतोय विज्ञान
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 va  जनम
 भारतोय  विज्ञान  संस्थान४)परिषद  बंगलोर

 समितियों  के  लिए  निर्वाचन  ँ  ट  28  1985

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  मैं  प्रस्ताव  करता

 भारतीय  विज्ञान  के  विनियमों  के  विनियम  3.1  और
 3.1.1  के  साथ  पठित  उस  संस्थान  की  सम्पत्तियों  तथा  निधियों  के  प्रशासन  तथा  प्रबन्धन
 की  योजना  के  खण्ड  9(1)  के  उपखंड  (४)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी
 रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  3  1985  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के

 भारतीय  विज्ञान  संस्थान  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए
 अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  विज्ञान  के  विनियम्रों  के  विनियम  3.]  और

 3.1.1  के  साथ  पठित  उस  संस्थान  की  सम्पत्तियों  तथा  निधियों  के  प्रशासन  तथा  प्रबन्धन
 की  योजना  के  खण्ड  9(1)  के  उपखंड  के  अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी
 रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  31  1985  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के

 भारतीय  विज्ञान  संस्थान  के  सदस्यों  के  रूप  में  का  करने  के  लिए
 अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  को  कोर्ट

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  परिनियमों  के  परिनियम  2  के  खण्ड  (1).  के  उपखंड
 के  अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  कोर्ट  के  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो
 सदस्य  निर्वाचित  इस  प्रकार  निर्वाचित  सदस्य  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अश्ववा  उस
 विश्वविद्यालय  के  किसी  मान्यता-प्राप्त  कालेज  या  संस्थान  के  कर्मचारी  नहीं

 .  \
 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  परिनियमों  के  परिनियम  2  के  खण्ड  (1)  के

 )  के  अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश
 दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  कोर्ट  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करमे  के  लिए  अपने  में  से  दो
 सदस्य  निर्वाचित  इस  प्रकार  निर्वाचित  सदस्य  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  अथवा  उस
 विश्वविद्यालय  के  किसी  मान्यता-प्राप्त  कालेज  या  संस्थान  के  कर्मचारी  नहीं  होंगे  ।'

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  |
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 समितियों  के  लिए  निर्वाचन

 भारतोय  खान  की  महापरिषव्‌

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 इंडियन  स्कूल  आफ  माइन्स  [  भारतीय  ख़ान  के  नियमों  तथा

 विनियमों  के  नियम  से  तक  तथा  15  में  अन्तर्विष्ट  उपबंधों  के  अनुसरण
 इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  नियमों  तथा  विनियमों

 के  अन्य  उपबंधों  के  इंडियन  स्कूल  आफ  की  महापरिषद्‌  के

 सदस्थों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिंए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 कि  इंडियन  स्कूल  ऑफ  माईनस  खान  के  नियमों  तथा
 विनियमों  के  नियम  से  तक  तथा  15  में  अन्तविष्ट  उपब्रंधों  के

 इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  नियमों  तथा  विनियमों
 के  अन्य  उपबंधों  के  इंडियन  स्कूल  आफ  की  महापरिषद्‌  के
 सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  तिर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 *
 नारियल  जटा  बोड  ‘

 उद्योग  झोर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ'सोहस्मद  मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 नारियल  जटा  उद्योग  1954  के  निपम  4  के  उप्-नियम  (1)  के

 अनुसरण  इस  सैभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  निदेश  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  विनिदिष्ट  कार्यकाल  के  नारियल  जटा  बोड  के  सदस्यों  के  रूप  में  का्ये  करने
 के  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 शध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :.

 नारियल  जटा  उद्योग  1954  के  नियम  4  के  उप-नियम  (1)  के

 अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  विनिदिष्ट  कार्यकाल  के  नारियल  ज़टा  बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने

 के  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 नियम  377  के  अधोन  मामले  28  1985

 नियम  377  के  भ्रधोन  सामले

 म०  प०  भ्

 गढ़-चिरोलो  में  रोजगार  गारंडो  योजना  के  उचित

 झ्लो  विलास  मुत्तेमबार  :  उपाध्यक्ष  महाराष्ट्र  में  1972  में  जब  अकाल

 पड़ा था  उस  समय  एम्पलायमेंट  गारंटी  स्कीम  प्रारम्भ  की  गई  जिससे  संभी  लोगों  को  काम

 दिया  जा  सके  ।  पिछले  साल  भी  महाराष्ट्र  में  अकाल  उसके  फरिणामस्वरूप  आज  गांवों  में

 हालत  यह  हो  गई  है  कि  लोगों  के  पास  खाने  को  अनाज  नहीं  है  और  काम  देने  के  लिए  सरकार
 है

 के  पास  काम  लोगों  को  2  रुपये  रोज  रोतगार  या  बेरोजगारी  भत्ता  भी  नहीं  हि

 मिल पा रहा भुखमरी की भयावह स्थिति पैदा हो गई है । गढ़ चिरोली आदि जो आदिवासी जिले हैं उनमें तो स्थिति यह है कि लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं और पेट में अन्न नहीं । उनकी इस दयनीय स्थिति के कारण उनका शोषण भी किया जा * मेरा सरकार से अनुरोध हे कि वह महाराष्ट्र सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराये ताकि वहां के लोगों को पेट पालने के लिए काम उपलब्ध कराया जा सके अथवा फिर उन्हें बड़ी सिंचाई योजनाओं में काम पर लगाया जिससे उन लोगों को भुखमरी कासामना न करना पड़े । एम्पलायमेंट गारन्टी स्क्रीम को भी ठीक प्रकार लागू किया जाये ताकि इस अच्छी लखोमपुर खोरी में सब्सक्राइब ट्रक डायलिंग सुविधा को व्यवस्था करने की श्रावश्यकता श्रोमती ऊधा वर्मा : उपाध्यक्ष मैं अपने जनपद लखीमपुर खीरी में माइक्रावेव एस०टी ०डी० लगाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती जिसको स्व० वर्मा जी ने सन्‌ में जब वे स्वयं संचार विभाग में स्वीकृति दी थी और लखीमपुर खीरी में सर्वे करके जमीन भी अधिग्रहण करली गई उसका कुछ सामान भी वहां पर आ गया में जब से मैं चनाव में चनकर आयी हं तब से क्षेत्र की जनता की मांग बराबर श्चल रही है । तब से ही मैं बराबर लिखा-पढ़ी कर रही हुं और जो भी मंत्री जी आये उनसे बराबर सम्पर्क स्थापित करती रही हूं । पता नहीं किस कारण से वह कार्य अधूरा पड़ा माननीय संचोर मंत्री जी से पुनः मेरा निवेदन है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराने 3, बने तय किए की कृपा करें जिससे क्षेत्रीय जनता में जो असंतोष है उसको दूर किया जा संके ।



 7  1907  सियम  377  के  अधीन  मामले

 पर्यावरण  मंत्रालय  द्वारा  कारवाड़  स्थित  सोड़ा  कास्टिक  फंक्‍्ट्री
 को  यह  द्दायतें  देने  की  मांग  कि  वह  उन  भ्रपशिष्ट  पदार्थों  को  समुचित

 रूप  से  उपचारित  करें  जिनके  समुद्र  में  बहाये  जाने  के  कारण

 प्रदूषण  होता  है

 प्रनुवाद  ]

 श्री  जो०  देवराय  नायक  :  कर्नाटक  में  कारवाड़  नामक  स्थान  पर  एक
 कास्टिक  सोडा  फैक्ट्री  है  इस  कारखाने  से  जो  बहिस्त्राव  निकलता  है  वह  समुद्र  में  जाता  इस
 बहिस्त्राव  में  पारा  कार्बन  तथा  अन्य  विषंले  तत्त्व  होते  हैं  और  इससे  उस  क्षेत्र  के  समुद्र  का  पानी

 प्रदूषित  हो  बहुत  बड़ी  संख्या  में  मछलियां  तथा  अन्य  समुद्री  जन्तु  मर  गये  हैं  और  समुद्रीय  प्रदूषण
 बहुत  अधिक  हो  गग्रा  हजारों  की  संख्या  में  मछुआरे  बेरोजगार  वाताबरण  प्रदूषित  हो
 गया  है  और  वनस्पति  एवं  जन्तुओं  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  इस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  के  स्वास्थ्य
 पर  भी  इसका  प्रभाव  पड़ा  स्वास्थ्य  संबंधी  खतरे  की  गम्भीरता  को  देखते  हुएं  पर्यावरण  बोर्ड
 ने  इस  फैक्ट्री  को  कास्टिक  सोडे  का  उत्पादन  न  करने  के  आदेश  दिए  थे  ।  परन्तु  इसने  दुबारा

 कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  इससे  उस  क्षेत्र  के  लोगों  में  भारी  भय  पैदा  हो  गया  है  इस

 फैक्ट्री  के  बहिस्त्रांव  में  से जहरीले  तत्त्वों  को  हटाने  की  अत्यंत  आवश्यकता  है  ।  अगर  इस  संबंध
 में  उचित  और  तुरन्त  कदम  नहीं  उठाये  गये  तो  संकड़ों  लोगों  का  जीवन  हो  जाएगा  ।

 अतः  मैं  माननीय  पर्यावरण  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  फैक्ट्री  से निकलने  वाले  बहिस्त्राव
 का  प्रदूषित  प्रभाव  समाप्त  करने  के  लिए  वे  इस  फंक्‍्ट्री  को  आवश्यक  अनुदेश  दें  ।

 केन्द्रोय  सरकार  द्वारा  हरियाणा  झोर  रांजस्थान  राज्य  सरकारों  को  यह
 निदेश  देने  की  मांग  की  कि  थे  मसानो  बेरेज  को  वर्ष  मर

 खुला  रखें  तथा  इस  बांध  में  पानो  जमा  न  कर  |

 \  श्री  रामसिह  यादव  :
 हरियाणा  सरकार ने  केन्द्र  में  जनता  शासन  के  दौरान

 हरियाणा  के  महेन्द्रगढ़  जिले  में  मसानी  गांव  के  पास  सहाबी  नदी  पर  के  साथ

 बांधਂ  के  निर्माण  से  लिये  एक  परियोजना  प्रतिवेदन  को  जल  आयोग  के  पास  जांच  करने

 और  इसे  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  भेजा  इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए  इस  परियोजत्रा  को

 योजना  आयोग  ने  स्वीकृत  कर  दिया  था  ।  हरियाणा  सरकार  ने  वर्ष  1979  में  मसानी  बांध  का

 कार्य  राजस्थान  राज्य  सरकार  की  अनुमति  लिए  बिना  शुरू  कर  दिया  केन्द्रीय  जल  आयोग

 तथा  योजना  आयोग  ने  राजस्थान  राज्य  के  ग्रामवासियों  के  हितों  को  ध्यान  में  नहीं  रखा

 बांधਂ  की  वजह  से  राजस्थान  ग्रामवासियों  की  सम्पत्ति  तथा  कृषि  भूमि  जलमग्न  हो  जाएगी  रा

 मसानी  डैम  और  बैराज  से  ल  ध  नी  अ

 खुशकदा  और

 ++  कुन्नड  में  दिये  गये  भाषण  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 नियम  377: के  अधीन  मामले  -  28  1985

 अन्य  बहुत  से  ग्रामों  के  आबादी  क्षेत्र  तथा  कृषि  भूमि  जल  मब्न  हो  जाएगी  का

 काय  पूरा  हो  चुका  है  और  बैराज  का  निर्माण  कार्य  भी  लगभग  पूरा  होने  वाला  है  और

 यह  एक  महीने  के  अन्दर  पूरा  हो  इन  प्रभावित  ग्रांवों  में  रहने  वाले  लोगों  और  किसानों
 को  जिनकी  सम्पत्ति  और  क्ृषि  भूमि  इस  प्रयोजन  के  लिए  अधिगृहीत  कर  ली  गई  है  उन्हें  इसका

 कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  ।

 अतः  मैं  भारत  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  हरियाणा  और  राजस्थान  सरकारों  कौ
 निर्देश  दें  कि  को  पूरे  वर्ष  खुला  रखा  जाए  और  मसानी  बांध  में  पानी  एकत्र  नहीं
 किया  जाए  ।  मैं  इस  बात  पर  भी  जौर  दूगा  कि  इस  परियोजना  से  राजस्थान  का  एक  भी  गांव

 विस्थांपित  नहीं  होना  चाहिये  ।  है  क

 गोरखपुर  रेल  डिब्बा  निर्माण  कारखाना  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध
 .  में  तत्काल  निर्णय  लिए  जाने  को  झावश्यकता

 श्री  मदन  पाण्डेय  :  उत्तर  प्रदेश  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  का  मुख्यालय  गोरखपुर
 बुनियादी  तौर  पर  रेलवे  टाउन  के  तौर  पर  जाना  जाता  रहा  है  ।  अपनी  औद्योगिक  तथा  ऐतिहासिंक
 पृष्ठभूमि  के  कारण  यह-बड़ी  लाइन  और  छोटी

 लाइन  का  महत्वपूर्ण  संधिस्थल  है  तथा
 गोरखपुर  देवरिया  आजमगढ़  और  आसपास  के  जनपदों  का  सांस्कृतिक  और
 शैक्षिक  केन्द्र  होने  के  बावजूद  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  स्वाधीनता  काल  में  मात्र
 फटिलाइजर  कारखाना  स्थापित  हो  सका  अरसे  से  रेलवे  कोच  फैक्ट्री  इस  अंचल  में  स्थापना

 हेतु  प्रस्तावित  हैं  ।  गोरखपुर  में  सर्वेक्षण  भी  सम्पादित  हुए  अर्सा  हो  गया  ।  मेरी  जानकारी  के

 अनुसार  कोच  फैक्ट्री  की  स्थापना  हेतु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  इस  जिले  में  भूमि  तथा  अन्य  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  की  पेशकश  कर  चुकी  कोच  फैक्ट्री  की  स्थापना  के  लिए  सर्वाधिक  उपयुक्त  स्थान

 होते  हुए  भी  अन्तिम  निर्णय  विचाराधीन  पड़ा  हुआ  गोरखपुर  के  शिक्षित  बेरोजगार
 तथा  सर्व-साधारण  तरह-तरह  आशंकाओं  से  उद्गैलित  मैं  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान
 आक्ृष्ट  कर  अनुरोध  करता  हूं  कि  कोच  फैक्ट्री  गोरखपुर  में  स्थापित  करने  का  निर्णय  शीघ्र

 -  लिया  जाय  ।

 बंसघारा  परियोजना  कों  तत्काल  स्वीकृति  देने  हेतु  उड़ोलों  परोर  भांध  प्रदेश
 के  मुख्यमंत्रियों  को  एक  बंठक  बुलाने  को  झावश्यकता

 रह  |  अनुवाद  ]  हर

 श्री  बी०  सोभनाद्रीसवरा  राव  :  वंसधारा  परियोजना  आंध्र  प्रदेश  के
 पिछड़े  जिले  श्रीकाकुलम  के  लोगों  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  सिद्ध  154.35  करोड़  रुपये  की
 लागत  की  वंसधारा  का  परियोजना  प्रतिवेदन  वेल्ह्रीय  जल  आयोग  और  उडीसा  सरकार
 को  1982-83  में  भेजा  गया  भूतपूर्व  केन्द्रीय  सिंचाई  स्वर्गीय  श्री  केदार  पांडे-ने  8-8-82

 हल
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 हि  तर

 1907  ध  नियम  अधीन  मामले

 को  विशाखापत्तनम  में  आंध्  प्रदेश  के  तत्कालीन  मूख्य  मंत्री  और  उड़ीसा  सरकार  के  सिंचाई  मंत्री
 के  साथ  बातचीत  की  ।  बांध  से  बाढ़  के  पानी  के  निकास  और  निस्सरण  के  मामलों  में  आम

 सहमति  हो  गई  थी  ।  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  अधिकारियों  की  को  नहैं  दिल्ली  में  केन्द्रीय
 जल  आयोग  और  उड़ीसा  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  बेठक  बाद  में  उन्होंने  ।0  और
 11  1984  की  परियोजना  स्थल  की  जांच  की  ।  केन्द्रीय  सिंचाई  मंत्री  द्वारा  उड़ीसा और
 आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्रियों  की  शीघ्र  बंठक  बुलाने  की  आवश्यकता  है  तथ  द्रीय  जल  आयोग

 द्वारा  परियोजना  प्रतिवेदन  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  |  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वह  इस  संबंध  में  तुरंत  आवश्यक  कदम  उठाए  ।

 तमिलनाड़  के  लोगों  की  इच्छा  का  सम्मान  करते  हुए  दूरदर्शन  के  नेटवर्क
 कार्यक्रम  में  पहले  वाले  ही समय  को  पुनः  लाग्‌  करने  को  श्रावश्यकता

 श्री  एन०  सुन्दरराजन  :  दूरदर्शन  पर  नेटबर्क  कार्यक्रम  रात  साढ़े  आठ  बजे
 आरम्भ  होता  है  और  यह  रात  दस  बजे  तक  चलता.रहता  नेटवर्क  कायं  क्रम  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  से
 अजग  नहीं  6  महीने  पहले  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  का  समय  भी  रात  साढ़े  आठ  बजे  से  कर  दिया

 था॥  चूंकि  इससे  तमिल  में  कार्यक्रम  प्रसारित  नहीं  हो  तमिलनाडु  में  सूचना  और  प्रसारण

 लय  के  आदेश  रह  करने  के  लिए  ब्यापक  आंदोलन  चल  रहा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने

 तंमिलनाड  के  लोगों  की  इच्छा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  आदेश  को  रह  कर  दिया  ।  अब  नेटवर्क
 क्रम  का  समय  बदले  जाने  के  कारण  तमिलनाड़  के  लोग  बहुत  नाराज  लोगों  को  अपनी  भाषा  प्रिय

 होती  यह  लोगों  की  आत्मा  केन्द्रीय  सरकार  को  नेटवर्क  कार्यक्रम  के  लिए  पहले  वाले

 ही  समय  को  पुनः  लागू  करना  चाहिए  तथा  तमिलनाडु  के  लोगों  की  आकांक्षाओं  का  सम्मान  करना

 चाहिए  ।  #

 हथक  रधा  निर्मित  कपड़  के  भारो  मात्रा  में  जमा  हुए  स्टाक  को  शीघ्र  निकासी  के
 लिए  तथा  हथकरघा  बुनकरों  को  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कदम

 उठाने  को  भ्रावश्यकता

 ५ਂ श्री  एन०  डेनिस  :  हथकरधा  बुनकरों  के  पास  बिना  बिका  बहुत-सा  कपड़ा
 जमा  हो  जाने  के  कारण  गंभीर  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  उनके  पास  बहुत  कपड़ा  जमा

 हो  जाने  के  कारण  उनकी.कठिना  इयां  बढ़कँजा  रही  हैं  तथा  वहां  बेरोजगारी  तथा  निर्धनता  व्याप्त  है  ।

 इस  जमा  हुए  कपड़े  की  क्विक्री  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।  म्रकार  द्वारा  उनसे  कपड़ा
 खरीद कर  ऐसा  किया  जा  सकता  सहकारी  संस्थाओं  के  द्वारा  कपड़ा  खरीदा  जा  सकता  है  ॥  इसके
 लिए

 25
 प्रतिशत  की  विशेष  छूट  की  मंजूरी  देनी  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  को

 उत्पादन के  60  प्रतिशत  की  दर  से  ऋण  दिया  हथकरथी  के  मामले  में  विशेष  आरक्षण  करने  के

 लिए  कानून  बनाया  जाए  जिससे  आवश्यक  वस्तुएं  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कपड़ा  आयुक्त  के  आरक्षण
 आदेश  में  उल्लिखित  10  किस्मों  का  उत्पादन  किया  जा  सके  तथा  मिलों  अथवा  विद्युत  करधों  द्वारा
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 स्थावर  संपत्ति  अधिग्रहण  और  अज॑न  1985  का  28  हि

 निरनूमोदन  करने  के  बारे  में  स|विष्टिक  संकल्प

 :
 ऐसी  किस्मों  के  उत्पादन  पर  रोक  लगाई  जा  सरकार  द्वारा  हथकरघा  बुनकरों  की  शिकायतों  को

 :
 दूर  करने  के  लिए  यथा  शीघ्र  कदम  उठाए

 :  *

 12.  22  म०  पु०
 ह

 स्थावर  संपत्ति  ग्रधिप्रहण  घोर  भर्जन  ध्रध्यादेश
 1985  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ,  शोर

 स्थावर  संपत्ति  श्रधिग्रहण  प्लोर  भ्रजंन

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में--जारी

 [  श्रनुवाद

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मद  संख्या  13  और  ।4  एक  साथ  लिए  अर्थात्‌  :
 ©  निम्नलिखित  संकल्प  जो  प्रो०  सैफ्द्दीन  सोज  द्वारा  27  1985  को  पेश  किया  गया

 आगे  चर्चा  :---

 राष्ट्रपति  द्वारा  8  1985  को  प्रख्यापित  स्थावर  संपत्ति  अधिग्रहण
 भौर  अर्जन  1985  8  :

 A
 का  अध्यादेश  संख्या  क  2)  का

 निरनुमोदन  करती
 है

 और  निम्नलिखित  प्रस्ताव  जो  श्री  अब्दुल  गफूर  द्वारा  27  1985  को  पेश  किया
 गया  आगे  विचार  :

 ;

 स्थावर  संपत्ति  अधिग्रहण  और  अजंन्‌  1952  में  भौर
 संशोधन  करने

 वाले
 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  रूप  विचार  किया हु

 श्री  व्यास  अपना  भाषण  जारी

 ]

 श्री  गिरघारो  लाल  व्यास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  कल  मैं  इस  बिल  के
 बारे

 में  निवेदन
 कर  रहा  था  कि  यह  बिल  जो  लाया  गया  वह  खास  तौर  से  ऐसी  प्रापर्टीज़  और

 बिल्डिंग्ज़  के  लिए  लाया  गया  है  जिनमें  सरकारी  दफ्तर  होते  हैं  या  अन्य  स*कारी  कामों  के  लिए
 इस्तेमाल  किया  आम  तौर  पर  सरकार  बड़े  बूढ़े  लोगों  के  मकान  ही  एक्बायर  करती
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 7  1907

 ढ़

 लेकिन  एक्विज्ीशन  के  बाद  में  उनका  किराया  रस  प्रकार  से  तय  किया  जायेगा  इस  सम्बन्ध में  केवल

 यही  प्रावधान  किया  गया  है  कि  कांपिटेन्ट  एथारिटी  उसकी  व्यवस्था  लेकिन किस  तरीके  से

 बह  इस कार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  जानकारी  नहीं  दी  गई  इस  प्रम्बन्ध में  मेरा

 यह  निवेदन  है
 कि  खास  तौर  से  जो  मकान  मालिफ  होते  हैं  वे यह  एतराज्  करते  हैं  कि  |  साल

 पह हले  जो  रेन्ट  तय  हुआ  था  उसको  जल्दी  रिवाइज़  नहीं  किया  यही  कारण  है  कि  मकान
 गलिक  अपना  मकान  देने  में  आना-कानी  करते  हैं  |  मेरा  ससाव  है  कि  आरम्भ  में  ही  इस  बात  की

 व्यवस्था  कर  दी  जानी  चाहिए  कि  यदि  आप  मिणाद  बढ़ाते  हैं  तो  आगे  आने  वाले  वर्षों  में  किराया  क्‍या

 होगा  और  वह  निश्चित  कर  देना  चाहिए  ताकि  किसी  मकान  मालिक  को  कोई  एतराज्ज  न  हो  ।  कोर्ट  में

 जो  केसेज़  चल  रहे  हैं  वह  इसी  लिए  चल  रहे  हैं  कि  बाजार  भाव  आज  1  हजार  रुपए  है  और  सरकार  20

 साल  पहले  का  किराया  दे  रही  है  ।  इस  प्रकार  की  कठिनाई  विश्वेष  रूप  से  जो  मंट्रोपोलिटन  सिटीज  हैं
 उनमें  पैदा  होती  इन  शहरों  में  पिछले  वर्षो  में  जिस

 रफ्तार  से  बिल्डिग्ज़  के  किराए  बढ़े  हैं  उसके  अनुरूप  सरकार  किराया  निर्धारित  नहीं  करती है  ।

 कांपिटेन्ट  एथारिटी  जो  किराया  तय  करता  है  वह  ॒प्रिविलेन्ट  रेट  के  मुताबिक  नहीं  होता है  और

 इसीलिए  एतराज़  पैदा  होते  हैं  ।

 एक  दूसरी  बात  और  भी  अभी  परसों  ही  मैंने  एक  सवाल  पूछा  था  कि  सरकारी
 मकान  बनाने  के  लिए  सरकार  से  एक  लाख  रुपया  लेते  हैं  लेकिन  मकान  बना  देते  हैं  20-25  लाख  का
 ओर  उनके  यह  असैटस  कंसे  उसकी  जानकारी  सरकार  नहीं  करती  है  और  फिर  बाद  में  वे  लोग
 अपनी  बिल्डिग  को  सरकारी  आफिस  के  लिए  ही  ज्यादा  किराए  पर दे  देते

 उनका  जब  मकान  आता  तो  ज्यादा  तादाद  में  किराया  देने  की

 साधारण  आदमी  का  मकान  होता  तो  पन्द्रह  साल  यहले  जो  किराया  मकरिर  किया  उ
 मकान  लेने  की  व्यवस्था  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  दो  तरह  को  बात  हो  रही  हैं,जिसकी  बजह  से  ल

 लिटिन  सिटीज  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहूता  हूं  ।  डाक-याड  स  जहां  पर  भी  बने  हुए  उनके  पास
 गौडाउन्स  नहीं  जिनमें  वे  अपदा  सामान  डाल  सर्के  ।  आपके  मह॒कमें  का  वगम  हे  कि  उन  महकमों  को

 उनकी  आवश्यकता  के  अनु  सार  ज़मीन  उपलब्ध  कराए  या  मकान  उपलब्ध  कराए  ।  इसी  प्रकार  अन्य
 शहरों  में  भी  बहुत  सारे  महकमें  ऐसे  जो  आपके  कमाऊ  महकमें  जो  सरकार  को  पैसा  इक्टूठा  करके

 देते  जेसे  कस्टम्स  एक्साइज़्  इन  विभागों  के  निजी  मकान  शहरों  के  अन्दर  बहुत  कम  स्थानों

 पर  जो  मकान  इनक  लिए  तय  किए  जाते  उनके  कम्पेन्सेशन  या  रैन्ट  का  मामला  कठिन  हो  जाता

 जितना  उनके  अधिकार  क्षेत्र  में  होता  यदि  उस  अधिकार  क्षेत्र  में  वह  मकान  नहीं  आता  तो

 उस  मकान  ने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  इस  वजह  से  कई  प्रकार  की  कठिनाइयां  आपके  विभागों

 को  जगह-जगह  देखनी  पड़  रही  मकानों  के  रखने  की  मिय्ाद  की  पहले  आपने  पांच  साल

 फिर  दस  साल  बढ़ा  दिया  भर  अब  दो  साल  भेोर  बढ़ाना  चाहते  इस  बात  की  क्या  आप  गरनन्‍्टी  दे
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 गिरधारी  लाल  व्यास  ]

 सकते  दो  साल  के  ब  आपने  खुद  कहा  हैं  कि  हमारे पास
 इतनी  बिल्डिग्स  नहीं  इसलिए  यह  ज़रूरी  है  कि  आप  दो  साल  के  अन्दर  एक  ऐसा  कानून
 जिसके  अन्दर  समचित  तरीके  से  यह  व्यवस्था  हो  कि  जब  तक  सरकार  को  आवश्यकता  तब  तक

 ४  आप  इस  मियाद  को  नहीं  बढ़ायेंगे  !

 उस  मकान  को  सरकार  बराबर  कायम  रखेगी  |  यदि  आप  यह  व्यवस्था  कर  तो  आपको  बार-बार
 अमेंडमेंट  लाने  की  आवश्यकता  नहीं  मेरा  आपसे  यह  भी  अग्र्ग्रह  है  कि  आप  सारे  विभागों  की

 जानकारी  कौन  कौन  से  विभाग  को  किस-किस  स्थान  पर  कितने-कितने  मकानों  की  आवश्यकता

 एक  लिंस्ट  तैयार  इससे  आपके  विभाग  को  फायदा  होगा  और  निश्चितता  भी  आ

 इसकी  वजह
 से  हाई

 झोर्ट  और  अन्य  स्थानों  पर  जो  मुकद्दमेबाजी  चल  रही  उससे  भी  सरकार  दूर
 रह  सकती  इस  बिल  में  बहुत  बड़ी-बड़ी  खार्मियां  फिर  भी  मैं  इस  बिल  का  सम  न  करता
 लेकिन  इन  सारी  ब।तों  पर  अ!'पका  ध्यान  आकर्षित  कर  ने  के  लिए  मैंने  आपसे  निवेदट  किय  है  ॥  मेरा

 आपसे  पुनः  निवे  इन  है
 कि  आप  बिल  लाने  की  व्यवस्था  जिससे  भविष्य  में  आपको  इस  प्रकार

 की
 कठिताइयां  न  हों  ।  '

 इ्त  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 |  ..

 श्री  जगन्नाथ  राव  )  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  मैं

 कुछ  टिप्पणियां  करना  चाहता  हूं  ।  संपत्ति  के  अधिग्रहण  और  अज॑न  की  शक्ति  सरकार  को  भारत  रक्षा

 नियमों  के  अधीन  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  दौरान  दी  गई  युद्ध  का  सामना  करने  के  लिए  कुछ  नए
 सरकारी  विभ  चने  के  लिए  कुछ  बिल्डिगें  आवश्यक  पाई  गईं  ।  अतः  वे  भवन  सरकार  और  इसके
 विमाभों के  कब्जे  में  ही  रहे  । इसकी  कोई  समय-सी  मा  निर्धारित  नहीं  की  गई  थो  कि  अधिग्रहण  की

 यह  अधिनियम  पारित
 किया  गया  |  इससे  सरकार  को  सावंजानिक  प्रयोजन  के  लिए  संपत्ति  को  अधिगहीत  और  अजित  करने
 की  शक्ति  प्राप्त  हो  जहां  जिस  सावंजनिक  प्रयोजन  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  कोई  भवन  या

 भूमि  अधिगृही  त  की  गई  वह्‌  प्रयोजन  समाप्त  होने  थे  बाद  सरकार  ने  उन  भवनों  पर  इस

 गई  बिल्डिंग  कब  वापिस  वी  ऐसा  चलता  रहा  और  19527
 #

 आधार  पर  कक्खा  वनाए  रखा  कि  यद्यपि  सावंजनिक  प्रयोजन  के  लिए  ऐसा  किया  गया  था  वह  प्रयोजन

 पूरा  हो  चुका  फिर  भी  सार्वजनिक  प्रयोजन  के  लिए  ऐसा  किया'गया  क्‍योंकि  उन्हें  कुछ  अन्य  विभाग
 बनांने  के  लिए  भवनों  की  आवश्यकता  थी  ।  इस  अधिनियम  में  समय  सीमा  निर्धारित  नहों  थी  जिसके
 बाद  कुछ  आई  घधगहीत  किया  ही  नहीं  जा  सकेगा  ।  जे

 1970  में  इस  अधिनियम  में  यह  संशोधन  किया  यय-कि-अधिनियम  की  धारा  7  के  अन्तर्गत

 गई  संपत्ति  अधिग्रहण  किए  जाने  की  तारीख  से  15  वर्ष  के  भीतर  दी  जानी

 ज्ञाहिए  अथवा  इसे  15  वर्ष  के  भीतर  अजित  कर  लिया  जाना  चाहिए  ।  इस  आऑ  घनियम  में  मुआवजे  का

 भुगतान करने  के  सम्बन्ध  में  1980  में  संशोधन  किया  अधिगृहीत  संपत्ति के  बदले  में  जो

 किराया  दिया  जाता  उस्ते  मुआवजा  कहा  जाता  इसे  किराया  नहीं  कहा  जाता  क्योंकि  बे  इसे
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 सकान  मालिक  और  किरायेदार  के  बीच  संबंधों  के  समान  नहीं  समझते  हैं
 ।  जब  कोई  जगह

 गृहीत  की  जाती  सरकार  महसूस  करती  है  कि  वह  उस  जगह  की  मालिक  बने  गई  oe  बेचारा

 मालिक  गलियों  में  धक्के  खाता  है  ।  अधिनियम  में  कोई  सिद्धांत  नहीं  रखा  गया  है और  न  ही  कोई  नियम

 बनाए  गए  हैं  जिसके  अनुसार  मुआवजा  निर्धारित  किया  जा  सके  ।
 ह

 जसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  १हले  मान  लीजिए  कोई  जिल्डिग  30  वर्ष  1952
 में  अधिभहीत  की  गई  थी  ।  उसका  कब्जा  सरकार  के  पास  उसे  कितना  किराया  देना  होगा  ?

 किराये  में  संशोधन  करते  समय  किन  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ?  यदि  मैं  गलती

 नहीं  कर  तो  किराए  में  संशोधन  की  नीति  पहली  बार  1975  में  लागू  को  गई  ।  अतः  मैलिक
 -  अधिगृहीत  संपत्तियों  को  वायस  नहीं  ले  सकता  हांलाकि  वह  इसे  अपने  उपयोग  के  लिए  चाहता  है

 सरकार  के  कब्जे  में  जो  संपत्तियां  उनके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  स्थिति  एक  किराएदार  की  होनी
 चाहिए  और  सम्पत्ति  का  मालिक  मालिक  ही  बना  रहता  लेकिन  य३  स्थिति  उल्टी-है  ।
 सरकार  समझती  है  कि  वह  मालिक  हे  और  बेचारा  मालिक  दया  का  पात्र  बन  जाता  यह  कुछ
 व्यावहारिक  कठिनाइयां

 «।॥| मंत्री  महोदय  ने  विधेयक  के  उद्देश्यों  में  कहा  हैं  कि  दो  वर्षों  के  पश्चात  सरकार  इस  स्थिति  में
 होगी  कि  अधिगुह्दीत  सम्पत्ति  खाली  कर  दी  जाएगी  अथवा  वापिस  दे  दी  मुझ  इसमें  भारी

 सन्देह  कुछ  वर्ष  पूर्व  मैं  निर्माण  और  आवास  मंत्री  मैं  कठिनाइयों  से  अवगत  हूं  ।  सरकार  पूरे
 देश  में  अपने  विभागों  के  लिए  भवन  निर्माण  करने  में  समर्थ  नही  है  ।  मैं  समझदा  हूं  कि  यह  दो  वर्ष  की
 अवधि  बहुत  कम  मैं  कभी  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकता  कि  सरकार  दो  वर्षो  के  भीतर  अधिगृहीत
 किए  गए  सभी  भवन  वापिस  करने  की  स्थिति  में  होगी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इसकी  अवधि  और  बढ़ाने
 के  सम्बन्ध  में  संसद  में  चर्चा  की  ज़ाएगी  ।

 मैं  अधिगहीत  किए  गए  भवनों  की  उनके  अधिगहीत  किए  जाने  की  किस  तारीब्व  को
 उनमें  से  कोई  एक  भवन  वापिस  किया  गया  अथवा  वह  भूमि  कब  अर्जित  क॑  स  बारे  में  जानकारी
 प्राप्त  करना,चाहता  मैं  नहीं  समझता  कि  मंत्री  महोदय  यह  जानकारी  देने  की  स्थिति  में  हैं  क्योंकि  पूरे
 देश  में  ऐसी  कई  बिल्डिगें  हैं  जो  सरकार  के  कब्जे  में  उनके  मालिक  सरकार  से  वह  लौटाने  के  लिए
 भावेदन  करते  है  यहां  तक  कि  सेवानिवृत्ति  के  जब  वह  अपना  फ्लेट  जो  युद्ध  क ेसमय  अधिगृहीत
 किया  गया  वापिस  लेना  चाहते  फिर  भी  उसे  कब्जा  नहीं  मिलता  ।  सरकार  को
 दार  की  हैसियत  से  रहना  चाहिए  ताकि  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  के  उपबंध  उस  पर  लागू  हो
 सकें  ।  जहां  मालिक  उस्त  भवन  क।*  अपने  वेयब्ितक  प्रयोग  के  लिए  चाहता  सरकार  को  उसे  बाली

 कर  देना  हमने  जो  विशेष  अधिनियम  पारित  किया  है  उसके  कारण  वे  उपबन्ध
 ।

 ह  j  उपबन्ध  लागू न
 होते  ।

 अतः  स्थिति  यह  है  ।  पांच  वर्ष  के  बाद  जब  किराये  में  संशोधन  भी  किया  जात्ता  उस
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 जगल्नाथ  राव  ]

 मआवजे  की  राशि  भी  इतनी  कम  होती  है  कि  बेचारे  मालिकों  को  न्यायालय  की  शरण  लेनी  पड़ती

 उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  ऐसी  कई  याचिकाएं  लंबित  पड़ी  अतः  सरकार  को  यह्‌

 महसूस  करना  चाहिए  कि  उसका  कतेव्य  है  कि वह  इन  मामलों
 पर  सहानुभूतिपूर्वक

 विचार
 ह

 ताकि  मालिक  को  वैध  रूप  से  जो  राशि  देय  है  उचित  मुआवजे  के  हूंप  में  उन्हें  उसका  भुगतान  किया

 उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में  जो  कई  मामले  लंबित  पड़  हैं  वह  नागरिकों  तथा

 राज्य  के  बीच  विवाद  से  संबद्ध  यहां  तक  कि  जहां  राज्य  भी  महसूस  करता  है  कि  नागरिक  का  यह्‌
 अधिकार  है  और  सरकार  इसे  नहीं  मानती  वे  कहते  हैं  निर्णय  न्यायालय  को  करने  दोਂ

 और  असहाय  नागरिकों  को  वकील  करने  पड़ते  हैं  और  उन्हें  मुकदमेबाजी  करनी  पड़ती

 ये  असामान्य  परिस्थितियां  हैं  ।  इन  परिस्थितियों  में  भी सरकार  बहुत  सी  इमारतें  बनवा  रही

 परन्तु  वह  उन्हें  अपने  इस्तेमाल  के  लिए  नहीं  बनवाती  ।  मैं  कलकत्ता  की  एक  ऐसी  इमारत  के  विषय

 में  जानता  हूं  जो  अभी  अस्तित्व  में  आई  है  तथा  जो  अभी  निर्माणाधीन  मैं  नहीं  समझता  कि  वह
 इमारत  कलकत्ता  के  सभी  विभागों  को  स्थान  देने  कै लिए  काफी  होगी  ।  बम्बई  में  भी  वही  स्थिति

 जिन  मामहों  में  सरकार  मकान  मालिकों  से  मकान  पट्टे  पर  लेती  है  उन  मामलों  में  प्रति  पांच  वर्ष

 पश्चात्‌  किराए  में  संशोधन  का  सिद्धान्त  लागू  होना  पट्ट  हेतु  कोई  20  बषं  पूर्व  प्रति  वर्ग  फुट
 के  लिए  एक  विशेष  दर  निर्धारित  की  गई  इस  बीच  निगम  कर  और  नगरों  में  उल्लेखनीय  वृद्धि
 हुई  मकान-मालिक  जो  अतिरिक्त  निगम  कर  लगाए  गए  हैं  क्रम  से  उनको  अदा  करने  के  लिए
 मंत्रालय  से  किराए  में  संशोधन  करने  का  आवेदन  करते  हैं  परन्तु  मंत्रालय  इस  तक  को  नहीं
 एक  गरीब  नागरिक  क्या  कर  है  ?  मकान  मालिक  ज़ो  द्सो  देश  का  नागरिक  को  इन
 कठिताइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  हसलिए  मैं  चाहे  इस  बिले  का  समर्थन  करता  यह
 नागरिकों  के  लिए  भारी  कठिनाई  पैदा  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  कृपा
 करके  दो  वर्ष  बाद  भी  दोबारा  से  वहां  किर'एदार  न  बल्कि  यह  देखें  कि  अधिनियम  की  धारा  6
 के  अधीन  सभी  अधिगृहीत  भवन  और  परिसर  खाली  कर  दिए  जाएं  तथा  जब  भी  आप  मांगी  गई
 जमीन  के  किसी  भाग  पर  कब्जा  करे  तथा  बकाया  किराया  अदा  कर  दिया  जाए  अब  प्रश्न  यह  जत्ता  है
 कि  जब  जमीन  का  कोई  टुकड़ा  अधिगृहीत  कर  लिया  जाता  है  तो  उसके  उस  दूसरे  हिस्से  जिसका
 अधिग्रहण  नहीं  किया  गया  क्या  मूल्य  हो  ?  तब  जमीन  का  मूल्य  घट  सकता  ये

 कठिनाइयां ऐसे मामलों में भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बताया गया सिद्धांत लांगयू होना चाहिए ताकि नागरिक घाटे में न रहें क्योंकि सरकार पूर्ण शवित प्राप्त आप कृपया किराएदार की तरह से बर्ताव करें न कि सर्वोच्च मात्रिक की तरह । उद्देश्यों ओर कारणों के कथन में उल्लिखित परिस्थितियों के संदर्भ में मेरे पास विधेयक का समर्थन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं अतः मैं इसका समर्थन करता
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 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  (  जहानाबाद  )  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  स्थावर

 ग्रहण  विधपक  सदन  के  सामने  विचारार्थ  प्रस्तुत  उस  में  15  साल  के  बाद  दो  साल  और
 समय  बढ़ाने  के  लिए  कहा  गया  इसके  संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  जो  सम्पत्ति  इन्होंने  अधिग्रहण
 की  उसका  सही  ढंग  से  ये  उण्योग  नहीं  कर  सके  ।  ये  जो  जमीन  लेते  उस  के  एक  तरह  से  मालिक
 बन  जाते  हैं  और  जिनकी  जमीन  होती  उनको  जो  उचित  मुआवजा  या  बाजार  रेट  पर  जो  मुआवजा
 मिलना  वह  नहीं  देते  हैं  जिससे  जमीन  वाले  लोगों  को  बहुत  परेशानी  होती  है  और  उनको

 बहुत  होता  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  समय  बढ़ाने  के  पक्ष  में  तो  मैं  हुं  लेकित  जिस  चीज
 का  ये  अधिग्रहण  करते  उसका  जैसा  इस्तेमाल  होना  वेसा  इस्तेमाल  नहीं  होता  भूमि
 खंडों  का  अधिग्रहण  करते  हैं  लेकिन  का  हिसाब-किताब  -  नहीं  रहता  जिस  की  वजह  से  जिन
 लोगों  की  जमीन  लेते  उन  को  बड़ी  परेशानी  होती  है  और  उनके  सामने  बहुत  सी  दिक्‍कतें  आती

 हैं  ।

 इन  सारी  चीजों  को  देखते  हुए  जिन  की  जमीन  ली  उन  को  कोई  दिक्कत  न  इस  तरह
 का  इन्तज़ाम  होना  चाहिए  ।  इस  के  बारे  से  मुझे  विशेष  रूप  से  और  कुछ  नहीं  कहना

 थी  राम  प्यारे  पनिका  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  स्थावर  सम्पति

 ब्रहण  और  अरजन  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।
 ह

 यह  बात  सही  है  कि  मकान  आदि  के  लिए  मुआवजे  के  जो  नियम  बनाते  व ेउचित  नहीं  होते
 हर  साल  बाजार  भाव  बढ़  जाते  हैं  और  मेरा  कहना  यह  है  कि  उस  के  अनुरूप  हम  को  किराया  या

 कम्पेंसिशन  देना  चाहिए  ।

 इससे  पहले  सत्र  में  लोक  सभा  में  हम  लोगों  ने  एक  लेण्ड  एक्वी  जिशन  एक्ट  पास  किया  था  और
 उस  पर  चर्चा  के  समय  बहुत  से  विचार  यहां  आये  माननीय  मंत्री  खास  कर  आपके  विभाग  की

 बड़ी  शिकायत  अल्प  कानून  तो  बनाते  हैं  कि  मार्कट  रेट  से  मुआवजा  देंगे  लेकिन  देते  नहीं
 आपका  मंत्रालय  किसानों  की  जमीन  सस्ती  लेकर  किस  तरह  से  उनके  साथ  खिलवाड़  कर  रहाहै।ग
 उनको  उचित  मुआवजा  दिया  जाता  न  उनको  नौकरी  दी  जाती  जिनकी  ज़मीन  अक्वायर  की
 गई  है  उनको  प्लाट  तवः  नहीं  दिये  जाते

 आपकी  योजना  है  कि  बड़े-बड़े  शहरों  में  आप  बहुत  से  मकान  बनायेंगे  लेकिन  आपके  मकान
 बनाने  की  बड़ी  धीमी  गति  इस  बिल  के  द्वारा  आपने  केवल  दो  वर्ष  का  समय  ओर  मांगा
 अधिक  का  समय  नहीं  मांगा  ।  आपका  विभाग  कितना  होशियार  जब  इस  कानून  की  अवधि  समाप्त

 होने  को  हुई  तो  आरडिनेंस  जारी  करवा  इससे  हमें  बदनामी  सहनी  पड़ी  ।  यह  आपके  विभाग
 की  कार्यक्षमता  के  कारण  हुआ  है  ।
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 ऊपका  विभाग  जो  फ्लेट  वगरह  बनवाता  है  उनकी  आप  क्वालिटी  दिख्नवा  आपका
 विभाग  लिए  स  में  बदनाम  हम  लोगों  के  जो  फ्लेट  हैं  उनकी  हालत  अप  देख

 जो  उनमें  बरसास्ती  बना  हैं  उनकी  कोई  ववालिटी  नहीं  उनमें  सीमेंट  वगैरह  कुछ  बहीं  लगी  आप

 लोगों  ने  उसका  पेमेंट  भी  कर  दिया  आप  लोगों  के  कुछ  निश्चित  ठेकेदार  हैं  जो  यह  सारा  काम

 करते  मैंने  एक  ठेकेदार  के  बारे  में  आपको  लिखा  भी  आप  लोगों  ने  बड़े-बड़े  शहरों  में  बहुत से
 मकान  दनाने  की  योजना  बनाई  आप  कहां  कहां  जल्दी  जल्दी  मकान  बनबाने  जा  रहे  हैं  ?  बम्बई में
 बनवा  दिए  कलकत्ता  में  क्या  आप  बनवाने  जा  रहे  कहां-कहाँ  आप  इन्हें  जल्दी-जन्दी  पूरा
 करने  जा  रहे

 जब  तक  आपके  विभाग  की  मकान  बनवाने  की  गत्ति  तेज  नहीं  होगी  तब  तक
 लोगों  को  जल्दी  मकान  नहीं  मिल  इसलिए  आप  निश्चित  तौर  से  अपने  विभाग  की  गति  तेज

 सेवंथ  फाइव  ईयर  प्लान  में  आपकी  बहुत  सी  योजनाएं  उसमें  आपको  बहुत  सी  बिल्डिग्स
 की  ज़रूरत  होगी  ।  हमने  डिफेंस  पर  77  हजार  करोड़  रुपया  बढ़ा  दिया  हमें  अपने  डिफेंस  के  लिए
 बड़े-बड़े  शहरों  में  मकानात  लेने  पड़ेंगे  और  आपने  इस  बिल  में  समय  दो  वर्ष  का  मांगा  .  मैं  चाहता

 हैं  कि आप  अधिक  समय  मांगें

 .  कम्पेनसेशन  के  बारे  में  भी  इसमें  सीधे  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  वह  प्रिवेलिंग  मार्कट  रेट  पर  /
 दिया

 जो  हमारी  गउनंमेंट  अण्डरटेकिस्स  हैं  ने  जो  ढिल्डिगें  किराये  पर  लेती  हैं  उनके  बारे
 में  मुझे  जानकारी  है  कि  उनके  एक्जीक्युटिव  सी०  एम०  डी०  वगैरह  बड़े-बड़े  शहरों  में  प्रापर्टी  डीलरों
 से  सांठगांठ  करके  अधिक  किराया  तय  करा  लेते  हैं  जबकि  किराया  होता  कम  यह  सब  बड़े-बड़े

 शहरों  और  दिल्ली  में  भी  हो  रहा  है  ।  वास्तव  में  किराया  कम  दिया  जाता  है  और  अधिक  किराए  का

 भुगतान  दिखाया  जाता  है  |

 यह  एक  छोटा  लेकिन  महत्वपूर्ण  बिल  जबकि  हमारे  देश  में  बिल्डिगों  का  विस्तार  हो  रहा

 है  तो  इसकी  महत्ता  बहुत  बढ़  जाती  है  ।  इसलिए  मैं  चाहतां  हूं  कि  जो  ज़मीन  ली  जाए  उसके  लिए
 कम्पीटेंट  अथारिटी  के  लिए  सीधे  मार्केट  रेट  पर  कम्पेनसेशन  देने  की  व्यवस्था  ज॑से-जैसे  बड़े-बड़े
 शहरों  में  ज़्मीनों की  कीमत  का  प्रतिशत  बढ़ता  जाता  है  बैसे-वैसे  कम्पेनसेशन  का  प्रतिशत  भी  बढ़ता

 हमारी  वेल्फेथर  गवर्नमेंट  हमें  जमीनों  का  अधिग्रहण  जनहित  में  करना  पड़ता  है
 लेकिन  अधिग्रहण  का  मतलव  यह  नहीं  है  क्वि  शोषण  हो  !  हमें  किसी  प्रकार  का  भी  शोषण  नहीं  होने
 देना  चाहिए  ।
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 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि इस  विभाग  में  अब  एक  अच्छे  मंत्री  आ  गये  हम
 उनकी  रीति-नीति  से  परिचित  हम  चाहते  हैं  कि  व ेथोडा  सा  अपने  विभाग  को  क्वालिटी  के
 मामले  कीमत  के  मामले  में  जो  धांधलियां  चली  आ  रही  हैं  उनकों  वे  अब  द  चलने  आपके
 विभाग  में  इंजीनियर  लोग  नौकरी  प्राप्त  करना  अपना  सौभाग्य  समझते  आप  अब  अपने  विभाग  में

 कोई  ढिलाई  न  चलने  दें  बल्कि  कड़ाई  करें  ।  मुझे  विश्वास  है  कि आप  इस  मामले  में  कदम  ,

 कड़ाई  कौन-सी  करनी  एक  तो  यही  है  के  जब  इसकी  अवधि  को  समाप्त  होने  में  दो  रोज
 रह  गये  तो  आडिनेंस  जारी  कर  दिय्रा  |  इसके  लिए  आप  देखें  कि  कौन  ज़िम्मेदार  जो  जिम्मेदार
 है  उसको  दंडित  किया  जाए  ताकि  इस  विभाग  में  आगे  से  अच्छे  काम  चल

 ,»  आपका  एक  ऐसा  विभाग  हैं  जो  बोकल  लोगों  को  प्रभावित  करता  है  और  ये  लोग  आपके
 विभाग  की  सारे  देश  में  चर्चा  करते  इसलिए  इस  चीज  को  देखने  की  द्ररूरत

 अन्त  में  मैं  यही  कहता  हुआ  कि  मार्केट  रेट  पर  मुआवजा  आप  ज़मीनों  का  दें  और  इसके  लिए
 कोई  कम्प्रीहेंसिव  बिल  न  लाएं  ।  धन्यवाद  ।

 |  «  ॥॒
 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  मैं  इस  बात  के  लिए  सरकार  की  सराहना  कर  सकता

 हूं  कि मुकदमेबाजी  से  बचने  के  लिए  उसके  पास  इस  अध्यादेश  को  लाने  के  सिवाय  कोई  अन्य  विकल्प
 नहीं  मैं  कुछ  मुद्दों  पर  प्रकाश  डालना  चाहूंगा  क्योंकि  इस  विधेयक  के  विस्तार  से  जो  शहर  सबसे
 अधिक  प्रभावित  होगा  वह  मेरा  अपना  शहर  है  ।  अर्थात  कलकत्ता  शहर  है  ।

 :
 अंग्रेजों  के  समय  में  लोगों  ने  अपने  मकान  उन  दिनों  में  कलकत्ता  अंग्रेजों  अथवा

 बाबुओं  का  शहर  जो  अब  बाबू  नहीं  रहे  बल्कि  अब  कलकत्ता  शहर  में  ही  उनकी  सम्पत्ति  द्वितीय
 विश्वयुद्ध  के दौरान  तथा  उसके  बाद  भी  कलकत्ता  शहर  के  भीतरी  जिसे  चौरंघी  क्षेत्र  कह्य  जाता

 की  बहुत  सी  सम्पत्तियों  का  सरकार  ने  अधिग्रहण  कर  लिया  बहुत  से  सरकारी  कार्यालय  उनमें
 अपना  कार्य  कर  रहे  मेरा  मंत्री  महोदय  से  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  सरकारी  विभागों  को  किसी
 अवधि  विशेष  में  कितने  मकानों  की  आवश्यकता  इस  का  निर्धारण  करने  के  लिए  आपकी
 वास्तविक  नीति  और  योजना  क्या  है  ?  और  वास्तव  में  आप  इसे  कैसे  लागू  करते  हैं  ?  क्‍या  ऐसा
 है  कि  आप  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  जानकारी  प्राप्त  करते  हैं  और  तत्पश्चात्‌  योजना  बनाते  हैं  ?  अश्वा
 विभिन्‍न  मंत्रालयों  की  क्षमता  और  उनके  विस्तार  तथा  उनके  लिए  अपेक्षित  क्षेत्र  और  स्थान  को  देखते
 हुए  आप  अगले  पांच  वर्षों  क ेलिए  एक  भावी  नीति  तैयार  करते  हैं  ?

 मेरे  विचार  से  इस  मामले  में  मंत्रालय  बहुत  ही  तदर्थ  तरीके  से  काम  कर  रहा  है  जिस  का
 णाम  अन्ततः  होता  है  अधिग्रहण  और  इस  दशा  में  विधेयक  के  परिधि  क्षेत्र  का  विस्तार  आवश्यक  हो
 जाता  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  स्पष्ट  करें  कि  सरकारी  कार्यालयों  के
 लिए  विभिन्‍न  स्थानों  पर  भवन  बनाने  सम्बन्धी  नीति  वे  किस  प्रकार  बनाते  विशेष  रूप  से

 मद्रास  क्ले  बड़े  शहरों  में  ?
 ह

 ..  कार्यालयों  के  लिए  एक  नया  भवन  बनाते  समय  ह्वास  मूल्य  और  रख-रखाव  की  लागत  का
 हिसाब  लगाने  के  लिएं  आपकी  कतिपय  नीतियां  और  मानदण्ड़  क्या  आप  सदन  को  बताएंगे  कि
 जिस  सम्पत्ति  का  आपने  10,  15  अथवा  30  वर्ष  पूर्व  अधिग्रहण  किया  था  उसके  ह्लास  मूल्य  की  गणना
 आप  कैसे  करते  यदि  आप  दोनों  स्थितियों  की  तुलना  करें  तो  आप  पाएंगे  कि  जिन  सम्पत्तियों  का
 सरकार  ने  30  वर्ष  पूर्व  पट्टे  पर  अथवा  किन्हीं  अन्य  शर्तों  पर  अधिग्रहण  किया  था  उनका  ह्वास  मूल्य
 ओर  रख  रखावे  की  लागत  उस  हिसाब  से  नहीं  आंकी  जाती  जिस  हिसाब  से  सरकारी  कार्यालयों  के
 लिए  बनाए  गए  नए  भवनों  के  बारे  में  आंकी  जाप्तीਂ  एक  प्रकार  से  यह  अधिकार  से  वंचित  करना

 अथवा  कानूनी  भाषा  में  नागरिकोंਂ  और  सरकारी  कार्यालय  के  बीच  समानता  को  न्याय  से
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 गा  निरनु  भोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकहप
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 प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  ]

 वंचित  करना  है  ।  मैं  व्यक्तिगत  तौर  पर  अनुभव  करता  हूं  कि  इसका  ध्यान  रखा  जाना
 यदि  कोई  खामी  रह  जाती  है  तो  कृपया  इसका  पता  लगाए  तथा  देखें  कि  जब  दो  वर्ष  की  अवधि  बीत  .
 जाए  तो  ह्वास  मल्य  और  रख-रखाव  की  लागत  के  लिए  उन्हें  उचित  दिया  मैंने  देखा
 है  कि  जब  भी  सरकार  किसी  मकान  पर  से  अपना  कब्जा  छोड़ती  है  तो  वह  उसे  मालिक  को  ऐसी  हालत
 में  वापिस  करती  है  कि  वह  रहने  योग्य  नहीं  रहता  |  तथा  मकान  को  आवास  योग्य  अथवा  पुनः  किराए
 के  योग्य  बनाने  क ेलिए  मालिक  को  इतनी  रकम  स्वयं  खर्च  करनी  पड़ती  है  जितनी  उसने  शायद  इससे
 10  अथवा  15  वर्षों  अर्थात्‌  पट्टं  की  सम्पूर्ण  अवधि  में  न  प्राप्त  की  यह  कलकत्ता  शहर  के  उन

 बहुत  से  लोगों  का  महान  दुःख  है  जो  हमसे  इस  की  बाबत  शिकायत  करते  कृपया  ध्यान  रखें
 कि  उनके  साथ  ऐसा  व्यवहार  नहीं  किया  जद  आप  किसी  सम्पत्ति  पर  से  अपना  कब्जा  छोड़ते
 हैं  तो  कृपया  देख  लें  कि  इसे  उचित  दशा  में  वापिस  किया  अन्यथा  होता  क्‍या  है  कि  मकान  को
 ठीक  हालत  में  लाने  के  लिए  मालिक  को  बहुत  समय  लग  जाता  और  मकान  मालिक  बिना

 वजह  न॒कसान  उठाता  सरकार  कोई  मुआवजा  नहीं  देती  ऐसा  क्‍यों  ?  किसी  मकान  पर  से
 अपना  कब्जा  छोड़ते  इसे  मालिक  को  सौंपने  से  पहले  या  तो  उंसे  उचित  हालत  में  सोंपा  जाए
 अथवा  उसे  इसका  मुआवजा  दिया

 एक  अन्य  -  जिस  पर  बिचार  करने  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूँगा  बह  बंक
 इमारतों  से  सम्बन्धित  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्‍या  है  ।  वे  इसका
 बयान  कर  सकते  जब  भी  ब॑कों  को  कोई  अच्छा  भवन  मिलता  है  वे  इसका  ज्यादा  किराया  देते  हैं
 जबकि  पैंने  देखा  है  कि  जब  कभी  अन्य  विभाग  किसी  भवन  का  अधिग्रहण  करते  हैं  तो  वह  बहुत  ही
 कम  किराया  देते  हैं  ।  इस  प्रकार  का  भेदभाव  क्‍यों  है  ?  सभी  सरकारी  विभागों  के  मामले  में  वह  बक  हो
 अथवा  स्वास्थ्य  विभाग  अथवा  रक्षा  विभाग  अथवा  कोई  अन्य  किराए  श्रम्बन्धी  एकरूपता  क्‍यों
 नहीं  हो

 ?  यदि  आप  इसका  अध्ययन  करें  तो  आप  पाएंगे  कि  जिन  परिसरों  का  अधिग्रहण  बैंकों  ने
 किया  उन  पर  अन्य  चाहे  वह  रक्षा  प्रतिथ्ठान  द्वारा  अधिग्रहण  किए  गए  परिसरों  पर
 मिले  किराये  से अधिक  किराया  बहुत  पहले  कलकत्ता  में  डी०  जी०  ओ०  एफ»  के  कार्यालय  ने
 एक  सम्पत्ति  का  अधिग्रहण  किया  वह  कार्यालय  अब  वहां  से  स्थानान्तरित  हो  गया  वे  अधिक
 किराया  दिया  करते  थे  जबकि  कुछ  अन्य  विभाग  उसका  कम  किराया  दे  रहे  मैं  आपसे  मनुरोध
 करता  हूं  कि  कृंपया  पता  लगाएं  कि  यह  असमानता  क्‍यों  कर  होती  क्योंकि  आपने  पिछली
 सम्पत्ति  मालिकों  को  इस  सदन  में  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  अधिग्रहण  की  अवधि  समाप्त  हो  जाने
 के  पश्चात्‌  आप  उन्हें  तंग  नहीं  करेंगे  तदनुसार  उन्होंने  कुछ  कार्यो  की  बनाई  कि  पांच  वर्ष
 पश्चात्‌  वे  अपनी  सम्पत्ति  का  दुकान  के  लिए  अथवा  व्यापारिक  केन्द्र  क ेलिए  इस्तेमाल  कर
 और  इस  हेतु  उन्होंने  कुछ  बुनीयादी  पूंजी  निवेश  किया  तथा  अपने  कुछ  मित्रों  और  सम्बन्धियों  को
 भी  अपने  साथ  परन्तु  यदि  आप  इस  अवधि  को  दो  वर्ष  और  बढ़ा  देंगे  तो आप  उनकी
 पूर्ति  कंसे  करेंगे  ?  इसलिए  आपसे  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  विधैयक  की  परिधि  में  अर्थात्‌  वे लोग
 जिन्हें  और  दो  वर्षों  के  लिए  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  उनको  पहले  दिए  जा  रहे  किराए  से  अधिक  किराया
 देकर  उचित  मुआवजा  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  उन्होंने  इस  आशा  में  कि  पांच  वर्ष  बीत  जाने  पर  तो
 उन्हें  उनकी  सम्पत्ति  वापिस  मिल  ही  जो  पंजी  निवेश  पहले  ही  कर  दिया  उसका  उन्हें  उचित

 मुआवजा  मिल  यदि  आप  ऐसा  नहीं  करते  तो  यह  उनके  साथ  अन्याय  साथ  ही  कानन
 का  विद्यार्थी  होने  के  नाते  मैं  आपको  बता  दूਂ  कि  यदि  उपर्यकतत  आधार  पर  कोई  व्यक्ति  न्यायालय में
 चला  जाए  तो  आपको  कटषरे  में  खड़ा  होना  यह  सम्पत्ति  का  प्रश्न  आप  ऐसा  नहीं  कर

 अतः  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  कृपया  इन  सभी  सुझावों  पर  विचार  करें  तथा
 अपने  उत्तर  में  इनका  समावेश  करें  ।  कृपया  दो  बादं  आप  यहां  यह  नहीं  कहें  कि  आप  वह
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 जय  हा

 अवेधि  एक  अथवा  दो  वर्ष  और  बढ़ाना  चाहते  यदि  आप  ऐसा  करेंगे  तो  उस  समय  स्वयं  आपको  ही
 पकड़ा  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  भ्रब्दुल  रशीद  काबुलो  (  श्रीनमर  )  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  इज्जत-म।ब  मिनिस्टर  से  यह
 अर्ज़  करना  चाहूंगा  कि  असल  में  बिल  में  कोई  बड़ी  बात  नहीं  आपने  स्विर्फ  दो  सान  का  इजाफा

 मांगा  हैं|  तक  इस  बिल  का  ताल्लुक  दी  रिक्वीजीशरनिग  एंड  दी  एक्वीजीशन  आफ  दी  इम्म्वेबल
 प्रापर्टी  उसमें  आप  अमेंडमेंट  चाह  रहे  हैं  कि  उसमें  आपको  ज्यादा  वक्‍त  मिले  ।  आप  रिक्वी  जीशन
 करें  और  बाद  में  उन  प्रापर्टीज  को  रिलीज  भी  करें  ।  उसके  लिए  दो  साल  आपने  मांगे  970  के  बाद

 1985  में  इसकों  खत्म  हो  जाना  '  चाहिए  लेकिन  उसके  लिए  आप  चाह  रहे  हैं  कि
 दो  साल

 पैर  मैं  हं  कि  पीसमील  लेजिशलेशन  नहीं  लाना  आपने  कहा  है  कि  पांच  करोड  से
 ज्यादा  की  जायदादें  डिफेन्स  फोसेज़  ने  अपने  हाथ  में  ली  मैं  समझता  हं  कि  आपको  इस  सारी  बात
 का  बगौर  जायजा  लेना  चाहिए  ।  उसके  ब  देखना  चाहिए  कि  दस  या  बीस  साल  जितनी  महत  के
 लिए  उसको  लेकर  हाउस  में  फिर  दो  या  चार  साल  के  लिए  यह  बिल  लाएं  और  यह

 सिला  जारी  मैं  समझता  हंं  कि  आपके  लिए  यह  मनासिंब्र  नहीं  रहेगा  ।  क्सकों  था  रोली  स्टडी  करना
 पड़ेगा  इसमें  मेन्शन  किया  है  कि  कलकत्ता  में  जायदाईं  रिलीज  कर  रहे  हैं  और  कहीं  पर  आपकी

 दाद  नहीं  बन  रही  कहीं  छोड़  रहे  हैं  ओर  कहीं  पर  एक्वायर  कर  रहे  एक  बात  मैं  जानना  चाहंता
 जो  जम्मू-काश्मीर  से  ताल्‍लुक  रखती  जम्मू-काश्मीर  का  चीन  और  पाकिस्तान  के  साथ  बाड्डर

 लगा  हुआ  है  ।  सारा  अम्मू  काश्मीर  घाटी  और  लद्दाख  क  लोगों  की  बहुत  शिकायतें  आ  रही  हैं
 कि  आर्म्ड  फो्सेज  को  ज़मीन  चाहिए  ।  बहुत  सारी  जगहें  ने  ले  भी  ली  श्रीनयर  में  एयरपोर्ट  के

 लिए  जगह  चाहिए  थी  ।  इसी  तरह  ने  ओन्‍तीपुरा  में  आर्मी  को  एयरपोर्ट  फैसीलिटी  के  लिए  जगह  चाहिए
 मेरी  कांस्टीच्यूएंसी  में  बड़गाम  का  इलाका  पड़ता  है  ।

 बड़गांव  के  इलाके  में  एरोड्रोम  आर्मी  का  अलग  है  और  सिविल  का  अलग  है
 उन्होंने  बहुत  सारी  जमीनें  लोगों  स ेखाली  करवा  उसके  आसपास  कितनी  आबादी  देहात  बसे

 उनको  कहा  गया  कि  पीछे  हट  जाओ  |  हमारी  फोजों  को  जरूरत  है  तो  उसमें  उनकी  मज
 बूरी  थी  ओर  उसके  बारे  में  किसी  को  शिकायत  भी  नहीं  हो सकती  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  जो  उनकी
 जमीनों  के  क्लेम्स  उस  इलाके  में  आम-मार्केट  में  जिस  कीमत  पर  जमीन  बिक  रही  उसके  मुलाबिक
 कोमत  मिलनी  श्रीनगर  और  उसके  आसपास  के  इलाकों  में  तो  एक  कैनाल  जमीन  की  कीमत
 एक  लाख  रुपये  से  भी  ज्यादा  हो  गई  अब  बहुत  सारे  देह्तों  में  तो  दो  लाख  रुपये  में  भी आपको  जमीन
 नहीं  लेकिन  दूसरी  तरफ  जब  हमारी  आ३्ड  फोर्सेज़्  के  लिए  जमीन  ली  जाती  तो  उसका
 कम्पेन्सेशन  देते  वक्‍त  इस  बात  का  कोई  ख्याल-नहीं  रखा  जाता  कि  किस  भाव  पर  हम  कम्पेन्सेशन  दे  रहे
 हैं  और  मार्कट  रेट्स  क्या  जिन  लोगों  की  जमोनें  ली  वे  मुजारे  जो  उन  पर  काम  करते

 ,  वहां  उनकी  पैदावार  होती  थी  और  उस  पैदायार  का  वे  खुद  भी  फायदा  उठाते  थे  और  स्टेट  को  भी
 फायदा  था  लेकिन  उनकी  जमीनें  छीनने  के  बावजूद  उनको  मुनासिब  कम्पेन्सेशन  नहीं  मिल  रहा  कह
 बड़े  दुख  को,बात  उड़ी  टंगडार  और  राजोरी  पुंछ  में  तो  हजारों  केसेज़  ऐसे  पड़े  मैं  जम्मू और
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 [  श्री  अब्दुल  रज्ञोद  काबुली  ]

 .  कश्मीर  अस्ैम्बली  का  तकरीबन  ।!  साल  तक  मैम्बर  रहा  हूं  और  इन  सालों  में  मृत्तवातिर  मैंने
 इसका  हल  ढुंढ़ने  की  कोशिश  लेकिन  कोई  जवाब  नहीं  तलाश  कर  पाया  क्यों

 के  ज्यूरिस्डिक्शन  में  नहीं  आता  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं.कि  आप  जम्मू  और  कश्मीर  के  मामले  में
 हजा  करें  जहां  संकड़ों  नहीं  हजारों  ऐसे  केस  पैन्डिंग  बेचारे  लोग  बेधर  हो  गए  हैं  उनको  पीछे  हटा
 दिया  गया  ने  जमीनें  छोड़  दी  हैं

 जो  काश्तकारी  की  जमीनें  थीं  और  उनके  कम्पैन्सेशन  का  मामला
 अभी  तक  हलतलब  चंकि  आप  इस  बिल  के  जरिए  उस  टाइम  को  दो  सालों  के  लिए  और  एक्सटेंड
 करने  जा  रहे  उस  सम्बन्ध  में  मैं  आप  की  तब्रज्जह  उस  मसले  की  तरफ  भी  दिलाना  इसमें
 कोई  शक  या  शिकायत  की  बात  नहीं  है

 कि  हमारी  आम्ड  फोर्सेस  कों  जमीन  की  जरूरत  कि  उन

 जमी
 नों  के  कम्पैन्सेशन  का  मामला  अभो  तक  लटकंता  आ  रहा  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से

 चाहूंगा
 कि  वे  अपने  जवाब  में  यह  भी  बतायें  कि  जिन  गरीब  लोगों  की  जमीनें  ली  गई  वे  बहुत  ज्यादा

 गरीब  किसान  गूजर  हैं  ओर  सदियों  से  उन  पहाड़ों  पर  रहते  आये  उनकी  जमीनें  काश्तकारी  में
 आती  थीं  और  अब  वे  तकरीबन  बेंघर  हो  गए  काश्त  के काबिल  उनके  पास  अब  कोई  जमीन  नहीं  रह
 गई  क्योंकि  उनके  सामने  संकट  की  घड़ी  पैदा  हो  गई  है  प्रौब्लम  पैदा  हो  गई  मैं  आपके  नोटिस  में
 डस  मामले  को  लाना  चाहता  मालूम  स्टेट  गवन्नंमेंट  ने  वह  बात  आप  तक  पहुंचाई  या  नहीं
 पहुंचाई  लेकिन  इस  वक्‍त  चूंकि  यह  मप्तला  उठा  मैं  चाहता  हूं  कि उसकी  तरफ  भी  आप  मृत्तवज्जह्‌
 हो  जाएं  तौर  से  डिफैन्स  मिनिस्ट्री  के  सःयथ  आप  बात  करें  और  देखें  कि  हजारों  और  सकड़ों

 लों  से  पड़े  हुए  डिस्प्यूटिड  क!फी  मुद्ठतं  थे  पड़े  आप  उनका  कोई  हल  तलाश  कर
 उनको  कम्पैन्सेशन  दिलवाया  जाए  और  जितना  जल्दी  मुमकिन  हो  उनकी  रिहेबिलिटेशन

 का  भी  इंतजाम  करवाया  रिलीफ  देने  के  लिए  आपको  मुतल्लका  मिनिस्ट्री  से  बात  करनी  ,

 आखिर  मैं  यह  बात  भी  कहूंगा  कि  इसमें  तो  हमें  कोई  ऐतराज  नहीं  है  कि आप  दो  साल  की

 एक्सटेंश  न  लें  लेकिन  फिर  वही  अर्ज  करूंगा  बजाहिर  जंसे  कल  भी  शायद  5  तारीख  को

 समन  जारी  वह  तो  सेक्र  टेरिएट  दुरुस्त  करेगा  कि  सही  तारीख  क्या  लेकिन  हमारे  मुताबिक  8

 को  आड्डिनेंस  जारी  हुआ  जब  कि  .13  से  पालियामेंट  मिलनी  थी  और  इतने  कम  वकफे  में  यानी  5  से

 8  और  8  से  13  मार्च  के  बीच  में  कोई  खास  अंतर  नहीं  यह  कोई  इतना  बड़ा  बकफा  नहीं  है  fi

 कोई  इंक्लाब  आ  कोई  हंगामा  बरपा  हो  अगर  आप  4-5  दिन  औडिनेंस  और  न  लाते  और

 बराह-रास्त  इस  बिल  को  पालियामेंट  में  लाकर  पास  करवाते  लेकिन  मैं  वही  बात  फिर  दोहराऊंगा
 जो  बात  ट्रैजरी  बेन्चेज  ओर  अपोजीशन  बेन्चेज  से  भी  आई  है  कि  खुदा  के  लिए  आइन्दा  के  लिए  आप

 इस  बात  का  ख्याल  रखें  ।  अगर  पालियामेंट  के  स्रैशन  ओर  आडिनेंस  के  बीच  में  काफी  अन्तर  हो  तब  तो
 कोई  बात  यदि  ज्यादा  अन्तर  नहीं  काफी  टाइम  नहीं  है  तो  आप  आडिनेंस  अलग  से  मत

 बल्कि  बिंल  की  बावत  में  उंसको  पालियामेंट  में  लेकर  आईये  ।  मैं  चाहूंगा  कि  आप  इस  बात  का

 आइन्दा  के  लिए  ख्याल  रखेंगे
 और  इ  रो  हु
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 1.00  म०  प०  ६

 ,

 निर्माण  और  प्रावास  मंत्री  झब्बुल  गफ्र  )  :  उपाध्यक्ष  हमारे  दोस्ती  काबुली
 साहब  ने  जो  कहा  कि  5  तारीख  और  8  यह  बात  लेकिन  इसको  लानें  की  क्‍यों  जरूरत

 पड़ी  यह  मैं  बताता  हूं  ।  *

 पिछली  दफा  जब  यह  अमेंडमेंट  हुआ  था  तो  उसका  टाइम  5  साल  वह खत्म  हो  रहा  था

 10  मार्च  को  ।  अगर  यह  आडिनेन्स  नहीं  लाते  और  पालियामेंट  में  एक्ट  लाते  तो  पास  होने  में
 कम-से-कम  कुछ  वक्त  तो  लगता  |  इस  दरम्यान  में  इस  एक्ट  के  मुताबिक  तमाम  जिन  करी  प्रापर्टीज
 का  रैकक्‍्वीज़ीश  न  हुआ  वह  कोर्ट  में  चले  जाते  कि  हमारी  प्रापर्टीज़  वापिस  कर  दीजिये  क्‍योंकि  एक्ट
 के  मुताबिक  नहीं  रख  सकते  ।  इसलिये  आडिनेन्स  लाया  गया  और  साथ  ही  साथ  हमने  यह  भी  तय  किया
 कि  इसी  संशन  में  इस  लैकुने  से  बचने  के  लिये  हम  एक्ट  पास  कर  देते

 चीज़  मैं  अच्छी  तरह  से  समझा  देना  चाहता  करीब-क  सभी  माननीय

 जिन्होंने  डिस्कशन  में  भाग  लिया  उनका  यह  ख्याल  था  कि  आप  2  साल  में  क्‍या  कीजियेगा  ?  हमने

 जो  2  साल  का  टाइम  लिया  बड़ी  आसानी  से  इसको  5  साल  भी  कर  सकते  लेकिन  पिछली  दफा
 जो  अमेंडमेंट  हुआ  उसमें  5  साल  का  टाइम  गवर्नमेंट  ने  लिया  था  और  उसमें  तय  हुआ  था  कि  फेज
 प्रोग्राम  में  सारी  प्रापर्टीज़  जो  रिक्वीजीशन  हुई  उनको  वापिस  कर  काफी  हद  तक  वह  वापिस
 भी  हुई  करीब  200  प्रापर्टी  और  8,000  एकड़  जमीन  खास  तौर  से  डिफेन्स  डिपार्टमेंट  के  पास  है
 जो  वापिस  नहीं  गवनंमेंट  भी  इस  चीज़  की  अहमियत  को  अच्छी  तरह  से  समझती  लेकिन  दो
 साल  का  टाइम  इसीलिये  लिया  कि  हमारी  नीयतं  साफ  हम  2  साल  के  अन्दर  ही  सारी  प्रापर्टी  को

 वॉपिस  कर  दंगे

 श्री  मुलचन्द  डागा  5  साल  में  तो  किया  2  साल  में  कैसे  कर  देंगे  ?

 श्री/ध्रब्दुल  गफ्र  :  डागा  साहब  आप तो  क्यू  में  इसलिये  थोड़ी  देर  वेट  कीजिये  ।

 आप  यह  समझते  हैं  कि  यह  वक्‍से  हाउसिंग  मिनिस्ट्री  का  ही  सब  किया  हुआ  ऐसी  बात  नहीं
 हमारी  परेशानी  डिफेन्स  पोस्ट  एंड  टेलीग्राफ  रेलवे  और  '

 एजुकेशन
 मिनिस्ट्री  प्रापर्टीज़्  एक्वायर  करती  हैं  और  उन  सबकी  जिम्मेदारी  मेरे  ऊपर  इसलिये  इसे
 दारी पर  थोड़ी  सी  आपकी  भी  नज़रे-इनायत  होनी  सारा  बोझा  मेरे  ऊपर  जवाब  देने  का  हो
 जाता  इसलिये  मैंने  तव  किया  है  2  साल  के  आलरेडी  तमाम  डिपार्टमेंट्स  को  लिखा  जा  रद्वा
 है  कि  आप  इस  चीज़  को  वापिस  कीजिये  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  2  साल  कें  शायद  दो  साले  भी
 पूरे  नहीं  इन  चीजों  को  हम  वापिस  कर  अंगर  कोई  वापिस  नहीं  करता  तो  उसको  अखत्यार
 है  कि  वह्‌  एक्वाबर  कर  ले  ओर  माकिट  रेट  से  कम्पेंसेशन  लेकिन  उसको  रखे  भी  यह  ठीक  नहीं
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 अब्बुल  गफूर  ]
 ५  न

 जो  सरकार  स्टेट  में  बैठी  हुई  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  रेंट  20  साल  पहले.का  फिक्स  किया  हुआ
 है  और  आज  तक  भी  वही  दिया  जा  रहा  इस  एक्ट  में  प्रावीज़न  है  कि  5  साल-के  बाद  रेंट  का  रिवीज़न
 गवनंमेंट  और  ओनर  आर्फदी  जिसकी  प्रापर्टी  रिक्बीजीशन  हुई  वह  दरख्वास्त  देगा  और
 गवर्नमेंट  मिलकर  दोनों  इसको  तय  करेंगे  और  अगर  दोनों  में  डिफरेंस  होगा  तो  उसके  लिए  भी  यह  है
 कि  आप  दोनों  मिलकर  एक  आर्वीरेटर  बहाल  करेंगे  और  वह  आरबीट्रेटर  जो  फैसला  वह  दोनों  पर

 लागू  होगा  ॥|

 हमारे  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  ने  भी  इसी  बात  का  सवाल  उठाया  कि  बेंक  ज्यादा  किराये  पर
 प्रापर्टी  लेते  लेकिन  जो  पहले  से  रिक्वीजीशन्ड  उनका  किराया  कम  है  ।  इसलिये  हम  चाहते  हैं  कि

 ये  सारी  प्रापर्टीज  जिनकी  उनको  वार्षिंस  कर  दी  सारे  हिन्दुस्तान  से  जो  हमने  फिगसे  मंगाये
 उसमें  मुश्किल  से  200  से  कम ही  प्रापर्टी  कुछ  रंजीडेंशल  हैं  कुछ  नान-रैजीडेंशल  हैं  और  कुछ

 लड  लैंड  ज्यादातर  डिफैन्स  ही  डिफंन्स  में  ज्यादा  सामान  वगैरह  रखने  बताने  की  जरूरत

 हो  तो  वह  उस  जमीन  को  एक्वायर  कर  ले  |

 उसको  लेकर  वह  रेंट  पर  न  रखें  ।  यह  सारा  मामला  मैं  समझता  हूं  कि  मेरी  तरह  से  हर
 मेंट  को  यह  लोग  लिखते  उस  समय  तक  लड़ते  रहेंगे  जब  तक  ये  चीजें  खत्म  नहो  मैं

 उम्मीद  करत  हूं  कि  दो  साल  के  अन्दर  हम  इस  चीज  को  हल  कर  इस  बारे  में  सारे  कैबिनेट  के

 लोगों  ने  वेटकर  डिसकशन  उसके  बाद  से  यह  आडिनेंस  इसलिए  वे  लोग  अपनी
 देरी  को  जानते  अगर  हमको  रिक्वीजीशन  कर  देना  हो  तो  हम  कल  ही  कर  लेकिन  अंब  उन
 लोगों  की  जरूरत  के  मुताबिक  उन  लोगों  को  देखना  पड़ेगा  कि  कहां  वह  रखे  जायेंगे  ।  बम्बई

 वगैरह  में  बिल्डिगें  बनकर  तैयार  हुई  काफी  आफिस  शिफ्ट  किये  गये  कुछ  और  शिफ्ट  करने  का
 विचार  हम  समझते  हैं  कि  जो  यह  दिमाग  का  बोझ्च  जिसका  इशारा  किया  कि  जस्ट्सि  नहीं  हो

 '

 रहा  सारी  चीज  को  पूरा  करने  के  लिये  हम  दो  साल  का  समय  मांगते  चाहते  तो  आसानी  के  साथ
 5  साल  तक  इत्मिनान  होकर  बेठे  लेकिन  दो  साल  में  परेशानी  इसका  अन्दाजा  कर  सकते

 हैं  ।  इसलिये  इस  बिल  आडिनेंस  को  ऐक्ट  में  बदलने  के  लिये  हाऊस  के  अन्दर  मैं  माननीय  मैम्बरों
 से  यही  कहूंगा  कि  इसको  पारित  कर

 ह

 श्रो  भ्रब्दुल  रशोद  काबुली  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अर्ज  करूंगा  कि  जम्मू  कश्मीर  में  जो
 समस्या  उसको  वह  देखें  ।  डिफेंस  फोर्सेज  की  वजह  से  बहुत  सी  जमीनें  जन्‍्होंने  से  ली  कुछ  जमीनें
 जिनकी  कीमत  चुकानी  जिनको  नहीं  चुका  रहे  माकिट  रेट  देना  हमारे  बार्डर

 एरियाज  में  हजारों  लोगों  का  यह  मसला  मैं  चाहता  हूं  कि इस  मामले  में  आप  इतमिनान
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 श्री  श्रब्बुल  मेरे  पास  फीगस  हैं  जो  कि  8  हजार  4  सो  की
 थ्रो  भ्रब्दुल  रशीद  काबुली  :  हमारे  गुप्ता  साहब  से  पूछिए  कि  यह  समस्या  जम्म्‌  में  लद्वाख  में

 काश्मीर  में  लेकिन  यह  मसला  हल  होने  में  नहीं  आता  वे  लोग  बेघर  हो  गये  हैं  जमीनें  ली

 वह  कश्तकार  लोग  वे  गूजर  इसी  तरीके  के  लोग  जो  गरीब  तबके  से  ताललुक  रखने  वाले  लोग
 में  मैं  चाहुंगा  कि  इस  मामले  पर  आप  हमें  इतमिनान  दिला  दीजिए  कि  आप  डिफेंस  फोर्सेज

 से  बात  करेंगे  ।  इस  मामले  को  बढ़ाने  की  बजाय  कम्पेन्सेशन  का  मामला  जल्‍दी  से  जल्दी  हल
 जो  मौजूदा  जो  माकिट  रेट  उसके  मुताबिक  देंगे  क्योंकि  10-20  साल  से  लिटिगेशन  चल  रही  है
 जितनी  जल्दी  हो  इसको  हल  कर  जिससे  हजारों  लोग  म॒त्तासिर  हो  रहे  हैं  और  उसभें  लापर

 वाही  हो  रही  है  ।
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 |

 :
 झूल  चन्द  डागा  :  मैं  इस  संबंध  में  दो  या  तीन  स्पष्टीकरण  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सिर्फ  एक  स्पष्टीकरण  ।  मैं
 किसी

 भी  प्रकार
 के

 भाषण  की  अनुभति  नहीं
 ह

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मै  सिफफ  स्पष्टीकरण  करवाना  चाहूंगा  और  कुछ  नहीं  ।

 क्या  उन  सभी  विभागों  को  जिनके  पास  अचल  सम्पत्ति  है  लिखित  में  दे  दिया  है  कि  वे  दो  वर्ष  के

 भीतर  इन्हें  छोड़  मेरे  विचार  से  आपको  विभिन्न  विभागों  की  दरख्वास्तें  प्राप्त  हुई  जिन्होंने

 कहा  है  कि  वे  दो  साल  के  अन्दर  इस  सम्पत्ति  को  छोड़  ऐसे  कौन-कौन  से  विभाग  हैं  जिन्होंने
 ऐसा  लिखित  में  दिया.है  ?  अगर  यह  सम्पत्ति  इनके  मालिकों  को  दो  वर्ष  में  नहों  लौटाई  गईं  तो  क्‍या
 सरकार  उन्हें  मुआवजा  देगी  ?  एक  बातें  तो  यह  है  जो  मैं  भापसे  जानना  चाहता  हूं  ।  दूसरी  बात  है  माना
 कि  आपने  सदन  को  आश्वस्त  कर  दिया  कि  दो  वर्ष  के  अन्दर  ये  सम्पत्ति  उनके  को  लौटा  दी
 जायेगी  परन्तु  अगर  यह  नहीं  लौटायी  जाती  है  तो  आप  इस  पर  क्या  कायंवाही  करेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  सिर्फ  एक  स्पष्टीकरण  के  लिए  कहा

 +  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  उन्होंने  सम्पत्तियों  का  नाम  नहीं  दिया

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  मैं  दूसरे  स्पष्टीकरण  की  इजाजत  नहीं  दूंगा  ।.
 के

 श्री  अ्रब्दुल  गफ्र  :  निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  :  5  रिहायशी  और  34  दफ्तरों  तथा

 अन्य  मकसदों  के

 रक्षा  मन्त्रालय  :  26  5  अन्य  कामों  के  4,164  एकड़

 ह

 संचार  मन्त्रालय******  )

 श्री  राज  मंगल  पांढे  :  प्रश्न  और  जवाब  एकदम  अलगनभलग

 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  मत  मैं  इजाजत  नहीं  कुछ  भी
 बृतान्त  में  शामिल  नहीं  रन

 ....  मेंसम्मिलित  नहीं  ..........»»»  ७
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 nn  श्री rage  ७  ट्््टररन्‍रररं  /::पिेऊप:्र'प'"४"फजैहफफप
 ला

 -

 श्री  श्रब्दुल  गफूर  :  ये  सारी  चींजें  जो  कही  इन्होंने  कहा  कि  यह  जो  बिल  ला  रहे  क्या

 आपको  दूसरी  मिनिस्ट्रीज  से  यह  लेटर  मिला  है  या  नहीं  कि  वह  लोग  खाली  कर  तो  उनको

 मालम  है  कि  यहां  जितना  काम  होता  है  ज्वाइंट  रेस्पांसिबिलिटी  से  होता  कैबिनेट  में  चीज़  जाती  है

 कैबिनेट  तय  करती  है  कि  इस  बिल  को  लाना  है  या  आड्डिनेंस  लाना  है  तो  वहां  तो  ज्वाइंट  कन्सेंट  हो  ही

 गई  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  डागा  साहब  को  ज्यादा  इन्तजार  नहीं  करना
 ~

 दूसरी  तरफ  जो  काबुली  साहब  ने  इशारा  किया  उनको  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वह

 जानते  हैं.कि  डिफेंस  डिपार्ट  मेन्ट  की  तरफ  से  काफ़ी  जमीन  ली  ०ई  अडिनरिली  दूसरा

 रहता  तो  पांच  छः  महीने  में  खाली  करा  लेकिन  डिफेंस  के  मामले  में  थोड़ा  सा  वक्त  भाप

 के  दिल  में  जो  बातें  हैं  उसी  प्वाइंट  स ेहम  इसकी  कोशिश  करंगे  कि  जल्दी  से  जल्दी  हो  ।

 [  अनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०ण  क्या  आप  संकल्प  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  बहुत  ही  खुशी  है  कि  मेरे
 संकल्प  से  सदन के  दोनों  पक्षों  में  जबरदस्त  प्रतिक्रिया  कल  मैं  विशेषरूप  से  प्रसन्‍न  था  जब  प्रो०
 रंगा  ने  इस  संकल्प  को  इस  सम्मानित  सदन  में  लाने  के  लिए  मुझे  बधाई  दी  ।  परन्तु  श्री  अब्दुल  गफूर  के

 लिए  मुझे  खेद  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  उनकी  गलती  वह  इस  अध्यादेश  को  सदन  में  लाये  हैं  ।
 शायद  वे  उन  बुराईयों  का  जवाब  दे  रहे  हैं  जो विभिन्‍न  मन्त्रालयों  सम्पूर्ण  प्रशासन  में  आ  गई  मैं

 नहीं  संमझता  कि  निर्माण  एवं  आवास  मन्त्री  इसके  लिए  जवाबदेह

 भूमि  अधिग्रहण  तथा  अर्जन  का  विषय  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  वर्धो  तक  आप  यह  निर्णय

 नहीं  ले  पाते  क्या  आप  उप  सम्पत्ति  को  अजित  करेंगे  अथवा  नहीं  ।  आपने  कहा  कि  आपके  पास  सिर्फ
 200  जायदादें  हैं  भौर  आपने  सिर्फ  8,400  एकड़  का  अधिग्रहण  किया  मैं  नहीं  जानता  कि  ये  आंकड़े
 कहां  तैयार  किए  जाते  वहां  तक  मेरी  पहुंच  नहीं  परन्तु  मोटे  रूप  से  मेरा  अंदाजा  है  कि  8,400

 एकड़  के  आंकड़े  गलत  शायद  इसका  ठीक  से  हिसाब  नहीं  लगाया  गया  है  कि  आप  कितने  एकड़  का
 अर्जन  अथवा  अधिग्रहण  करना  चाहते  परन्तु  मैं  यह  विषय  बाद  में  इस  समय  मैं  जो

 कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  अधिकतर  मन्त्रालय  विशेष  रूप  से  रक्षा  मन्त्रालय  यह  फैसला :
 नहीं  कर  पा  रहे  हैं  कि  अन्ततः  उन्हें  कौन  सी  भूमि  का  अजंन  करना  है  इसमें  लम्बा  समय  लग  जाता

 यह  राष्ट्रीय  नुकसान  है  ।  जहां  कहीं  भी  भूमि  है  अगर  उम्र  पर  खेती  नहीं  की  उस  पर  कोई  इमारत

 नहीं  बनी  हुई  है  उस  भूमि  का  कोई  उपयोग  नहीं  हो  रहा  तो  यह  राष्ट्रीय  हानि  उस  भूमि  का

 मालिक  उसे  बेच  भी  नहीं  सकता  ।

 ऐसे  भी  स्थान  हैं  जहां  भूमि  की  अत्यन्त  कमी  मैं  ऐसे  स्थान  का  रहने  वाला  हूं
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 का  निरनुमोदन  करने  केबा  रे  में  र्मा  बे  ध्धि  क्र  संकल्प

 सफुद्दीन  सो

 मगगोओ

 जहां  पर  भूमि  की.अत्यधिक  कमी  है  और  वह  स्थान  है  बारामूला  |  बारामूला  शहर  पहाड़ों  स ेघिरा  हुआ
 वहां  एक  छोटी  घाटी  मुश्किल  से  ही  वहां  पर  कोई  भूमि  मैं  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  को

 बारामूला  आने  का  निमन्त्रण  देता  हूँ  भौर  वे  स्वयं  इसे  देख  सकते  शायद  वे  कभी  कश्मीर  नहीं
 वह  कश्मीर  का  जी  अत्यन्त  सुन्दर  घाटी  है  अप्रैन  अथवा  मई  में  भ्रमण  कर  सकते  ये  बहुत्त  हो

 सुहावने  महीने  होते  हैं  । इस  समय  आप  यहां  लोगों  द्वारा  पहाड़ों  पर  बनाये  जा  रहे  भवनों  के  काम  का

 लोकन  भो  कर  सकते  हैं  ।  क्योंकि  यहां  की  सबसे  अच्छी  और  उपयोगी  भूमि  फौज  के  कब्जे  में  उसके

 लिए  बहुत  ही  कम  किराया  दिया  जाता  आखिरकार  बारामूला  अथवा  भारत  के  किसी  भी  स्थान
 पर  रहने  वाले  लोग  इस  महान  देश  के  नागरिक  रक्षा  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  परन्तु  नागरिकों  की

 स्वतन्त्रता  भी  उतनी  ही  महत्वपूर्ण  है ंउनकी  बात  भी  सुनी  जानी  चाहिए  ।  वे  जो  भी  किराया  निर्धारित
 करते  हैं  लोगों  को  वही  किराया  स्वीकार  करना

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं--“-ओर  वे  रक्षा  मंत्रालय  के  साथ

 इस  बात  को  उठाएं--कि  बारामूला  के  व्यवितयों  को  मिलने  वाला  किराया  बहुत  ही  कम  वे  लोग

 उपायुक्त  के  पास  भी  गये  थे  और  कहा  कि  वे  इस  किराए  को  स्वीकार  नहीं  परन्तु  वे  क्‍या  कर

 सकते  थे  ?  उपायुक्त  अथवा  मुख्य  मन्‍्त्री  क्‍या  कर  सकते  थे  ?  वे  क्या  कर  सकते  थे  ?  क्योंकि
 रक्षा  विभाग

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 इससे  अधिक  आपत्तिजनक  यह  कि  बारामूला  एक  बहुत  ही  छोटी  घाटी  है  और  इसकी  आघी

 जमीन  सेना  के  अधिकार  में  है  यहां  पर  और  भी  भूमि  है  जिसे  सेना  उपयोग  में  ले  सकती  परन्तु
 सेना  ने  बारामूला  शहर  के  बीचोंबीच  सबसे  बड़े  भूभाग  पर  क्रब्जा  कर  रखा  उसके  लिए  वह  बहुत
 ही  कम  किराया  देते

 न  ७.  छा  ्द  थ्  नर  भूमि
 इस  तरह  की  स्थिति  देश  के  अन्य  स्थानों  पर

 भी  विद्यमान  होगी  ।  भूमि  तथा  अच न  सम्पत्ति  के
 अर्जेन  तथा  अधिग्रहण  की  ममस्या  में  यह  मूल  दोष  परन्तु  इस  से  ज्यादा  महत्वपूर्ण  प्रश्न  इस  सदन

 की  गरिमा और  सम्मात  का  वि

 श्री  राज  मंगल  पांड  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 ,  प्रो०  संफुद्वीन सोज  :
 मैं  नहीं  समझता  कि  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  बनता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  प्रश्न  कया  है  ?

 ..  शी  राज  मंगल  पांडे  :  यह  विधेयक  जम्मू  और  कश्मीर  को  छोड़कर  सारे  देश  पर  लागू  होता

 भरी  संफुह्दीन  सोज  :  यह  सम्बद्ध  विषय
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 का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांबिधिक  संकल्प

 ९  उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न-नहीं  बनता  ।

 ,  प्रो०  खैफुदीन  सोज  :  उन्हें  इस  बात  का  उत्तर  देने  के लिए  तैयार  रहना  चाहिए  कि  सेना  ने
 किस  प्रकार  से  यह  जमीन  प्राप्त  की  ।  मैंने  एक  मुख्य  प्रश्न  उठाया  कानून  में  यह  एक  मूल  दोष

 ब्रारामूला  केवल  एक  उदाहरण  इस  देश  में  और  भी  अन्य  स्थान  हैं  जहां  पर  ऐसी  ही  कठिनाई  का

 सामना  करना  पड़  रहा  मेरा  प्रश्न  कानून  में  विद्यमान  त्रुटि  से  ही  संबंधित  नहीं  है  परन्तु  इसका
 सम्बन्ध  इन  बातों  से  भी  है  कि  प्रकार  से  सम्पत्ति  अजित  की  जाती  किस  प्रकार  से  इसमें  इतना
 ज्यादा  समय-लगता  है  और  लोगों  को  क्या-क्या  कष्ट  उठाने  पड़ते  दशकों  तक  वे  लोग  निर्णय  नहीं  ले
 पाते  परन्तु  इससे  भी  अधिक  गम्भीर  बात  इस  तरह  का  अध्यादेश  प्रश्यापित  करने  की  मेरा  प्रश्न

 है  कि  संसद  को  गरिमा  और  सम्मान  ही  खतरे  में

 कल  मैंने  प्रश्न  उठाया  कि  श्रो  मावलंकर  के  इस  बारे  में  क्या  विचार  मैंने  यह  भी  बताया
 था  कि  हमारे  महान  प्रधान  मन्त्री  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  थी  ।  इसके  लिए

 बहुत  लम्बा  पत्रव्यवहार  हुआ  वे  सभी  बात  मैं  आज  दोहराऊंगा  नहीं  ।  परन्तु  मैं  आपको  बताऊंगा

 कि  किस  प्रकार  श्री  मावलंकर  तत्कालीन  प्रधान  मन्त्री  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  को  लगातार  पत्र  लिखते

 सन्‌  19  54  में  उन्होंने  पत्र  लिखा  ।

 «उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उसका  सिफ  सार  दे

 ओ०  संफुद्दीन  सोज  :  मैं  आपको  उसका  सार

 उत्ते  बताने  से  पहले  मैं  आपको  डाक्टर  अम्पेडकर  के  विचार  बताऊ गा  ।  उतके  विचार  थे  कि

 ष्ट्रपति  को  अध्यादेश  जारी  करने  का  अधिहार  दिया  जा  सकता  परन्तु  उसे  इसका  प्रयोग
 बार  नहीं  करना  चाहिए  ।  राष्ट्रपति  के  समक्ष  प्रस्ताव  रखा  और  उसने  मान  ऐसा  भी  नहीं  होना

 डा०  अम्बेडकर  सहमत  थे  कि  अध्यादेश  की  उद्घोषणा  के  लिए  संविधान  में  प्रावधान  होना
 चाहिये  ।  परन्तु  थे  जब  संविधान  सभा  में  अध्यादेश  के  सम्बन्धी  बिल  पर  चर्चा  हो  रही  थी  तब  इस  बात
 से  भी  बराबर  आश्वस्त  थे  कि  इस  प्रकार  के  अधिकार  कार्यकारिणी  में  निहित  होना  उन्होंने
 कहा  :

 कल्पना  की  जा  सकती  है  कि  ऐसे  मामले  पैदा  हो  सकते  हैं  जब  कोई  ऐसी  स्थिति
 अचानक  या  तत्काल  उत्पन्न  हो  जाये  जिससे  निपटने  के  लिये  उस  समय  विद्यमान  सामान्य

 कानून॒द्वारा  प्रदत्त  अधिकार  अपर्याप्त  आपातकालीन  स्थिति  का  अवश्य  मुकाबला
 किया  जाना  मुझे  ऐसा  लगता  कि  उसका  एकमात्र  समाधान  राष्ट्रपति  को  यह
 अधिकार  देना  है  कि  वह  ऐसा  कानून  प्रख्यापित  कर  सकें  जिसके  अन्तर्गत  कार्यपालिका
 उस  विशिष्ट  स्थिति  से  निपट  सके  ।”

 संविधान  में  उल्लिखित  शब्दावली  तथा  डा०  अम्बेडकर  द्वारा  इसके  पक्ष  में  कही  गई  बात  से
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 का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प
 ॥

 प्रो०  सैफुद्दीन

 स्पष्ट  है  कि  अध्यादेश  को  तभी  जारी  किया  जाना  चाहिए  जब  कार्यपालिका  द्वारा  तुरन्त  कार्यवाही
 को  जाने  की  आवश्यकता  हो

 ]

 मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  पहली  लोक  सभा  ने  यह  व्यवस्था  की  उसने  एक

 ऐसी  स्थिति  की  परिकल्पना  की  थी  कि  संसद  के  अधिकारों  का  ह्वास  होगा  और  संसद की  गरिमा  खतरे
 में  पड़  इस  संकल्प  पर  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  मैंदस  सम्मानित  सदन

 को  उस  बात  की  याद  दिलाना  चाहंगा  जो  डा०  अम्बेडकर  ने  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  को  तब  लिखी
 थी  जब  वह  इस  महान  देश  के  प्रधानमंत्री  माननीय  अध्यक्ष  श्री  मावलंकर  ने  अपने  17

 1954  के  पत्र  में  प्रधानमंत्री  को  लिखा  था
 °

 जारी  करना  अलोकतान्त्रिक  श्री  मावलंकर  और  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू
 के  बीच  एक  लम्बा  पत्राचार  हुआ  था  ।  लेकिन  भारत के  प्रधांनमंत्री  को  लिखे  इस  17  1954

 के  पत्र  में  स्पष्ट  है  कि  श्री  मावलंकर  ने  अध्यादेश  जारी  करने  के  विषय  में  अपनी  अन्तिम  राय

 क्या  कायम  की  थी  ।

 अध्यादेश  जारी  करना  इसे  नितान्त  अविलम्बनीयता  और

 कालीन  स्थिति  जैसे  मामलों  के सिवाय  उचित  नहीं  ठहराया  जा  सकता******“*  हमारे  ऊपर  पहली
 लोक  सभा  के  नाते  परम्पराएं  स्थापित  करने  की  जिम्मेवारी  यह  सरकार  के  वतंमान  अधिकारियों

 का  प्रश्न  नहीं  है  बल्कि  पूर्व  दृष्ठांतों  का  प्रश्न  है  और  यदि  अध्यादेश  जारी  करने  की  इस  परिपाटी  को

 नितान्त  अविलम्बनीयता  और  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामलों  तक  सीमित  नहीं  रखा  गया  तो  इसका
 फल  यह  हो  सकता  है  कि  भविष्य  में  सरकार  अध्यादेश  पर  अध्यादेश'जारी  करती  चली  जायेगी  भौर

 लोक  सभा  के  पास  उन  अध्यादेशों  पर  मोहर  लगाने  के  अतिरिक्त  कोई  चारा  नहीं  मैं  एक  और
 अर्थात्‌  उस  वित्तीय  पहलू  की  ओर  आप  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  जो  भारतीय  आयकर

 1922  के  प्रंशोधन  से  सम्बद्ध  यह  प्रत्यक्ष  रूप  में  एक  कराधान  उपाय  नहीं  इसका
 उद्देश्य  आयकर  वसूल  करना  अप्रत्यक्ष  तौर  इसका  प्रभाव  वित्तीय  स्थिति  पर  पड़ता  है  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  अध्यादेश  जारी  करना  एक  गलत  दृष्टांत  बन

 इसका  मतलब  है  कि  सरकार  भी  ऐसे  बहुत  से  विषयों  पर  अध्यादेश'जारी  करके  उसे  संसद  में
 पेश  करने  की  आदत  सी  बन  यह  उसी  क्रम  का  एक  अध्यादेश  अतः  श्री  मावलंकर ने
 देश को  1954  में  चेतावनी  दी  थी  और  चूंकि  अध्यादेश  इस  तरह  से  संसद  के  अधिकारों  को  समाप्त

 कर  रहे  मैं  इसे  इस  संसद  के  सम्मान  के  प्रति  एक  बहुत  बड़े  अनादर  के  रूप  में  देखता  हं  ।.  मैं  अपने
 इस  संकल्प  को  स्वीकार  किए  जाने  का  पुरजोर  आग्रह  करता  इस  सदन  की  गरिमा  तथा  सम्मान
 को  बनाये  रखना  आपका  फर्ज  .

 हु
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 7  1907  स्थावर  संपत्ति  अश्रिग्रहण  और  अजेन  1985
 का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  साविधिक  संकल्प  -

 :  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपना  संकल्प  वापिस ले  रहे  हैं  ?  -

 प्रो०  सेफुद्दीन  मैं  सिद्धान्त  के
 आधार  अपने  संकल्प  पर  जोर

 दे  रहा  हूं  ।  अगर  आप
 देश  जारी  नहीं  करते  तो  क्या  हो  जाता  ?  क्‍या  लोग  जाकर  भूमि  पर  कब्जा  कर  लेते  ?

 |
 श्री  प्रब्डुल  गफूर  :  उपाध्यक्ष  यह  आडिनेंस  भी  एक  एक्सैष्शनल  सरकमसस्‍्टैन्स  में  हुआ

 इसी  दस  मा  जहां  हम  लोग  इस  महीने  में  बैठे  हुए  एक्ट  जो  पांच  साल  के  लिए  रखा

 वह  खत्म
 हो  रहा  था  और  अगर  दस  मा  को  पालियामेंट  में  कोई  बिल  तो  उसकी  बहस में  एक

 महीना  लग  जाता  ओर  दस  मार्च  के  बाद  जितनी  भी  सारी  प्रापर्टी  उससे  हाथ  धोना  पड़ता  तथा
 साडे  भारत  में  लिटिगेशन  हो  जाता  ।  इस  चीज  से  बचने  के  लिए  आ्डिनेंस  जारी  किया  गयक्  |  इस  सेशन  में
 दो-तीन  रोज  के  बाद  एक्ट  ला  रहे  हैं  और  दो  साल  के  अन्दर  सारी  चीजों  का  निपटारा  इसमें  ऐसी
 कोई  बात  नहीं  है  कि  हाउस  की  प्रंसटिज  का  ख्याल  न  रखा  गया  हो  |  यह  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  इस

 एक  डिपार्टमेंट  का  सवाल  नहीं  सारे  हिन्दुस्तान  में  गवनंमेंट  में  जितने  भी  डिपार्टमेंट  उन  सबसे

 कन्सने  रखता  लेकिन  जवाब  हाउसिंग  मिनिस्टर  को  देना  पड़ता  इस  मजबूरी  का  ख्याल

 अगर  यह  दस  तारीख  से  पहले  आड्डिनेंस  नहीं  तो  सारी  जिनका  आप  लोगों  ने  इस

 हाउस  में  जिक्र  सब  लिटिगेशन  में  चली  जाती  ।  सब  ओनस  जाकर  मुकदमा  दायर  कर  देते  कि

 इनको
 अन्न  इस  प्रापर्टी  को  रखने  कु  कौई  अख्तियार  नहीं  अगर  यह  बात  हो  कुछ  सैन्सिटिव

 इपार्टमेंटस  जसे  कम्यनी  केशन  का  डिफेंस  का  तो  एक  तरह  से  बावेला  सारे  हिन्दुस्तान  में  मच
 इसलिए  यह  आड्डिनेंस  जारी  किया  मेरी  आप्से  गुजारिश  होगी  कि  आप  इस  चीज़  को

 मद्देनजर  रखते  अपने  इस  रिजोल्यूशन  को  वापिस  ले  लें  ।

 प्रो०  संफुद्दीत  सोज्ञ  :  डिप्टी  स्पीकर  जहां  तक  गफूर  जो  वक्‍सं
 मिनिस्ट्री  के  मिव्रिस्टर  का  ताललुक  उनकी  नीयत  पर  मुझे  कोई  शुन्हा  नहीं  दरअसल  यह

 नके  डिपार्टमेन्ट  की  बात  जिसने  उनके  लिये  इस  तरह  की  सिचुएशन  पेदा  कर  दी  की  उनके  सामने
 इस  आडिनेन्स  को  लाने  के  सिवा  कोई  दूसरा  चारा  नहीं  था  ।  यह  10  मार्च  या  8  मार्च  की  बात नहीं

 यह  जनवरी  की  बात  उस  वक्‍त  यहां  सेशन  हो  रहा  उस  वक्‍त  यह  बिन  क्यों  नहीं  लाये  ?  छोटे से
 छोटा  छोटे  से  मेरा  मतलब  उनकी  तनख्वाह  कम  नहीं  सब  बराबर  लेकिन  जो  शख्स
 किसी  मिनिस्ट्री  के  किसी  डेक्‍्स  पर  पहुंच  जाता  है  तो  अगर  वह  कोई  गफ़लत  करता  कोई

 सस्‍लेकनैस  दिखलाता  है  तो  उसको  कोई  नहीं  उसकी  गफलत  की  सज्ञा  मंत्री  जी  को  उठानी  पडती
 प्रेसिडेन्ट  के  मतंबे  को  उससे  नुकसान  पहुंचता

 है  ।

 राष्ट्रपति  को  जब  चाहो  तब  अध्ष्यादेश  पर  हस्ताक्षर  के  लिए  तंयार  नहीं  रहना

 उन्हें  सभा  की  गर्रिमा को  भी  ध्यान  में  रछना  चाहिए  ।

 र
 है
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 स्थांवर  संपत्ति  अधिग्रहण  और  अजन  )  1985  28  1985
 का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  संविधिक  संकल्प

 ७  संफुद्दीन

 .

 जहां  तक  गफूर  साहब  के  कहने  का  ताल्लुक  है  कि  10  मार्च  को  यह  खत्म  हो  यह  ठीक

 है  ज़रूर  खत्म  हो  बहुत  सारी  ज़मीन  चली  लेकिन  यह  10  मार्च या  8  मार्च  की  बात  नहीं

 यह  जनवरी  की  बात  उस  वक्‍त  यहां  पहला  सेशन हो  रहा  था  ।  उस  वक्‍त यह  बिल  क्यों  नहीं
 लाया  गया  ।  इसका  मतलब  है  कि  जो  सुस्ती  ओर  काहिली  वहां  हो  रही  है  उस  पर  रोक  लगानी  चाहिये
 और  प्रेडिडेस्ट  को  भी  इसका  नोटिस  लेना

 [  भ्रनुवाद  ]

 उद्धें  संसद  के  ऊपर  कोई  संवंधानिक  अधिकार  प्राप्त  नही  संसद  कानून  बनाने  वाली
 सर्वोच्च  संस्था  है  ।

 बढ

 ]

 पालियामेन्ट  की  डिगनिटी  खतरे  में  मैं  इस  रेजोल्यूशन  को  विधड़ा  नहीं  कर  रहा

 बल्कि  इसके  सपोर्ट  में  ज्यादा  जोर  लगा
 रहा  हूं  ।
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 का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 पर  President  not  986  to  sign  4  बाएं
 of time.  पतन  ग्रापड  take  into  account  the  38709  रण  the  House.

 GUT ASGA ST ९०७००८०४४ ७७१०९७-०००८४७  af

 ५/८४०:८८०००/७५-५०८४८०५८०४०००८-०(४७.००८

 ८25%87४५2-८०५  ४-००

 WS
 ]

 ल्‍  ०६०  *  :  !

 घछ॒८  90९६  not  have  any  authority  over  the  head  ०

 पाला  is  the  legislative
 डे

 ल्‍  न  न  |;
 or A SN  ०००८४  ००७  LY FS  /

 ध्  वि  .  ‘  हि

 Osby Oso Lie  tLe  ०५

 ए  ए७४०0प्रांणा  0  course,  पीहए+  have  the  ए0पज़टा  0

 |.

 मैं  अपना  संकल्प  वापस  नहीं  ठीक  है  उनके  पास  इसे  अस्वीकार  करने  की  शक्ति

 है  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  थह  है  :

 हु  यह  राष्ट्रपति  द्वारा  8  1985  को  प्रर्यापित  स्थावर  सम्पत्ति
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 का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 176

 ग्रहण  और  अर्जन  1985  (1985  का  अध्यादेश  संख्यंंक  2)
 का  निरनुमोदन  करती

 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  वह  है  :

 स्थापर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  अजन  1952  में  और  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुंधा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  करेगी  ।
 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  से  4  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  से  4  विधेयक  में  जोड़  दिये

 खंड  1,  भ्रधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम

 विधेयक  में  जोड़  दिये  .

 श्री  झ्ब्दुल  गफूर  :  मैं  प्ररताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्प्क  विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ्ा  ।



 ऊ

 7  1907  हयकरघा  वस्तु  विधेयक  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप

 म०  प०  न

 हथकरघा  वस्तु  विधेयक  1985

 ।

 राज्य  स  भा  द्वारा  पा पारि  तरूप  में

 महोदय  :  अब  सभा  कार्यसूची  के  मद
 15

 पर  विचार  मंत्री  महोदय  ।

 वाणिज्य  श्रौर  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  उपाध्यक्ष  मैं

 प्रस्ताव  करता
 ह

 अनन्य  रूप  से  हथकरघों  द्वारा  उत्पादन  हे
 कुछ  वस्तु  भों  का आरक्षण  कर  न ेऔर

 उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा ु  गि  नर
 रूप  में  विचार  ॥कया

 यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विधेयक  हथकरघा  कपड़ा  उद्योग  का  महत्वपूर्ण  अंग  है  ।  हमारे देश
 में  लगभग  35  लांख  हथकरघधे  कार्यरत  हैं  और  इससे  लगभग  |  करोड़  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ

 इसी  दृष्टि  स ेसरकार  हथकरघा  उद्योग  तथा  हमारे  देश  के  बनकरों  के  हितों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने
 के  लिए  विशेष  ध्यान  देती  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  हथकरघा  के  विकास  के  लिए  केवज्ञ  11.10
 करोड़  रुपये  रखे  गये  थे  परन्तु  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  राशि  बढ़कर  120  करोड़  रुपये  तक  पहुंच
 गयी  इतनी  ही  राशि  राज्यों  की  योजनाओं  में  रखो  गई  इस  समय  हमारा  हथकरघा  उद्योग
 लगभग  32520  लाख  मीटर  कपड़े  का  उत्पादन  करता  है  जो  देश  के  कुल  कपड़ा  उत्पादन  का  लगभग
 30  प्रतिशत  है  ।  अगर  हम  निर्यात के  क्षेत्र  में  देखें  तो  हथकरघा  उद्योग  बहुत  अच्छा  कायं  कर  रहा  है
 ओर  1983-84  में  इस  क्षेत्र  ने  310  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  अजित-की  उद्योग
 समूचे  देश  में  फैला  हुआ  है  ।  इसके  लिए  दूसरे  दो  औद्योगिक  मिल  तथा
 से  मुकाबला  करना  बहुत  कठिन  है  इसका  कारण  यह  है  कि  मिलों  तथा  विद्यतकरघों  के  पास  बढ़िया
 तकनीक  उनका  उत्पादन  भी  अधिक  है  तथा  वे  अच्छी  जगहों  पर  स्थित  हैं  ।  शरू  से  ही  भारत
 सरकार  कुछ  मदों  का  सारा  उत्पादन  विशेष  रूप  से  हथयकरघा  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  करती  रहो

 बस्त्र  आयुक्त  ने  सूती  कपड़ा  नियन्त्रण  1948  के  खंड  20  में  वस्त्र  आय क्‍्त  को  दी  गई  शक्तियों
 के  अन्तगंत  1950  में  पहली  बार  यह  काम  किया  उसके  बाद  1955  में  इसे  आवश्यक  वस्त

 1955  की  धारा  3  के  उपबंध  के  अन्तर्गत  लाया  गया  ।  लेकिन  कुछ  समय  से  हमें  कुछ  कठिनाइयों
 का  साझना  करना  पड़  रहा  है  वर्योकि  कुछ  लोगों  ने  भारत  सरकार  के  इस  आदेश  को  अदालत  में  चुनौती
 दे  दी  इसीलिए  विभिन्‍न  मंचों  से  यह  मांग  की  जा  रही  थी  कि  हथकरघा  उद्योग  को  सुरक्षा  प्रदान
 करने  के  लिए  कानून  बनाना  चाहिए  और  इसी  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  हम  यह  विधेयक  लाये  हैं
 जिसे  राज्य  सभा  ने  पहले  हीं  पारित  कर  दिया

 वर्तमान  कपड़ा  नीति  में  हृथकरघा  उद्योग  को  विशेष  महत्व  काਂ  स्थान  प्राप्त  अब  आपकों
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 पी०  ए०  संगमा  ]

 मालूम  है  कि  हम  एक  नई  कपड़ा  नीति  बना  रहे  हैं  और  मैं  सदन  को  अश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हमारी

 नई  नीति  में  भी हथकरघा  उद्योग  का  महत्वपृर्ण स्थान  बना  रहेगा
 »
 श्री  ई०  भ्रय्यापु  रेड्डी  )  :  मंत्री  अभी नई  के  बाधक  है  ।

 लेकिन  इसका  खाका  तक  इन्होंने  नटीं  दिया
 कपड़ा  नीति

 _  उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाषण  समाप्त  होने  के  आप  स्पष्टीकरण  मांग  सकते  हैं  । बा

 में  हथकरघा  उद्योग  को  एक  ब८त
 ही  महत्वपूर्ण  स्थान  प्राप्त  अब  हम  एक  नई  कपड़ा  नीति  बना  रहे  मैं  यह्‌  कह  रहा  था  कि  नई

 कपड़ा  नीति  में  भी  हथकरघा  उद्योग  को  वही  विशेष  स्थान  मिलता  नई  कपड़ा  क््ीति  क्या
 इस  पर  अधिक  चर्चा  नहीं  कर  सकता  ।  मेरे  दिचार  में  मेरे  लिए  यह  उचित  नहीं  है  ।  मैं  सिर्फ  एक '

 संकेत दे  रहा  था  कि  नई  कपड़ा  नीति  में  हथकरघा  उद्योग  को  विशेष  स्थान  प्र  प्त  मुझे  विश्वास
 है  कि  सारा  सदन  एक  मत  होकर  इस  विधेयक  का  समर्थन  इन  टिप्प्णियों  के  मैं  इस

 *  विधेयक  की  सदन से  सिफारिश  करता  हूं  ।

 झरी  प्री०  ए०  संगमा  :  मैंने  कहा  है  कि  वर्तमान  कपड़ा  नीति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 अनन्य  रूप  से  हथकरघों  द्वारा  उत्पादन  हेतु  कुछ  वस्तुओं  का  आरक्षण  करने  और
 उससे  संबंधित  विषयों  का  उपंबंध  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित

 यहां  पर  12  सदस्य  हैं  जिन्होंने  अपने  नाम  दिये  हैं  ।

 अब  हमें  समय  भी  निश्चित  करना  क्या  हम  एक  घंटा  निश्चित  कर  सकते

 कई  माननोय  सदस्य  :  दो  घंट  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हम  2  घंटे  लेंगे
 !  श्री  अजित  कुमार  सोहा  !

 शी  भ्रजित  कुमार  साहा  :  यद्यपि  विधेयक  देर  से  लाया  गया  है  फिर  भी  मैं  इसका
 स्वागत  करता  हूं  ।  इस  उपाय  का  स्वागत  करते  हुए  मुझे  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  इससे  हथक्ररघा  उद्योग
 की  समस्याओं का  काफी  हृद  तक  गन  हो  जायेगा  ।

 इस विधेयक में  यह
 ठीक  ही  उल्लेख

 किया  गया  है  कि  इस  उद्योग के  लिए  बिक्री  सुविधा  की
 कमी  इसके  कारण  इस  उद्योग  को  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  हथकरघा  उद्योग  की
 समस्याओं  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त की  गई  थी

 और  समिति  का  यह  विचार  था  कि  हमारे देश  में

 178



 7  1907  )  हथकरघा  वरतु  विधेयक  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में
 आि-+/+--त+कतहनतन>_नतनतऋ३खेे

 ग्रामीण़  लोगों  की  क्रम  शक्ति  कम  होने  की  सामने  संकट  हू  अतः  बाजार  में

 वस्तुओं  का  भंडार  इकट्ठा  होने  से  हथकरघा  तथा  अन्य  उद्योग  विशेषतः  कपड़ा  उद्योग संकट  में  है  ।

 लगभग  800  कपड़ा  मिलों  में  से  लगभग  150  से  200  मिले  या  तो  रुग्ण  हैं  या  बंद  हो  चुकी  ध
 हैं  ।  कृषि के  बाद  हथकरघा  उद्योग  का  बहुत  महत्त्व  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  इस
 उद्योग  में  हमारे  एक  करोड़  व्यक्ति  सीधे  ही  लगे  हुए  हैं  ।  इस  उद्योग  के  माध्यम  से  4  करोड ़स ेअधिक

 व्यक्ति  अपनी  जीविका  अजित  कर  रहे  हैं  ।  पिछले  बजट  में  हथक  रघा  उद्योग  के  लिये  30  क़रोड़  रुपये

 आबंटित किये  गये  ग्रे  ।  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्र  के  अनेक  व्यक्टि  इस  उद्योग  में  नियक्त  जो
 रुपया  आबंटित

 किया  गया  है  वह  तहुत  कम  संगठित  क्षेत्र  यथा  वस्त्र  उद्योग  तथा  अन्य  उद्योग  जिनमें  हालांकि  3  या
 4  लाख  व्यक्ति  नियुक्त  पर  उनके  लिये  जो  राशि  आबंटित  की  गई  है  हथकरघा  उद्योग  के  लिये

 आबंटित  की  मई  राशि  से  कहीं  अधिक  सरकार  बहुत  सारी  विदेशी  मुद्रा  ऑजित  करती  उसे
 प्रति वर्ष  300  करोड़  रुपया  प्राप्त  होता  इसलिये  इस  क्षेत्र  के  लिये  कुछ-न-कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।
 अनेक  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्र  के लोग  इस  उद्योग  में  लगे  हुए  हैं  ।

 इसके  बारे  में  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  इस  उद्योग  की  रक्षा  के  लिए  कुछ  करना  चाहिये  और बुनकरों
 *  की  मदद  करनी  चाहिये  जो  बहुत  ही  कठिनाई  में  अनेक  बुनकर  विचोलियों  की  दया  पर  आश्रित

 इस  उद्योग  को  सहकारी  समितियों  के  अधीन  लाया  जाना  चाहिये  जिससे  इसका  विस्तार  और  विकास

 हो  सके  ।  सरकार  को  उन  अलाभकारी  समितियों  को  समाप्त  करने  की  ओर  विशेष  देना  चाहिये
 जिनमें  निहित  स्वार्थ  प्रधान  हो  गये  उसे  वास्तविक  ब्रुनक  रों  को  नई  सहकारी  समितियां  बनाई  जानी

 चाहिये  ।  हथकरघा  उद्योग  के  सहकारी  क्षेत्र  को  सुदृढ़  करने  के  सरकार  को  अपेक्षित  आवश्यक

 माल  की  सप्लाई  के  लिये  विश्नेष  कदम  उठाने  चाहिए  |  तथा  इस  उद्योग  को  विपणन  की  सविधा  प्रदान

 की  जानी  चाहिए  ।  बनकरों  को  ब्याज  की  माम्‌ली  दर  पर  ऋण  की  सुविधा  दी  जानी  इस  बाते  पर
 पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  कि  बुन॒क्ररों  को  पर्याप्त  धागे  की  सप्लाई  हो  यथा  अपेक्षित  तथा
 आवश्यकतानसार  बनकरो  को  पर्याप्त  धागा  सप  लाई“क्विया  जाना  चाहिये  ।

 पूरे  पूर्वी  क्षेत्र  में  कई  का  उत्पादन  नहीं  होता  ।  हमारे  राज्य  पश्चिम  बंगाल  में  अनेक
 ऐसे  कच्चे  माल  की  कमी  होती  है  जो  वहां  के  उद्योगों  के  लिये  आवश्यक  आगामी  वित्त  वर्ष  से

 सरकार  द्वारा  माल  भाड़े  में  वृद्धि  किये  जाने  से  स्थिति  और  भी  खराब  हो  जायेगी  ।  हमें  कपास
 दूरस्थ  स्थानों  यथा  गुजरात  से  तथा  अन्य  कच्चा  माल  पंजाब  से  मंगाना  पड़ता  ये  राज्य  1900  से

 ी  ह  |
 2000  कि०  मी०  की  दूरी  पर  स्थिति  हैं  और  इन  राज्यों  से  कच्चे  माल  के  प्पा  रवहन  के  लिए  भाड़े  की

 दर  उत्तरोत्तर  बढ़ती  जा  रही

 इन  सब  मामलोी  का  अध्ययन  करने के
 लिये

 वाणिज्य  ने  एक  अध्ययन  दल

 नियुक्त  किया  था  और  इस  दल ने  1981 में  यह  सिफारिश की  थी  कि  अन्य  राज्यों से  पूर्वी  क्षेत्र  तक
 कपास  के  परिवहन  के  लिये  समान  भाड़ा  होना  किन्तु  इस  दिशा  में  अभी  तक  कोई  कायंवाही
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 हैयक्रघा  वस्पु  विधेयक  1985  28  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 भ्रजित  कुमार  साहा  |

 नहीं  की  गई  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  मुद्दे  पर  गंभीरता  से  विचार  किया  जाये
 और  हथक  रघा  उद्योग  के  ल्यि  कुछ-न-कुछ  किया  जाये  ।  वह  इस  दात  का  भी  ध्यान  रखें  कि  हथकरघा
 उद्योग  और  बुनकरों  के  समक्ष  जो  बाधायें  उत्पन्न  होंती  उन्हें  दूर  कर  दिया  जाये  बुनकर

 कठिनाई  में  न  पड़े  ।  इन  शब्दों  के साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 |  ..

 श्री  ज्ञेतुल  बशर  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  आया  इसका  मैं  स्वागत

 करता  हूं  । यह  बिल  बहुत  ही  आवश्यक  था  और  बहुत  इंतजार  के  बाद  आया  इसके  लिए  मैं  कामर्स

 मिनिस्टर  साहब  को  धन्यवाद  देना  चाहता  आज  हमारे  देश  में  खेती  के  बाद  सबसे  अधिक

 हैण्डलम  के  काम  में  लगे  हुए  हैं  और  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  वर्षों  की  कोशिशों  के  बावजूद  इन  लोगों
 की  स्थिति  अभी  तक  हम  लोग  ठीक  नहीं  कर  पाये  हमारे  देश  में  कपड़ा  उत्पादन  के  तीन  स्रोत
 एक  तो  मेकेनाइज्ड  दूसरा  पावर  लूम्स  और  तीसरा  हैण्ड  लूम  लगभग  ढाई  लाख  मेकेनाइज्ड
 लम  हमारे  देश  में  हैं

 जो  5  हजार  मिलियन  मीटर  कपड़ा  बनाते  तीन  लाख  डीसेंट्रलाइज  पावर  लम्स

 इसमें  से  अधिकतर  अनएथराइज  है  और  वे  लगभग  4  हजार  मिलियन  मौटर  कपड़े  का  उत्पादन
 करते  हमारे  वहां  50  लाख  है  डे  लूम्स  हैं  और  ये  हैण्ड  लूम्स  मेकेनाइज्ड  लूम्स  और  पावर  लूम्स  के

 बीच  में  पिसे  हुए  कुल  तीन  हजार  मिलियन  मीटर  कपड़े  का  उत्पादन  करते  जबकि  इनकी

 क्षेमता  6  हजार  मिलियन  मीटर  कपड़े  का  उत्पादन  करने  की  लेकिन  केवल  तीन  हजार
 मिलियन  मीटर  कपडे  का  उत्पादन  हो  पाता  ह  और  तीन  हजार  मिलियन  मीटर  की  जो  कंपेसिटी

 वह  आइडल  रह  जाती  बची  रह  जाती  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  है  हैण्डलूम  क्षेत्र  में
 पावर  लूम  का  घुस  पावर  लूम  बराबर  हैण्डलूम  क्षेत्र  में  बिना  रोक-टोक  के  एन्क्रोच  करता  जा

 रहा  सरकार  की  नीति  रही  है  हैण्डलूम  को  प्रोटक्शन  देने  की  ।  कहीं-कहीं  प्रोटक्शन  दिया  भी

 सरका  थी  आदेश  जारी  भी  किए  लेवि-न  आज  पूरे  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  अनएथराइज  पावर  लूम्स
 खुलते  जा  रहे  हैं  । बहुत  अनएथराइज  पावरलूम  बनते  जा  रहे  हैं  और  वे  पावुदझलूम  उसी  आइटम्स  को
 बनाने  लगे  हैं  जो  हैण्डलूम  के  लिए  संरक्षित  किये  गये  थे  ।

 है”डलेम्स  के  लिए  जिनकों  रखा  गया  वहीं  आइटम  पावरलूम  भी  आज  बड़े  पैमाने  पर  बनाने
 लगे  उस  पृष्ठभूमि  में  हम  देखें  तो  जो  यह  बिल  आया  है  और  जिसमें  सख्ती  करने  का  प्रावधान

 वह  एक  अच्छी  बात  उससे  मैं  समझता  हूं  कि  हैण्डलूम  में  काम  करने  वालों  को  काफी  प्रोटंक्शन
 मिलेगा  और  काफी  उनकी  सुविधा  ।  सबसे  अच्छा  तो  यह  होता  कि  जो  हमारी  कपड़े  की  घरेलू
 मार्किट  अगर  इसकी  सप्लाई  के  लिए  केवल  हैण्डलूम  सैक्टर  को  ही  छोड़  दिया  हैण्डलूम

 आज  की  नहीं  है  ।  वह  तब  से  जब  से  सभ्यता  का  इतिहास  इस  देश  में  शुरू  होता  हैण्डलूम
 इण्डस्ट्री  सारे  देश  को  कपड़े  पहनाती  रही  अगर  कपड़े  का  सारे  का  सारा  घरेलू  मारकिट  हैण्डलूम  के
 ऊपर  छोड़  दिया  जाए  तो  मैं  समझता  हूं  इससे  एम्पलायमेंट  की  काफी  सुविधा  बढ़  जायेगी  और  हैण्डलूम
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 7  हथकरघा  वस्तु  विधेयक  1985 \
 आाज्य  मसधथ्ा  रारा  पाणिति  रूप कम राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रू  में

 इण्डस्ट्री  को  काफी  बूस्ट  पावरलूम  के  लिए  डबल  बैड-शीट  या  जो

 सिथेटिक  यान  उनके  द्वारा  बनाए  जाने  का  काम  टैक्सटाइल  इण्डस्ट्रीज  को  सौं  दिया  जाए  और
 उनसे  कहा  जाए  कि  वह  अपना  माल  केवल  निर्यात  करने  के  लिए  बनाएं  या  इसके  अलावा  सिथेटिक  और
 मैन-मेड  जो  फाइबसे  उनके  द्वारा  वह  कपड़ा  बनाना  चाहते  यह  उनके  ऊपर  छोड़  दिया  जाए  तो

 इससे  तीनों  सेक्टर  को  सुरक्षा  प्रदान  होगी  ।  हैण्डलूम  के  विकास  में  हमारे  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  का  एक
 महत्त्वपूर्ण  अंग  इससे  पांच  करोड़  लोए  जो  परोक्ष  रूप  से  हृण्डलम  इण्डस्टी  में  जमे  दुए  उनमें
 वृद्धि  होगी  ।  के  जिम्मे  कम-से-कम  जो  घरेलू  माकिट  उसको  छोड  दिया  जाए  तो  सबसे
 अच्छा  होगा  ।  आजकल  सबसे  बड़ा  सवाल  रॉ-मैटीरीयल  का  जो  हमारे  हैण्डलम्स  में  इस्तेमाल  होता

 बहुत  से  स्पीनिंग  मिल  बन  रहे  निजी  क्षेत्र  और  सहकारी  क्षेत्र  में  भी  हैं  और  सरकार  ने  भी
 स्पीनिंग  मिल्स  कायम  किए  जो  सूत  वर्क्स  ओर  वीवर्स  को  मिलना  वह  ठीक  प्रकार  से  नहीं
 मिल  रहा  मेरा  सुझाव  है  कि  जिसकक्षेत्र  में  स्पीनिंग  मिल्स  लगाई  गई

 उस
 क्षेत्र  की  मिल्स  को

 यह  कहना  चाहिए  कि  उस  क्वालिटी  का  सूत  बनाए  जिस  क्वालिटी  का  झूत
 उस  क्षेत्र  के  वर्क्स  ओर

 वीव्स  इस्तेमाल  करते  अक्सर  यह  देखने  में  आता  है  कि  दूसरे  क्षेत्रो  से  यार्न  मंगाना  पड़ता  उस
 क्षेत्र  के  वर्क्से  उस  क्वालिटी  का  यार  इस्तेमाल  नहीं  करते  हैं  ।  जो  बिक्री  बह  हेण्ड  बम
 टिब्ज  के  द्वारा  या  जो  हैण्डलूम[|  कार्पेरेशन  राज्य  स्तर  पर  है  या  हैण्डलूम  डवलपमेंट  कार्परेशन  वह
 सारे  इन  धागों  को  ले  ले  और  उन  धागों  को  बुनकरों  तक  सही  दाम  में  पहुंचाने

 की  कोशिश  इसी

 प्रकार से  सिल्क  का  मन्‍मला  सिल्क  हमारे  यहां  कर्नाटक  में  पंदा  होता  कर्नाटक  के  लोग  सिल्क
 की  मोनोपली  कर  चुके  आपको  यह्‌  जानकर  ताज्जुब  होगा  कि  कर्नाटक  में

 पस्िल्क के  लाखों  अंडे

 इसलिए  तबाह  कर  दिए  जाते  हैं  कि सिल्क  का  दाम  आसमान  तक  पहुंच  ज।ए  ।  सस्ते  दाम  में  गेशप्र  जो
 कर्नाटक  में  पैदा  होता  इसका  सबसे  ज्यादा  काम  उत्तर  प्रदेश  में  बनारस  में  होदा  वह  काफी  महंगा
 पड़ता  हैण्डलुम  डवलपमेंट  कार्पोरेशत  भारत  सरकार  का  प्रतिष्ठान  इस्क्नों  चाहिए  कि  सिल्क

 बाहर  से  मंगाए  और  कोई  सिल्क  यार  बैंक  कायम  अगर  निर्धारित  मूल्य  से  दाम  ऊपर  उठते  हैं  तो

 वह  सिल्क  को  रिलीज  कर  दे  जोर  बुनकरें  को  दें  अगर  दाम  कम  रहते  हैं  जो  निर्धारित  रेट  हे  तो

 बह  सिल्क  को  अपने  पास  रख  रहें  ।

 इस  तरह  से  दाम  स्टैबिलाइज  मैं  यहां  उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  एक  और  बात
 की  तरफ  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  *

 हमारे  यहां  नेशनल  टैक्सटाइल  कार्पोरेशन  के  सम्बन्ध  में  आजकल  बड़ा  विवाद  उठ  खड़ा  हुआ

 है  और  यह  सबसे  ज्यादा  हैंडलूम  को  खा  रहा  हैंडलूम  के  डे  बलपमेंट  के  लिए
 आए  प्लान  एक्सपैंडो चर

 में  केवल  30  करोड़  रुपया  देते  हैं  जबकि  इसमें  लगभग  5  लाख  वक्कंर्स  कार्य  रत  मैं  यहां  नौन-प्लान

 के  एक्सपेंडीचर  की  बात  नहीं  कर  रहा  सिर्फ  प्लान  एक्सपेंडीचर  की  बाबत  ही  बता  रहा  हूं  इसलिए
 सबसिडी  वगरह  की  बात  मैं  नहीं  कर  रहा  जहां  आप  30  करोड़  रुपया  प्लान  एक्सपंडोचर  के  तहत

 हैंडलूम  के  लिए  देते  वहीं  आप  नेशनल  ट्रैक्सटाइल  कार्पोरेशन  के  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए

 120 करोड़  रुपया  देते  हैं  और  हर  साल  इतना  रुपया  आप  सिर्फ  इस  वास्ते  देते  हैं  क्योंकि  इसमें  लगभग
 ह
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 जेनुल  बशर  ]

 डेढ़  लाख  लोग  लगे  हुए  एम्पलायमेंट  के  लिए  आप  पैसा  देते  हैं  ।  मैं  यहां  आपके  माध्यम से
 मंत्री  जी  को  एक  सझाव  देना  चाहंगा  कि  आप  उन  डेढ़  लाख  वर्क  को  प्रति  वर्क  र  के  हिसाब से  500  रुपये

 महीना दे  तब  भी  आप  घाटे  में  नहीं  रहेंगे  बल्कि  मुनाफे  में  दूसरी  तरफ  नेशभल  टेक्सटाइल
 कार्पेरेशत  को  जितनी  सिक  मिल्स  उनको  आप  नीलाम  कर  उनको  लिक्वीडेट  क

 उससे  ही  आपको  काफी  पैसा  आ  सारी  की  सारी  सिक  मिलों  को  नीलाम  के  हर  वर्कर  को

 सिर्फ  503  रुपया  महीना  4  दीजिए  तो  आपको  हर  वर्ष  एन०  टी०  सी०  के  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए
 जो  120

 करोड़  रुपया  देना  पड़ता  उससे  आप  बच  जाएंगे  और  आपको  घाटा  भी  नहीं  पड़ेगा  ।  बेशक

 एन«  टो०  सो०  कितना-ही  अच्छा  सामान  क्‍यों  न  बना  रही  जनता  जनता  बैडशीट

 या  तौलिया  लेकिन  ये  सारी  चीजें  तो  हैंडलूम  इंडस्ट्री  में  बनाई  जा  सकनी  हैं  और  बन  भी  रही  हैं
 और  इन  ऐ  वजह  से  हैंडल  म  इंडस्ट्रीज  मार्कट  में  कम्पटीशन  भी  नहीं  कर  पा  रही  इन  सब
 बातों  से  भी  आपको  छट्री  मिल  जाएगी  और  एन०  टी०  सी०  पर  आधारिंत  5  करोड़  लोगों  को  भी
 रोजी  और  रोटी  मिल  जाएगी  ।  ४

 ह  डलूम  डवलपमैंट  कार्पोरेशन  है  लेकिन  दुख  की  बात  यह  है  कि
 हैंडलूम के  मामले  में  त्रुतक  रों  को  उसमें  कोई  रिप्रेजैन्टेशन  नहीं  दिया  गया  उसमें  वीवर्स  को  इन्वाल्व

 नहीं  किया  गया  इस  तरह  हैंडल लूम  डवलपमैट  कापरिशन  केवल  अधिका  रियों  का  कार्पोरोशन  बनकर
 ही  रह  गया  मैं  नहीं  समझा  आप  इसमें  वीवर्ज  के  प्रतिनिधियों  क्‍यों  नहीं  शामिल  करना

 चाहते  बिल  में  भी  आपने  एक  एडवाइजरी  बौड़ी  के  गठन  की  बात  कही  प्रावधान  रखा  मैं

 आषके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  उस  एडवाइ  जरी  बीडी  में  भी  बीवर्ज  के  प्रात

 निधियों  को  शर्ममल  किया  जाए  और  हैंडलूम  इंवजपमँट  का्परिशन  में  वीवर्ज  के  प्रतिनिधियों  को
 जाना  चाहिए  ।  में  स्वयं  बुनकर  नहीं  हूं  लेकिन  बनकरों  का  प्रतिनिधित्व  जरूर  क  रता  हूं  ।  आप

 उपाध्यक्ष  हमार  यहां  हें

 यहां
 बुनकरों

 की  कई  कोआपरेटिव  सोसायटीज  संस्थाएं  आर्गेनाइजेशन्स  आप  उनको  रख

 सकते  हैं  ।

 उस  बौडी  में  ऐसे  लोगों  को  रखिए  जो  कि  बुनकरी  का  काम  जानते  हों,'एक्सपर्ट  करते  हमारे

 उपाध्यक्ष  अंत  में  मैं  अपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  स ेएक  निवेदन  यह  करना  चाहता  हं  कि
 टैक्सटाइल  के  विषय  को  काम  मिनिस्ट्री  से  हट  जाना  चाहिए  और  चूंकि  टेक्सटाइल  का  बहुत  बड़ा
 विभाग  उसमे  मैकेनाइज्ड  इंडस्ट्री  भी  उसमें  पावरलूम  भी  है  और  हैंडलम  भी  इन  सबको
 मिलाकर  टैक्सटाइल  मिनिस्ट्री  के  नाम  से  एक  नई  मिनिस्ट्री  गठित  की  जानी  आपका
 टाइल  कमिश्नर  अलग  टक्‍सटाइल  सैक्रेटरी  अलग  है  और  टैक्सटाइल  डिपार्ट

 ।  टमैंट  भी  अलग
 सिफं  कामर्स  मिनिस्ट्री  के  अन्तर्गत  उनको  रखा  गया  इसलिए  वहां  से  हटाकर  अलग  से  एक  टैक्सटाइल
 मिनिस्ट्री  बनाई  जानी  इस  तरह  से  ही  आपके  टैक्सटाइल  के  तीनों  सैक्टरों  के  बीच  समन्वय
 पैदा  किया जा  सकता  है  और  यह  देखा  जा  सकता  है  किवे  आपस  में  एक  दूसरे  से  ओवरलैंपिंग
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 राज्य  सभा  द्वारा  थारित  रूप  में

 तो  नहीं  कर  रहे  एक  दूसरे  के  क्षेत्र  में  अतिक्रमण  तो  नहीं  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  यह  बिल  एक  अच्छी  शुरूआत  है  जिसके  लिए  में  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  मैं
 जानता  हूं  कि  उनकी  टैक्सटाइल  और  हैंडलूम॑  इंडरंट्री  में  गहरी  दिलचस्पी  है  और  उनकी  वीबर्स  के  उद्धार
 और  उत्थान  में  काफी  दिलचस्पी  मैं  इस  बिल  के  लिए  उनको  शुभकामनाएं  अपित  करता  हूं  और
 आशा  करता  हूं  कि  जो  काम  आपने  अपने  जिम्मे  लिया  है  उससे  न  केवल  को  काफों  लाभ
 पहुंचेगा  बल्कि  गवनंमेंट  को  भी  लाभ  होगा  ।

 1.55  प०

 जेनुल  बशर  हुए  )

 [

 श्री  बी०  एस०  कृष्णा  झ्य्यर  :  मैं  इस  विधेयक  का  हृदय  से  स्वागत  करता
 मैं  युवा  मंत्री  जो  इस  विधेयक  को  लाये  बधाई  देता  हूं  । इसकी  बहुत  समय  से  प्रतीक्षा

 आपको  यह  विधेयक  तो  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  तत्काल  बाद  लाना  चाहिए  -

 माननीय  सदस्य  ने  जो  अभी  अभी  पीठासीन  हुए  बहुत  ही  रुचिकर  वक्तव्य  दिया  इस
 विधेयक  के  प्रस्तोकत  युवा  मंत्री  को  उन्होंने  बधाई  दी  मैंने  भी  वही  किया  किन्तु  हम  दोनों

 ही  उनसे  उम्र  में  बड़े  इसलिए  युवा  मंत्री  को  हम  लोग  खादी  पहनने  की  सलाह  देते  यदि  वह  सभा

 में  कल  खादी  के  कपड़े  पहनकर  आते  हैं  तो  मुझे  प्रसन्‍नंता  होगी  ।  प्रमुख  राजनैतिक  दल  भी  यह  निर्धारित

 कर  चुके  हैं  कि  उनके  सक्रिय  कार्यकर्ता  खादी  पहनें  क्योंकि  उनका  उद्देश्य  छद्दी  को  प्रोत्साहन  देने  का

 है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  वे  खादी  और  हथकरघा  आन्दोलन  को  कितना  महत्व  देते  हैं  ।

 इस  विधेयक  का  स्वागत  करते  मैं  सरकार  को  सचेत  रहने  की  चेतावनी  देना  चाहता

 हूं  और  इस  बात  का  ध्यान  रखने  के  लिए  कहता  हूं  कि  कहीं  शक्तिशाली  मिल  इस  विधेयक  को

 बेकार  न  कर  यह  बात  बहुत  महत्व  की  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारें  आवश्यक  कदम  उठायेंगी  कि  यह  विधेयक  केवल  सिद्धांत  रूप

 ही लागू  होकर  न  रह  जाये  अपितु  सच्चे  अर्थों  में  कार्यान्वित  हों  ।  यह  बहुत  आवश्यक  है  ।

 हाल  ही  में  मंत्री  जी  ने  एंद  दिलचस्प  वक्तव्य  दिया  उन्होंने  कुछ  आंकड़े  भी  प्रस्नुत  किये

 उन्होंने  बताया  है  कि  35  लाख  हथकरघे  हैं  और  लगभग  एक  करोड़  व्यक्ति  हथकरघों  से  रोजी
 रोटी  कमाते  मैं  सही  आंकड़ें  तो  नहीं  द ेसकता  किन्तु  मेरी  सूघना  के  अनुसार  हथकरघों  की  संख्या
 इससे  कहीं  अधिक  मैं  कर्नाटक  राज्य  का  हूं  जहां  हथक  रघधा  उद्योग  को  बहुत  प्रोत्साहन  दिया  जाता

 है  और  जहां  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  ही  नहीं  अपितु  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  भी पहले  यह  उद्योग

 फूल  रहा  कर्नाटक  में  हृयकरघा  को  गौरवशाली  स्थान  प्राप्त  कर्नाटक  की  बनी  साड़ियां  न  केवल
 भारत  में  अपितु  संसार  भर  में  लोकप्रिय
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 हथकरघा  वस्तु  1985  28  1985
 राज्य  सभा  द्वार  पारित  रूप  में

 ह

 वी०  एस०  श्रय्यर ]

 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि हथकरघा  से  बने  कंपड़ों  का  निर्यात  कर  हम  लोग  350  करोड़  रुपये

 की  विदेशी  मुद्रा  कमा  रहे  यदि  हम  लोग  इसे  और  अधिक  प्रोत्साहन  देंगे  हम  और  अधिक  विद्रेशी
 :  मुद्रा  कमा  सकते  तमिलनाडू  की  बनी  बिहार  की  सिल्क  और  बनारस  की  साड़ियां  बहुत  ही

 आकषंक  वास्तव  में  भारत  हथकरघों  और  हथकरघों  से  बने  वस्त्रों  का  जन्म  स्थान  कहा  जाता

 है  कि  अकबर  के  जमाने  में  ऐसी  साड़ियां  बनाई  जाती  थीं  जो  अंगूठी  में  से  निकल  सकतीं  उसे  ढाका

 की  मलमल  कहा  जाता  था  ।  हम  लोग  हाथ  से  काते  गये  और  हाथ  से  बुने  गए  सामानों  के  लिए

 प्रसिद्ध

 अभी  अभी  बताया  गया  है  कि  योजना  के  अन्तरगंत  हथकरघा  के  लिये  केवल  50  करोड़  रुपये

 निर्धारित  किए  गए  हैं  जबकि  राष्ट्रीय  कपड़ा  जो  घाटे  में  चल  रहा  के  लिये  120  करोड़  रुपये

 निर्धारित  किये  गये  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि जबकि  आप  हथकरघा के  पक्ष  में  लड़  रहे

 हैं  तो हथकरघा  के  लिये  और  अधिक  निधि  प्राप्त  करने  के  लिए  आपको  लड़ना  चाहिये  ।  मुझे  विश्वास
 है  कि  इस  कानून  से  रोजगार  के  अवसर  दुगुने  हो  जाएंगे  ।

 ॥

 क्या  कारण  है  कि  38  वर्ष  के  बाद  भी  हम  लोग  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  नहीं  कर  हैं  ?
 इसका  कारण  यह  है  कि  हम  लोगों  ने  गांधी  जी  की  सलाह  नही  यदि  हथकरघा  को  इससे  पहले
 ही  प्रोत्साहित  किया  गया  ज़ैसे  कि  हम  इस  समय  प्रयत्नशील  तो  बहुत  हद  तक  बेरोजगारी  की
 समस्या  सुलझा  ली  गई  होती  मुझे  विश्वास  है  कि  एकं  वर्ष  के  अन्दर  ही  बुनकरों  की  एक  करोड़  की
 संख्या  बढ़कर  दुगुनी  हो  जायेगी  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  बहुत  अधिक  सचेत्न  रहे  । इस  समय  हम  लोग  हथकरंघा  को  बहुत
 अधिक  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  तथा  कुछ  विशेष  प्रकार  के  वस्त्रों  के  उत्पादन  में  उद्योग  को
 एकाधिकार दे  रहे  किन्तु  मंत्री  जी इस  बात  का  भी  ध्यान  रखें  कि  उसकी  यथावत  बनी
 रहे  यह  बात  बहुत ही  महत्त्वपूर्ण  इससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  कि  हमें  आरक्षण  भिले  अथवा  न  मिले
 किन्तु  इसकी  हथकरधे  के  सामानों  में  अपने  देश  की  कीति  बनी  रहे  |  यह  बात  बहुत
 पूर्ण  है

 कि  गुणवत्ता  परखने  के  लिये  आपके  पांस  एक  तंत्र  होना  सभापति  आपने  साड़ी
 और  जनता  धोती  के  बारे  में  जो  सुझाव  दिया  मैं  उसी  को  दोहराता  जब  जनता  पार्टी  सत्तारूढ़
 थी  तब  उन्होंने  इस  प्रकार  का  विधेयक  लाने  का  विचार  कियां  था  किन्नु  वे  ऐसां  नहीं  कर
 पाये  क्योंकि  वे  लोग  अधिक  समय  तक  सत्ता  में  नहीं  रह  सके  ।  अन्ततोगत्वा  आपने  यह  कर
 तब  हमने  यह  सोचा  था  कि  साड़ी  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  आरक्षित-रहेगी  ;  यह  बात  बहुत  महत्त्व  की

 2.00  म०  प०
 :

 भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  मेरे  माननीय  मित्र  आ  सम  में  ही  कह  चुके  हैं  कि विपणन  की  बात
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 749,  1907  हथकरघा  वस्तु  विधेयक  1985
 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 बहुत  महत्त्वपूर्ण  कन  टिक  में  विपणन  का  अच्छा  प्रबंध  है  ।  वहां  विषणन  धागा  ब्रितरण
 समितियां  और  कच्चा  माल  वितरण  समितियां  वहां  बुनकरों  का  शोषण  समाप्त  हो  गया

 उचित  मूल्य  पर  उन्हें  अर्थात  बुनकरों  को  विशेषकर  हथकरघा  बुनकरों  को  धागा  दिया  जाता  इसलिए
 कर्नाटक  राज्य  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  उपाय  कर  लिये  हैं  कि.न  केवल

 बुनकर  स्तर  प्र  ही  बल्कि  सभी  स्तरों  पर  किसी  का  भी  शोषण  न  पूरे  राज्य  में  विषणन
 समितियों  की  और  सहकारी  समितियों  की  शाखयें  इसलिये  इस  उपाय  का  स्वागत  करते  मैं
 आपके  माध्यम  से  पुनः  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  जो  बहुत  ही  प्रगतिशील

 हमारे  देश  के  लिये  आवश्यक  कार्यान्वित  किया  जाये  ।

 हम  लोग  आंशिक  रूप  से  ही  गांधी  जी  के  स्वप्न  को  साकार  बना  रहे  यह  गांधीजी

 रचनात्मक  कार्यों  में  स ेएक  वास्तव  उन्होंने  हाथ  से  बुनी  हुई  और  हाथ  से  काती  गई  पूर्ण  खादी

 की  वकालत  की  थी  ।  इस  दिशा  हम  एक  कदम  ही  बढ़  पाये  एक  दिन  ऐसा  आयेगा  जब

 हम  खादी  को  अधिकाधिक  प्रोत्साहन  दे  सकेंगे  ।  खादी  आवश्यक  क्योंकि  खादी  को  प्रोत्साहन  दिये

 बिना  हम  लोग  प्रगति  नहीं  कर  सकते  ।  इससे  हमारे-देश  के  लाखों  लोगों  को  सहायता  मिलेगी  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  एक  बार  फिर  स्वाफ्रत  करता  हूं  ।

 श्री  एन०  तोग्बी  सिह  मणिपुर  )  :  सभापति  यह  एक  स्वागत  करने  योग्य
 विधेयक  है  पर  उसे  पुर:संथापित  करने  में  बहुत  देर  हो  क्षकी  मैं  उस  राज्य  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं
 जहां  बुनना  एक  सम्मानीय  कार्य  है  और  हर  दुल्हन  कॉविवाह  में  उपहार  के  रूप  में  अपेक्षित  उपकरणों

 सहित  एक  करघा  दिया  जाता  है  राजा  से  लेकर  समाज  में  छोटे  से  छोटे  बर्ग  का  व्यक्ति  इस  परम्परा  का
 पालन  करता

 पूरे  समाज  में  प्रत्येक  परिवार  में  अपने  बुनकर  होंते  मैं  भी  बुनकर  परिवार  का  हूं  विशेष
 कर  परिवार  की  स्त्रियां  जिनकी  परम्परा  मेरी  मां  और  बहन  से  आरम्भ  होती  सभी  को  बुनाई  में
 विशेष  योग्यता  प्राप्त  प्रत्येक  परिवार  में  एक  या  एक  से  अधिक  करघे  होने  चाहिये  ।

 हथकरघा  उद्योग  न  केवल  आ्िक  दृष्टिकोण  से  फल-फूल  रहा  है  अपितु  उसके  पीछे  भावनात्मक  संबंध
 और  परम्परागत  मूल्य  इस  विधेयक  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  आरक्षण  के  लिए  समान  का
 चयन  करते  समय  सलाहकार  भमिति  को  परम्परागत  हथकरघा  उत्पाद  और  विशेषकर  आम  लोगों
 के  उपयोग  के  लिये  बताये  गये  हथकरघा  उत्पाद  को  ध्यान  में  रखना  परम्परागत  उत्पाद  की
 मदों  पर  जोर  दिये  जाने  का  स्वागत  है  ,

 माननीय  वाणिज्य  मंत्री  हमारे  क्षेत्र  के  देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  हथकरघा  के  कपड़ों  के

 महत्त्व  के  बारे  में  उन्हें  पता  प्रत्येक  जनजाति  अथवा  समुदाय  के  कपड़ों  का  अपना  डिजाइन  अपना
 रंग  बिरगा  डिजाइन  होता

 विशेष  रूप  से  जब  हम  महिलाओं  को  पारम्परिक  उत्सवों  और  सामाजिक  उत्सवों  में  देखते  हैं



 हैਂ  ह

 हथकरघा  वस्तु  विधेयक  1985  '  28  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 [  श्री  एन  0  तोम्बी  सिह  ]  “
 तो  उस  पुरुष  महिला  को  अपने  पहनावे  से  ही  पहचाना  जाता

 मेरे  अपने  राज्य  मणिपुर  में  लगभग  30
 जन

 जातियां  और  समुदाय  हैं-तथा  मणिपुर  घाटी  में

 बहुमत  मैथेई  जाति  का  यह  मैयेई  जाति  हथकरघा  का  कपड़ा  तैयार  करती  जिसकी  बहुत  खपत
 होती है  जो  बड़ा  रंग  बिरंगा  होता  है।इस  कपड़े  का  डिज़ाइन  और  बुनाई  केवल  घ्रेलू  बाजार  में  ही

 नहीं  बल्कि  विदेशी  बाजार  में  भी  प्रसिद्ध  परन्तु  आदिवासी  क्षेत्र  कटिवस्त्र  बुनने  वाला  करघा

 बहुत  प्रसिद्ध  क्योंकि  इसे  कटि  के  चारों  ओर  लपेट  कर  पहना  जाता  है  इसलिए  इसको  कटिवस्त्र
 नाम  दिया  गया  है  ।  आदियासी  क्षेत्र  में  यह  केवल  प्रसिद्ध  ही  नहीं  है  बल्कि  प्रत्येक  घर  में  एक

 लू  म  होना  आवश्यक  है|  स्थायी  रूप  से  बनने  वाली  महिलाएं  ही  है  उनके

 जिक  जीवन  की  आवश्यकता  इस  संदर्भ  में  हम  पाते  हैं  कि  बिद्य  करधा  और  मिलों  द्वारा  बनाया

 गया  भिन्न  प्रकार  के  वस्त्र  हथकरा  क्षेत्र  के  वस्त्रों  की नकल  ही  होता  हथकरघा  और  ल  यनलूमਂ
 की  पवित्रता  भभ  तरह  नष्ट  हो  गई  है  ।  इसकी  रक्षा  करने  के  लिए  हमें  बहुत  से  उपाय  करने  पड़ेंगे  ॥|

 यह  विधान  स्वागत  योग्य  यह  विधेयक  हथकरघा  क्षेत्र  खासकर  उन  महत्त्वप्र्ण  परम्परागत  वस्तुमों
 जिनसे  आथिक  लाभ  नहीं  को  बचाने  का  एक  तरीका  है  परन्तु  मैं  कहना  च!हूंगा  कि विधान

 बना  देना  ही  पर्याप्त  नही  क्योंकि  इस  विधान  से  जरूरी  है  बुनकरों  को  कच्चा  माल

 पहुंचाना  ।

 देश  के  हमारे  वाले  भाग  में  बुनकर  लोग  अधिकतर  गरीब  वे  कम  कीमत

 भी  आवश्यक  घागा  नहीं  खरीद  उन्हें  स्थानीय  सप्लाई  परही  निर्भर  रहना  पड़ता
 और  स्थानीय  सप्लाई  अमीर  व्यापारियों  के  नियंत्रण  में  होती  है  और  वे  ही  घागे  की  कीमतों

 का  नियंत्रण  करते  स्वभाविक  ही  वे  उत्पाद  के  मल्य  को  भी  नियंत्रित  करते  अतः  जब

 हम  विदेशों  को  अपने  कपड़े

 डिज  इन  बहुत  लोक  प्रिय  हैं  पर  कठिनाई  यह  उत्पन्न  होती  है  कि  हमारे  बुतकर  इतनी  अधिक  मात्रा  में

 कपडा  तैयार  नहीं  कर  वे  विदेशों  की  मांग  की  पूर्ति  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  कपड़ा

 नहीं  बना  सकते  |  विदेशों  द्वारा  अनुमोद्विल  कपड़े  की  सेंम्पल  के  कपड़े  की  खरीद  के  आड्डर  लाखों  की
 संख्या  में  होते  वे  लाखों  की  संख्या  में  कपड़े  तयार  नहीं  कर  बड़  ऐमाने  पर  मांग  और

 की  पति  हेतु  हथकरघा  उद्यीग  को  सहकारी  क्षेत्र  अथवा  किसी  अन्य  साधन-सम्पन्न  क्षेत्र  के
 से  संचालित  किए  जाने  की  आवश्यकता  होती  है  बुनकरों  को  तो  इतने  अधिक॑  संख्या में

 आर्डर  पूरे  करने  ही  होते  हैं  ।
 है

 का  निर्यात  क  रने  के  प्रश्न  पर  आते  हथकरघे  पर  बने  कपड़ों  के  कुछ

 हस  आर्थिक  लाभ  कमाने  की  बात  रहे  विभिन्‍न  राज्थों  में  उद्योग  की  स्थितियां

 पिन्‍न  कहीं  सुदृढ़ हैं  तो  कही ंकमजोर  ।  विशेष  रूप  से  हमारे  राज्य  में  हथकरघा  इतनी  प्रसिद्ध

 कुटीर  उद्योग  है  कि  प्रत्येक  घर  में  एक  करधा  होता है  और  यह  उनको  अपना  स्वयं का  रोजगार

 चलाने  में  मदद  करता  इस  उदाहरण  के  साथ  मैं  वाणिज्य  मंत्री  जी  को  यह  सुझाव  देना
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 चाहूंगा कि  इस  विधानਂ को  यंथासं  भव  कारगर  ढ़ग  से  लागू  करने  के  लिए  हमें  देखता  चाहिए  कि
 करों  को  कच्चा  माल  तथा  अन्य  सहायता  मिलती  रहे  ताकि  वे  उन  बड़े-बड़े  उत्सादकों  से

 मुकाबला कर  सकें  जो
 केवल  उनके  डिजाइन  की

 नकलै
 का  ही  तर  करते  यदि  हम  दिल्ली

 में  भी  बड़ी  दुकानों पर  जाएं  तो  हम  देख  सकते  हैं  कि  उन  पर  भी  मिल  की  बनी  खादी  बेची  जाती

 वे  कहत ेहैं  कि  यह  मिल  में  ब्रनी  खादी  इसका  क्‍या  अभिभप्राय  हथकरघा  पर  वँनी  वस्तु  हो
 सकता  है  खादी  न  हो  ।  प  रन्तु  खादी  के  सभी  वस्त्र  तो  हथक  रघा  पर  बने  होने  चाहिए  ।  इस  प्रकार

 बड़ी  मिलों  द्वारा  खादी  और  हथकरघा  बसत्रों  का  नकली  उत्पादन  उद्योग  के  लिए
 कारी

 विधेयक  में  सलाहकार  बोर्ड  के  गठन  का  प्रावधान  परन्तु  कौन-कौत  सदस्य  इसका
 कोई  प्रावधान  नहीं  यहां

 द्रक्षता  ही  मार्ग-३शं
 टै

 गरी  महोदय  को  इस  बात  पर  विचार .
 करने  का*सुझाव  दूंगा  कि  सभी  राज्यों  को  उनके  हृथकरघा  निदेशालयों  के  माध्यम  से  प्रतिनिधित्व
 मिले  ताकि  प्रत्येक  राज्य  बता  सके

 कि
 किन-किन  वस्तुओं  को  ट्रैंडलूम  धद्योग  के  लिए  सुरक्षित  रदा

 इसके  साथ  ही  खादी  आयोग  तथा  अभी  अभी  सदन  में  मानतीय  सदस्पों  द्वारा  सुझाए  अखिल

 भारतीय  हथक  और  इतके  अतिरिक्त  ऐसे  विशेषज्ञों  को  जो  इस  विषय  पर  राय दे  उन्हें
 भो  समिति  में  जगह  दी  जा  रूकती  है  ।  खादी  आयोग  और  हथकरघा  दबोड़  सही  प्राधिकरण  हैं  जो
 जानते  हैं  कि  समस्या  कया  हथकरघा  उद्योग  को  वंधानिक  स्तर  पर  ही  नहीं  बल्कि  के  स्तर

 पर  भी  मिलना  चाहिए  अर्थात  उसे  सस्ते  दामों  पर  कच्चा  मिलना  चाहिए  ताकि वे  बड़े
 ब्यापा  जो  धागे  की  कीमतों  का  निदंत्रण  करते  उनका  शोषण  न  सके  ।  उत्पादन  को

 स्थित  करने  तथा  निर्यात  सुविधाएं  मुहैया  विशष  रूप  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  ५
 सरकार  सरका री  क्षेत्र में

 एक  निकांय  स्थापित  कर  सकती  ताकि  हमें  बड़ी  संख्या  में  अनुमोदित  सेम्पतों  के  आर्डर  मिल  सके  ।
 इससे  न  केवल  हथकरघा  उद्योग  को  एक  अच्छा  बाजार  मिलेथा  ।  बल्कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेउन  लोगों  को
 बडे  पैमाने  पर  रोजगा  पर  मिलेगा  जो  वास्तव  में  सारे  है  वुनकर  परिवारों  से  हैं  तथा  जो  बुनाई  के

 काम  को  सम्मानित  व्यदसाय  अथवा  एक  रुचिकर  कार्य  मानते  ,

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विध्रेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 बेगम  प्रन्दुल्ला  :  यह  एक  अच्छा  विधेयक  है  !  हेथकरघा  के  माध्यम  से  धागा
 त॑यार  करने के

 काम  आने  वस्तुओं  को  अररक्षिद्धु  वरने  से  इस  उद्योग  को  प्रोः  साहन

 सलाहकार  समिति  बनाने  का  विक्षार  सराहनीय  परन्तु  मैं  यह  सुझाव  दूंगी  कि  जिन  राज्यों

 में  परम्परा से  हृदकरघां  उद्योग  चला  आ  रहा  है  उनको  इस  समिति  में
 उपयुक्त  प्रतिनिधित्व  मिल्नना

 चाहिए  :
 जम्मू और  काश्मीर  यज्य  में  पशमीना  और  सैशम  के  वस्त्र  परम्परा  से  हथकरघा पर  बनाये

 जाते रहे  उस  परम्परा को  सुरक्षित  रखने के  लिए  मशौन  से  रेशमी  वस्त्र  तैयार  करना  छोड़  देना

 बा

 ।  कश्मीरी  शाल  बनाने  थाले  लोगों  को  भी  इस  सल'हकार,अमिति  में  प्रतिनिधित्व  मिलना
 .  ब्तॉ

 *
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 -  मैं  यह  सुझाव  भी  दूंगी  कि  हस्तशिल्प  के  संवर्धन  के लिए  एक  अलग  विधेयक  लाया

 श्री  मुलचन्द  डागा  :  सभापति  अगर  सरकार  काम  करने  का  इराब
 पक्का  है  तो  उसकी  ईमानदारी  पर  शक  करें  या  न  करें  लेकिन  पहले  हम  सरकार  से  यह  जानना  चांहेंगे
 कि  जो  कन्ट्रोल  आड्डर  निकला  उसमें  कितने  आदमियों  को  सजा  दी  जाएगी  ।  मेहरबानी  करके  आंप  -

 झ्षिस्ट  तैयार  कर  लीजिए  कि  उस  आई  र  के  अन्तर्गत  कितने  आदमियों  को  सजा  दी

 मिनिमम वेज  दृष्टि  लेकिन  मैंने  आज  तक  नहीं  सना  कि  इतने  आदमियों का
 कान्विकशन  इसी  प्रकार  एसेशल-कमोडिटीज़  या  भी  सरकार  द्वारा  बनाया

 आए  सहरबानी  करके  यह  बताइए  कि  कितन  लोगों  को  सजा  दी  सभापति  यह  सरकार

 कानूम  बनाने  में  बड़ी  माहिर  कानून  तब  बनाने  की  कोशिश  की  जाती  जब  बुनकर  को  कोई  मदद

 नहीं  देना  चाहते  एक  बात  तो  आप  यह  कर  रहे  हैं  कि  हम  भ्रष्ट  नीति  नहीं बना  रहेਂ

 कानून  में  लिखा  है  कि  एक्सपटंस  की  एडवाइज़री  कमेटी  बना  रहे  लेकिन  उसकी  कोई
 परिभाषा  नहीं  दी  गई  दृष्टि  में  गाव  में  रहने  वाला  बुनकर  जो  जन्म  से  इस  काम  को

 करता  वह  आपके  डिग्रो  होल्डर  से  ज्यादा  एक्सपर्ट  या  आपके  बाबू  लोग  जो  आफिस  में

 बंठे  हुए
 हैं  इनसे  ज्यादा  एक्सपर्ट  लेकिन  आपकी  दृष्टि  में  जो  आफिस  में  काम  करते  हैं  ज्यादा

 एक्सपर्ट  गांव  में  काम  क  रने  वाले  बुनकर  ने  क्षोंपड़ी  में  बंठे-बंठे  अपनी  सारी  ज़िन्दगी  निकाल

 लेकिन  आज  तक  कोई  उसको  फायदा  नहीं  हुआ  ।  एडवाइज़री  कमेटी  बनाने  के  लिए  आपने

 लाइन्स  दी  मैं  समझता  हं  कि  कोई  भी  आदमी  उस  कमेटी  का  मेम्बर  बनना  नहीं  पसन्द

 एडवा  इज़री  कमेटी  कैसे  फंक्शन  कब  मीटिग  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  लिखा  हआ  ;
 एडवाइज़  कमेटी  में  हम  जिसका  नाम  उसका  वाम  लिख  डिग्री  होल्डर  न ेआज  तक  कभी

 कपड़ा  नहीं  बुना  वह  भी  न  जानते  हुए  एक्सपर्ट  हो  जादे  हैण्डलूम  जो  गांव  का

 जुलाहा  जिसकी  दाढ़ी  सफेद  उसको  एक्सपर्ट  रखना

 श्री  बी०  क०  गढ़बो  :  मेंहदी  से  रंगी  हुई  होनी  चाहिए  ।  ध्यका

 श्रो  मूलचन्द  अब  इस  बिल  में  मंत्री  जी  कया  आखिर  में  जो  ला-डिपार्ट  मेंट  ने
 उनको  दे  वह  ठीक  बिल  में  कहा  गया  है  :

 ऐसी

 वस्तुओं अथवा ऐसे वर्ग की वस्तुओं का आरक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा सलाहकार समिति : की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्‌ ही किया ।
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 ७४  -

 of  य
 सभापति  आपको  कहें  कि  आप  बुनकरो के  प्रतिनिधि  हैं  इस  कमेटी  का  मैम्बर

 तो आप  मत
 ह

 ये  कहते  हैं  कि  हम  तुम्हारी  राय  पर  विचार
 «'  समापति  महोदय  :  इन्होंने  तो उसका  नाम  ही  एडवाइज्जरी  कमेटी  दिया

 -  श्री  मल  चन्द  डागा  :  जो  हमारे  मंत्री  उनका  दिल  बहत  साफ  वह  ही  इसके  चेयरमेन
 बन  जाएं  और  वह  एडवाइज़्री  कमेटी  जो  निर्णय  ले  वह  फाइनल  लेकिन  गवर्नमेंट  इससे  अलग
 रहना  चाहे  और  कहे  कि  एडवाइज़री  कमेटी  को  राय  पर  विचार  यह  ठीक  नहीं  है

 हिन्दुस्तान  में  35  करोड़  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  आप  जानते  हैं  कि  गांवों  के  अन्दर
 यह  गरीबी  कैसे  आई  और  यह  भी  जानते  हैं  कि  यह  अभिशाप  है  ते  फिर  आप  वतलाइये  कि  क्‍या  बनकरों
 के  लिए  आपने  कोई  चीज़  रिजवे  की  है  ?  क्‍या  इस  कानूत  में  आपने  कहीं  इसकों  डिफाइन  क्रिया

 हमारे  मिनिस्टर  साहब  नार्थ  ईस्ट  से  आते  हैं  आप  मुझे  बतलाइये  कि  कौन-कौन-सी  आ्िछल्ज़
 मेंन्ट  ने  रिज़व  की  एसेन्शल  कमाडिटीज़  एक्ट  के  अन्तर्गत  किन-किन  का  चालान  किया  है  ?  आप
 यहां  कहते  हैं  कि

 3  टीकल्ज़  रिजवे  कर  देंगे  और  उनक्रा  नोटिफिकेशन  कर  दिया  आज  तक
 आप  ने  क्‍या  किया  है  ?

 आप  यहां  लिखते  हैं  कि  नोटिस  सर्व  करने  के  तीन  महीने  बाद  इम्प्लीमेंट  करेंगे  ।  मेरे  ज॑सा

 होशियार  बनिया  हों  तो  न  जाने  कितना  सामान  इस  बीच  में  निकाल  क्योंकि  आप  उसको  तीने
 महीने  का  वक्‍त  दे  रहे  अगर  आप  30  दिन  का  समथ  देते  तो  मैं  मान  सकता  मुझे  इसका
 इन्टरप्रेटेशन  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है।न  ला  डिपार्टमेंट  इसको  एक्ज्ञामिन  करता  है  और  न  आपके

 करते  धड़ाधड़  रोज़  कानून  आते  जाते  ट

 ऐसे  व्यक्ति  के  बारे  जो  धारा  3  के  अधीन  किए  गए  किसी  आदेश  का  उल्घलंन

 करने  का  प्रथत्न  करता  है  ।  !

 उल्लंघन  का  प्रयत्न  भी  इसमें  समाहित  क्‍या  यह  हत्या  के  प्रयत्न  समान  है  ?
 *

 ड़  कक

 उसके  उल्लंघन  का  दुष्प्रेरण  करता  यह  समझा  जाएगा  कि  उसने  उंस  आदेश  का
 उल्लंघन  किया  है

 शक
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 मूल  चन्द

 ५

 यहां  किस  के  खिलाफ  अटेम्प्ट  होगा  ?  जब  तक  वह  माल  प्रोड्यूस  नहीं  तब  तक

 गुनाहगार  कैसे  साबित  ये  जो  क्लाजेज  आप  बनाते  हैं  इन  को  बारीकी  से  समझने  की  कोशिश

 मैंने  अभी  आपके  सामने  पेश  किया

 ]
 ,

 बह  ऐसे  आरक्षण  की  तारीख  से  तीन  मास"की  समाप्ति  तक  इस  प्रकार  लगा  रह  सकता

 उस  का  नोटिस  आप  ने  इशू  लेकिन  वह  गांव  में  नहीं  पहुंचा  तो  क्या

 ]
 -

 यदि  यह  सिद्ध  हो  गया  तो  कम्पनी  इसकी  जिम्मेदार  नहीं  होगी  ।

 ]

 जिस  आदमी
 के  यहां  माल  पँंदा  होता  अब  तो  बिल्कुल  नया  तरीका  हो  गया  लोग  अब

 ख्द  खादी  नहीं  पहनते  अगर  खादी  पहनते  होते  तब  भी  ठीक  लेकिन  अब  ऐसा  नहीं  होता
 फोर्थ  क्लास  एम्पलाइज़  को  कहते  हैं  कि  खादी  पहनों  और  कपड़ा  ऐसा  देंगे  जो  ज  फट  जाय  ।  इस  से

 बुनकरों  का  लाभ  नहीं  होगा  ।  बुनकरों  को  लाभ  देना  है  तो  पहले  अपने  घर  से  शुरू  चैरिटी
 .  बिगिन्स-एट-होम  ।  लेकिन  आप  ८  रिकोट  पहनें  और  बुनकरों  को  लाभ  पहुंचाने  की  बात  तो  इससे

 क्‍या  लाभ  है  ?  गांधी  जी  ने  कहा  था--जब  तक  हिन्दुस्तान  के  एक  भी  गरीब  आदमी  की  आंख  में  आंसू
 रहेगा  तब  तक  हिन्दुस्तान  आज़ाद  नहीं  कहा  जाएगा  ।  आज  हिन्दुस्तान  के  करोड़ों  लोगों  की  आंखों  में
 आंसू  गरीबी  उन  पर  छाई  हुई  अगर  आप  चाहते  हैं  कि बनकरों  को  लाभ  हो  तो  बतलाइये  कि
 कौन  उनका  माल  खरीदेगा  क्‍या  कोई  गवनंमेन्टल  एजेन्सी  है  जो  माल  खरींदेगी  ?

 उन  को  माल  कैसे  सप्लाई  होगा  ।  इसके  लिए  आपने  कया  ध्यवस्था  की  बुनकरों  को  लोन
 कितना  मिलता  है  और  आप  कहते  हैं  कि  हम  करोड़ों  रुपया  फोरेन  एक्सचेंज  का  कमाते  आपने

 यह  नहीं  बताया  कि  फोरेन  एक्सचेंज  का  कितना  रुपया  इससे  कमाते  हैं  और  यह  जो  आपने  बताया  है

 इन्क्‍्लूडिंग  झाल  झदर  थिग्स
 है

 या  केक्‍ल  हैंडलूम  की  बात-आप  कह  रहे  हैं  और  अगंर  इतना  रुपया

 इससे  कमाते  तो  बुनकरों  के  लिए  क्‍या  किया  है  ।  ये  बातें  पता  लगनी  इसलिए  मेरा

 कहना  यह  है  कि  इसको  कुछ  दिनों  के  लिए  एक  कमेटी  में  दीजिए  गौर  उसंसे  इन  सारी  बातों  की
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 जज
 “  प

 जांच  करवा  लीजिए  ताकि  आपका  यह  कानून  इफैक्टिव  बने  |

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  ।  आपने  इसमें  सज़ा  क्या  रखी  तीन  महीने  और  कुछ
 फाइन  ।  यह  बहुत  बड़ी  सज़ा  है  ?'  ब्हाई  नाट  इम्प्रिजनमेंट  ?  अगर  आपने  किसी  आदमी  पर  5  हज़ार
 रुपये  फाइन  कर  दिया  तो  वह  फौरन  दे  आप  इसमें  सज़ा  को  मेन्डेटरी  क्‍यों  नहीं  बनाते  मेरा

 कहना  यह  है  कि  लोगों  को  सख्त  सज़ा  देनी  चाहिए  |  तीन  महीने  और  महीने  रख  देंगे  और  उसके

 साथ  फाइनਂ  रख  देने  से  काम  नहीं  चलता  मेजिस्ट्रेट  सीधे  फाइन  करके  घर  चले
 सज़ा  को  आप  कम्पलसरी  क्यों  नहीं  बनाते  आप  चाहे  7  दिन  की  सज़ा  कर  हें  लेकिन  वह  कम्पलसरी

 होनी  चाहिए  ।

 [  भ्रनुवाद  ]

 जानबूझ  कर  किए  गए  अपशाघ  से  आपका  क्‍या  तात्पय  कि

 ]

 क्या  पुलिस  चालान  करेगी  ?  आप  यह  भी  बताएं  |

 [  प्नुवाद  ]

 क्या  इसकी  जमानत  हो  सकेगी  अथवा  नहीं  ?

 आपने  जो  बिल  बनाया  उसको  आप  क्ृपा  करके  एक  कमेट्री  से  एग्जामिन  करवा  लीजिए
 वरना  ठीक  आपने  बिल  बना  दिया  और  आपका  स्टेटमेंट  अखबारों  में  आ  जायेगा  और  वे  आपको
 ज्यादा  कवरेज  देंगे  ।

 के

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  आपका  ज्यादा

 श्री  मूल  चन्द  हमारा  ज्यादा  नहीं  आयेगा  बारे  में  तो  सिर्फ  यह  श्री
 डागा  भी  इन  को  तो  अपना  धंधा  करना  जिसका  नाम  देने'से  ज्यादा  फायदा  हो  सकता
 उस  का  नाम  आ  जाता

 अन्त  में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  जो  बिल  पेश  किया  उसमें  जो  आपने  एडवाइजरी
 कमेटी  बनाने  की  बात  कही  उससे  आप  कुछ  काम  लेते  और  उसका  कुछ  रूप  आपने  इसमें
 शुरूआत  की  इसलिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  लेकिन  यह  कहना  चाहूंगा  कि काम  ऐसा
 जो  मर्ज़बूत  जो  धीरे-धीरे  काम  होते  उनसे  हम  कहीं  नहीं  पहुंचते  |  कदम  तेजी  से  '  उठाने  चाहिए
 यही  मेरा  कहना

 इतना  कहक  ९  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता
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 आई

 ..  था

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  सभापति
 मैं

 इस  प्रगतिशील  विधान  का  समर्थन

 करता हूं  समाज  के  कमजोर  तथा  वंचित  वर्गों  विशेषकर  हथ  के  बुनकरों के  प्रति  इंडियन

 नेशनल  कांग्रेस  तथा  हमारी  सरकार  का  जो  रवैया  वही  इस  जिधान  में  प्रतिबिम्बित  होता

 मैं  मंत्री
 महोदय  को  विधान  लादे  के  लिए»पुनः  बधाई  देता  हूं  ।  लेकिन  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहूंगा कि

 यह  विधेयक  त्रुटिहीन  और  व्यापक  दस्तावेज  नहीं  है  ।  कुछ  कमियों  के  बारे  में  बताना

 चाहता  हूँ  ।  यदि  मंत्री  महोदय  उन  सुझावों  को  स्वीकार  करें  तो  मैं  उनका  बहुत  आभारी  रहूंगा  ।

 सभापति"'महोदय  आप  जानते  हैं  कि  खादी  वस्त्र  और  हथकरघा  वस्त्र  हमारी  स्व  न्त्र्ता  सग्राप्‌
 के  प्रतीक  जब  मैं  चोथी  कक्षा  में  था  तो  मैंने  बंगाली  सकल  में  पढ़ा  था  कि  अंग्रेज  लोग  हमारे  देशी ..

 लघु  उद्योगों  विशेषकर  हथकरघा  बुनक  रों  को  समाप्त  करते  के  उद्देश्य  से  मोनवेस्टर  से  भारत में
 मलमल  लाया  करते  थे  ।  उस  रामय  इतना  अधिक  *  अत्याचार  किया  जाता  था  कि  अविभाजित  बंगाल  के

 कई  गांवों  में  व॒ुनकरों  क ेहाथ  और  उगलियां  काट  दिए  जब  उनका  खन  बहा  तो  संघर्ष  शरू  हुआ  ।  इस
 प्रकार  की

 कई  घटनाएं  मैं  जब  भी  बुनकरों  की  दुदेशा  देखता  हूं  और  उस  बारे  में  सोचता  हूं  तो

 मुझे  राष्ट्रीय  संघर्ष  के  वे  याद  आ  जातेਂ  उनका  योगदान  भी  हकम्में  याद  रखना  चाहिए  ।  भारतीय

 राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  100  साल  पूरे  हो  गए  मैं  महोदय  को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  वे

 करघा  उद्योगों  और  साथ  ही  खादी  उद्योग  के  उन  बुनकरों  पर  ध्यान  जिन्होंने  महात्मा  गांधी  के

 नेतृत्व  में  राष्टीय  आंदोलन  में  भारी  योगदान  दिया  ।  यदि  इस  विधेयक  को  और  व्यापक  बनाया
 तो  निःसंदेह  यह  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  हथक  रघा  उद्योंग  के  इतिहास  को  एक  नई  दिशा  देगा  ।

 सभापति  मैं  इस  विधेयक  में  कुछ  बातों  पर  प्रकाश  डालूंगा  ।  हथकरघा  उद्योग  में  कौन
 से  लोग  लगे  हुए  हैं  ?  मैंने  हमेशा  देखा  है  कि  इस  सभा  में-जब्र  कभी  कोई  विधान  पेश  किया  जाता  है  भले

 ही  इसका  उद्देश्य  कितना  भी  अच्छा  क्यों  न  अंततः  लाभ  बुनकरों  को  नहीं  लाभ  बिचोलिए
 इनों  में

 परंपरागत  दृष्टि  से हथकरघा  उद्योग  स्थापित  किए-गए  थे  और  वह  राज्य  है  पश्चिम  आपने
 यह  सुना  होगा/तथा  मैं  समझता  हूं  मंत्री  महोदय  जानते  होंगे  अन्यथा  श्रीमती  संगमा  को  यह  जानकारी
 अवश्य  होगी  कि  धानीखली  और  शांतिपुर  की  सा  वदेशों  में  बहत

 को  हीं  मिलता  मैं  ऐसे  राज्य  ओर  निर्वाचन  क्षेत्र  से  संबद्ध  है  जहां  राष्टीय  संग्राम  के

 अधिक  पसन्द  की  :

 जाती  हैं  ।  इनसे  काफी  विदेशी  मुद्रा  मिलती  कई  बार  ऐसा  होता  है  कि  बनारसी  सिल्क  की  साड़ियां
 पसंद  नहीं  की  जाती  और  हथक  रधा  की  सिल्क  साड़ी  पसंद  की  जाती  किसी  ब  की  एक  साड़ी
 क्रा  नमूना  बनाने  डिजाइन  डालने  और  उसे  पूरा  करने  में  पूरे  ।8  दिन  लगते.हैं  और  जैसा  कि  आप  -

 जानते  हैं  देश  में  केवल
 हथकरघा  उद्योग  ही  ऐसा

 है
 जहां  पूरा  परिवार  सामूहिक  रूप से  काम  करता

 यदि  एक  इकाई में  हथकरघा  तो  उसमें  बच्चे  सब
 कुछ

 न  कुछ  काम  करते
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से

 5
 लाख  लोग  इस  हथकरघा  उद्योग  में  काम  कर  रहे

 चुनाव-प्रचार  के  दौरान  भी  मैंने  उनकी  दुःख  तकलीफों  पर  ध्यान  दिया  ।  उन्हें  क्‍या  दुख  है  ?
 उन्हें

 192
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 oo  न  ०  ही राज्य  सम्चा  ठटारा  पारित  रूप  में 1  द्वारा  पा  1  |

 े  —

 कठिनाई यह  है  कि  वहां  हथकरघा  काम  करने  वाले  लोग  हैं  लेकिन  धागे की  सप्लाई  करने  वाले

 बिचोलिए होते  हैं  उन्हें  बुनकरों.की  दशा  और  उनके  दुःखों  से  कोई  व।स्ता  नहीं  होता  ।  वह  तो  कहेगा
 मैं  आपको  धागा  दूंगा  ।  धागे

 की
 मै

 न्‍

 इतने  समय  में  पूरी  करके  देनी  होंगी  ।  सशापति  अपने  चनाव  प्रचार  के  दौरःन  मैंने  देखा कि  वे
 लोग  रात  करघे  पर  काम  करते  मैंने  पूछा  कि  आप  सोने  क्‍यों  नहीं  जाते  ?  उन्होंने  कहा  कि
 यदि  हम* कल॑  शाम  तक  व्याप  रियों  को  पूरा  काम  करके  नहीं  देंगे  तो  ब्रे  हमें  शी  प्र  भग  हीं  करेंगे  ।

 इस  तरह  उनका  शोषण  किग्रा  जा  रहा  है  ।  हम  इस  शोषण  से  बनकरों  की  कसे  कर  सकते  अब

 हम  सहकारी  समितियों  की  बात  मैं  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने
 तन्तुजा

 नामक  एक  इकाई  स्थापित  की  जो  पिछले  कई  वर्षों  स ेचल  रही  है  ।  यह  तरह  काम  कर  रही

 है  ।  लेकिन  हमें  तनन्‍्तजा  जैसी  और  सहकारी  समितियां  तथा  इकाइयां  स्थापित  करने  का

 जरूरत  है  ।  अन्यथा  बनकरों  की  रक्षा  नहीं  की  जा  सवेगी  ।  व्यापारी  और  बिचौलियों

 क्या  करते  हैं  ?  के  धागे  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  का  लाभ  उठाकर  बुनकरों  का  शोषण  करते  सूती
 कपडा  उद्योग  में  आप  किसी  कमंचारी  को  8  घंटे  से अधिक  काम  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकते  !
 यदि  आप  उसे  ६  घंटे  से  अधिक  समय  तक  काम  करने  के  लिए  बाध्य  करते  हैं  तो  उसे  समयोपरि
 भत्ता  चाहे  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  हो  अथवा  गैर  सरकारी  आप  सूती  कपड़ा  इकाइयों के
 उत्पादन  लागत  में  हर  चीज  की  गणना  कर  रहे  लेकिन  हथकरघा  बुनाई  उद्योग  में  वे  लोग  केवल

 क  साड़ी  या  कुरता  अथवा  एक  लुंगी  या  एक  चादर  बनाने  के  लिए  सुबह  से  लेकर  पूरी  रात  काम

 करते  रहते  बुनकरों  को  भुगतान  करते  समय  कपड़े  के  उत्पादन  लागत  में  उनकी  कुल  मजदूरी
 उबकी  श्रम  शक्ति  की  गणना  नही  की  और  उसका  लाभ  बिचौलिया  उठा  लेता  है  जो  माल

 लाता  है  और  बाजार  ले  जाता  अतः  मुख्य  रूप  से  जिस  बात  पर  ध्यान  द्विया  जाना  चाहिए  वह  यह
 है  कि  मंत्री  महोदय  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  तुरंत  इस  संबंध  में  एक  नीति  तंयार  करें  और  यह  देखें
 कि  सहकारी  समितियां  कंसे  बनाई  जा  सकती  हैं  या  सीधी  नियंत्रक  इकाइयों  कैसे  स्थापित  कर  सकते

 ताकि  उन्हें  उचित  मूल्यों  पर  सीध  घागा  मिल  सके  |  यदि  बैंककारी  विभाग  इस  काम  में  सहयोग
 नहीं  देता  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  उपयुक्‍त  क्षमय  पर  इस  पहलू  पर  विचार  यदि  आप
 इस  संबंध  में  एक  विधान  पेश  तो  मैं  आपका  आभारी  रहूंगा  ।  आप  कृपया  पूरे  देश  में  हथकरघा

 बुनकरों  के  लिए  एक  हथकरघा  धागा  बंक  की  स्थापना  यह  बैंक  केबल  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए
 जेसे  आप  हथकरघा  उद्योग  द्वारा  उत्पादन'करने  के  लिए  कुछ  वस्तुओं  का  चयन  कर  रहे

 आप  घा  धागा  बंक  भी  बनाइए  जहां  से  केवल  बनकरों  को  ही  धागा  मिलेगा  ।  अन्यथा  मइ  संदेह
 है  कि  अच्छी  मंशा  और  आपके  द्वारा  दी  जा  रही  सहायता  और  प्रोत्साहन  के  बावजद  वे  लाभ  केवल
 बिचौलियों  को  मिलता  है  ।  मैं  किसी  धर्म  जाति  या  संप्रदाय  को  बीच  में  नहीं  लौना  चाहता  ।  लेकिन

 यह  सचहै  कि  मेरे  राज्य  में  काफो  संख्या  में  अल्पसंख्यक  समुंदाय  बे  लोग  मुसलमान  ओर  गांवों के  निर्धन
 किसान  खाली  महीनों  में  इस  उद्योग  में  काम  करते  हैं  और  उन्हें  ही  कष्ट  उठाने  पड़ते  सभापति

 मेरें  निर्वाचन  क्षेत्र
 में  विशेषकर  गांवो  में  सप्ताह  में  एक  बार  हाट  या  बाजार  लगता

 हावड़ा  नगर  में  उसे  हावड़ा  हाट  कहा  जाता  यह  पूरे  भारत  का  सबसे  बड़ा  बाजार  सुबह  वहां
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 !
 प्रिय  रंजन  दास  मुंशी ]

 50  60  हजार  बुनकर  अपना  माल  वेचने  झाते  आपको  यह  जानकर  दुख  होगा  कि  राजस्थान
 झछलकत्ता  और  उत्तर  प्रदेश  के  व्यापारी  ढकों  में  जाते  हैं  और  नाममात्र  के  मूल्यों  पर  सारा  माल  लूट
 लेते  हैं और  वनकर  रोते  रह  जाते  यदि  वुनकर

 अपना  माल  मंडी
 में

 ले जाना  भी  चाहें  तो  पुलिस  गली
 में  ही  उन्हें  पकड़कर  कहटी  है  कि  आप  हमें  पंसे  दो

 अन्यथा  हम  आपकों  जाने  उनकी  यह
 दशा  हैँ  ।

 हे

 यही  समय  है  जबकि  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  टोच  विचार  करके  कुछ  ८रना  चाहिए  ।

 हमारे  प्रधानमंत्री  कह  रहे  है  कि  हमें  विसी  मामले  पर  दूसरों  के  दृष्टिकोण  से  नजर  डालकर  फिर

 निर्णय  लेना  चाहिए  ।  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  आज  ही  विधान  पारित

 ऐसी  कोई  समस्या  नहीं  लेकिन  आप  कृपया  अपने  अधिकारियों
 के

 साथ

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  का  दौरा  करें  तथा  बुनकरों  की

 श्री  डागा  ने  दफ्तरंशाही  की  आलोचना  की  है  और  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  आजकल  सभी
 राजनीतिज्ञों  में  दफ्तरशाह  की  निंदा  करने  का  प्रचलन  सा  हो  गया  आखिर  वे  कर  ही  क्‍या  सकते
 है

 ?  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  केवल  राजनी  तिज्ञ  ही  देशभक्त  हैं  और  सक्षम  हैं  तया  दफ्त  ऐसे  नहीं
 वे  भी  हमारे  भाई  हम  ही  उन्हें  परीक्षा  प्रशिक्षण  देने  और  किसी  विषय  की  तैयारी  के

 लिए  भेजते  वे  भी  विद्वान  है  सक्षम  यह  सही  तथापि  आप  उन्हें  साथ  ले  जाएं  भौर  देखें  कि
 बास्तव  में  क्‍या  हो  रहा  है  ।

 सभापति  अब  मैं  विधान के  बारे  में  दो-तीन  मुद्दों  पर  प्रकाश  डालूंगा  ।  विधान  इस
 अर्थ  में  अक्षम  है  कि  यह  अस्पष्ट  प्रतीत  होता  विधेयक  का  खंड  4  में  सलाहकार  समिति
 का  जिक्र  यह  सलाहकार  समिति  क्‍या  आपने  यह  नहीं  है  कि  समिति
 में  कितने  सदस्य  होंगे  ।  बया  इस  समिति  में  1000  सदस्य  होंगे  या  10  सदस्य  अथवा  5  सदस्य
 यदि  उस  समिति  का  स्पष्ट  विश्लेषण  किया  जाए  और  उसमें  यह  बताया  जाए  कि  उस
 समिति  का  प्र॑तिरनि

 घत्व
 कोन  तो  मैं  इसे  अच्छी  तरह  समझ  सकता  हूं  और  उस  उद्देश्य  से

 वाद-विवाद  में  भाग  ले  सकता  समिति  के  संबंध  में  आपका  है  कि  इसके  लिए  विशेषज्ञ
 जद  किए  विशेषज्ञ  कोन  हैं  ?  मैं  इस  बारे  में  केवल  एक  ही  बात  पूछना  चाहता  हूं  कि  हमारे
 सरकारी  क्षेत्र  को  आज  संकट  का  सामना  क्‍यों  करना  पड़  रहा  जब  सरकारी  क्षेत्र  मोहन  कुमार
 मंथलभ  द्वारा  मंत्रालय  का  भार  सम्भालने  से  बहुत  पहले  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  बनाया  गया
 सरकारी  क्षेत्र  में  टाटा  ग्रुप  से  विशेषज्ञ  बुलाए  गए  थे  ।  ब्रे  टाटा  उद्योग  में  सेवा  निवत्ति  प्राप्त  कर  चुके
 उन्हेंदु  गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  मार्गदर्शन  करने  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  वे  विशेषज्ञ  बिलिमोरिया
 एण्ड  कम्पनी  थे  ।  वे  वस्तुतः  सब॒  कुछ  हजम  कर  मैं  यह  मामला  अपने  प्रधानमंत्री  के  समक्ष  भी
 रखना  चाहता  हूं  ।  इस  तरह  से  आप  सब  प्रबन्ध  चला  रहे  हैं  ।

 ट
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 वजनजत  सन  ननजत  ऊफिक  रच  जे राज्य  सभा  द्वारा  पारित  ऋूप  मे

 मेरा  अनुरोध  है  कि  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  जो  सलाहकार  समिति  बनाई गई  कृपया

 मोदी  या  फगवाड़ा या  रिलाबेंस  टेक्सटाइल्स  अथवा  किसी  अन्य  सूती  कपड़ा  उद्योग  में  नियुक्त  लोगों

 को  इसका  सदस्य न  वे  यहां  आएऐंगे  किसी  के  साथ  सा>-गांठ  करेगे  और  सारा  मामला

 बिगाड़  देंगे  ।  कृपपा  इस  उद्योग  में  लगे  व्यक्तियों  को  इस  समिति  का  सदस्य  न  बनाएं  ।  उनमें  से

 किसी  एक  को  भी  सलाहकार  समिति  का  सदस्य  न  बनाया  जाए  |  यह  मेरा  विनम्र  सुझाव  है  ।  यदि  मैंने

 पाया कि  इस  उद्योग  के  किप्ती  व्यक्ति  को सलाहकार  समिति  का  सदस्य  बनाया  गया  है  तो  यह  मामला

 सदन  में  उठाऊंगा  ।
 .

 मेरा  दसरा  सझाव  बमकरों  के  सम्बन्ध  में  आप  बुनकरों  के  प्रतिनिधियों  क

 बुनकरों  के  अपने-अपने  राज्यों  में  कुछ  संगठित  वर्ग  है  ।  हे  किसी  भी  पार्टी  से  संब

 मानूंगा  ।  लेकिन  आपको  देखना  चाहिए  कि  आवेदन  सीधे  बुनकरों  द्वारा  किए  बि  चॉलियों  द्वारा

 नहीं  ।  यदि  श्रीमान  चोबे  और  स्वयं  मैं  बनकरों  के  नेता  बन  जाएं  तो  हम  पर  विश्वास  न  आप

 उस  व्यक्ति  को  सलाहकार  समिति  का  सदस्य  बनाएं  जो  स्वयं  बुनकर  आपका  विधान  केवल  तब
 ही  सक्षम  अन्यथा  सलाहकार  समिति  का  कोई  अर्थ  नहीं  रह  जाएगा

 ह

 सलाहकार  समिति  सरकार  को  सिफारिश  करेगी  ।  मझे  आशा  है  कि  आपका  उत्तर  यही  होगा
 कि  सलाहकार  सप्रमिति  की  सिफारिशों  को  पूरो  तरह  स्व्रीकार  किया  यदि  आप  प्रश्न-काल
 की  भांति  यह  कहेंगे  कि  सिफारिशें  की  ४ई  है  और  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  तो  मैं  समझूंगा
 कि  आप  बुनकरों

 के  साथ  न्याय  नहीं  कर  की  उनके  साथ  न्याय  करना  होगा  ।  सरकार  को

 सिफारिशें  कार्यान्वित  करनी  अन्यथा  यह  विधान  अपने  आप  में  सिफारिश ही  माना

 विधान  नहीं  ।

 न  अन्त  में  मैं  सजा  के  बार  में  कुछ  कहना  चाहता  हू  |  इसमें  एक  बड़ी  कमी  है  मैं  नहीं  जानता
 कि  यह  विधान  किसने  बनाया  है  ।

 क  nm  रे  बी  कस
 न  मुझे  इस  कानून  को  थोड़ी  जानकारी  हैं  और  मैं  आपको  इस  बारे  में  कुछ  बता  सकता  आप
 खंड  10  पर  नजर  इसके  अनुसार

 कोई  धारा  3  के  अधीन  किए  गए  क्षिसी  आदेश  के  उल्लंघन  में  किसी  वस्तु  या

 बरस्तुओं  के  किसी  वर्ग  का  उत्पादन  वह  कारावास  जिसकी  अवधि  6  मास  तक  की

 हो  या  जुर्माने  से  जो  पांच  हजार  रुपए  तक  का  हो

 जैसा  आप  जानते  यदि  मैं  किसी  आदमी  को  चोट  पहुंचाता  हं  या  उसको  मार  देता  हूँ  तो
 मेरी  सजा  भिन्‍न  होगी  ।  यह  विधान  आपके  अधिकारियों  ने  ही  तैय  किया  होगा

 वह  बताना होगा  कि  उसके  लिए  क्या  दंड  देना  होगा  ।  यदि  मेरे  पास  एक  लाख  रुपये  मूल्य  की  वस्तुएं

 है  तो  भी  मेरी  सजा
 6  महीने  की  कैद  _  तथा  5000  रुपए  जुर्मानां  यह  बड़ा  सरल  मार्ग

 व्यापारी  आसानी  से  इसका  लाभ  यदि  वे  अन्य  करघों  जिन  पर  झाप  केवल  चुनी  हुई
 5
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 प्रिय  रंजन  दास  मुंझी  ]  ह

 बस्तुओं  का  उत्पेदत  करने  की  योजना  बता  रहे  प्रयोग  कर  सकते  हैं  और  |  करोड़  रुपये  मूल्य  को

 वस्तुएं  जमा  कर  सकते  वे  अपने  प्रतिनिधियों  को  न्यायालय  भेज  देंगे  और  उन्हें  6  महीने  की  सजा

 ओर  5000  रुपए
 जुर्माना  हो  ज  जेल  वापिस  आने पर  भी  उनका  शुद्ध  लाअ  99,95000

 रुपए  होगा  ।

 क्या यह  विधान  न्यायोचित  है  ?  मैं  जानना  ज्ञाहता  हूं  यह  विधान  किसने  बंनाया  ?  आपको

 अपराध  की  गंभी रता  के  अनुरूप  सजा  का  उल्लेब  करना  होगा  ।  इससे  नियम  का  उल्लंघन  करने  वालों
 की  भरमार हो  जाएगी  ।  यह,अनुचित  है  ।  आप  इस  तरह  से  बुनकरों  की  सहायता  कंप्ते  कर  सकते हैं  ?

 मैं यह  कहकर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  कि
 आपको  मिदनापुर

 के  वृनकरों  पश्चिम  बंगाल
 ऊँ  बुनकरों के  सबसे  बड़े  समूह  तया  बंकुरा  आदि  के

 बुनक-ों की  सहायता

 करनी  होगी  ।  आप  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर  स्वयं  देखिए--प्रह  मामला  ऐसा  है  जिसमें  आप

 अकेले कुछ  नहीं
 कर  सकते--कि  सहकारी  आंदोलन  मजबूत  बनाया  जाए  त  करघा  धागा  बैंक  के

 साथ  सीधा  संपर्क  किया

 किससे  इस  विधेयक में  क्‍या

 ।  न  न
 बुनकर  महसूस  करते  हैं  कि किसी अन्य

 व्यक्ति  द्वारा  कुछ  चुनी  हुई  वस्तुओं  का  प्रयोग  क्रिया  जा  रहा  है  तो  वे  किसे  शिकायत  करेंगे  ?  क्या
 वे  सलाहकार  समिद्दि  को  शिकायत  करेंगे  ?  क्या  व्यवस्था  की  गई  इसका  संचालन  कोन

 करेगा  ?  क्‍या  वे
 व्द्वीय  |स

 रकार  की  एजेंसी  अथवा  राज्य  की  एजेंस्ती  इसका  संचालन  करेगी  ?
 ।

 भो  स्पष्ट  नहीं  है।“सी  भा-शुल्क  और  उत्पाद  गुल्क  संबन्धी  काम  का  संचालन  केन्द्र  सरकार  करती

 है  ।  इस  मामले  में  भी  आपको  स्पश्ट  करना  होगा  कि  संचालन  कौन  अन्यथा  यहँ  अयंहीन
 होगा  ।

 मेरे  ये  सुझाव  हैं  ।  एक  बार  फिर  मैं  मंत्री  महोदय  से  अपुरोध  करंता  हूं  कि  कृपया  प्रश्चिम
 बंगाल  के  हथकरघा  उद्योग  को  जिसने  आपको  जीवन  दिया  तथा  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  संग्राम  मे ंअत्याधिक

 योगदान  पुनः  चालू  किया  भाड़ा  समीकरण  नीति  का  सर्वाधिक  प्रभाव  इन  बुनकरों पर  पड़ा

 है  एक  तरफ़  आप  अखंडता  को  बात  करते  हैं  और  दूसरी  ओर  अगर  सूत  सम्बन्धी  भाड़ा
 :  समीकरण के  कारण  बुनकरों  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  तो  हम  समझेंगे कि  यह  पाश्चन्ड

 इन  शब्दों कै  साथ
 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता हूं  तथा  मंत्रीः  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं

 ओ  ई०  प्रय्यापु  रेड्डी  :  यह  विधान  भ्रस्तुत  करने  के  लिए
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 जन  माननीय  सदस्यों  ने  मंत्री  महोदय  को  बधाई  दी  मैं  भी  उनमें  शामिल  लेकिन  मैं  एक  बात

 और  कहूंगा कि  जब  तक
 आए  विधेयक  के  र  अधिसूचना  जारी  नहीं  आप  इस

 बधाई  के  हकदार  नहीं
 होंगे  ।

 खंड  अन्तगंत  एक़  सलाहकार  समिति  बनाने  का  प्रस्ताव  है
 ।

 इस  सलाहकार  समिति  को  खंड

 4  में  उल्लिखित  और  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देनी  इसका  अर्थ  पहले

 सलाहकार  समिति  बनानी  तब  यह  और  पर  विचार  फिर

 सिफारिश  तत्पश्चात  सरकार  को  उसकी  सिफारिश  स्वीकार  करनी  होगी  और  फिर  सरकार

 अधिसूचना  जारी  केरेगी  जिसमें  हथकरघा  उद्योग  के
 लिए  आरक्षित  वस्तुओं  का

 उल्लेख  होगा  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  खंड  3  के  अन्तगंत  अधिसूचना  जारी  करने  में  सरकार  को|कितना समय
 लंगेगा  ?  मंत्री  महोदय  हमें  यह  आश्वासन  दें  कि  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  कम  से  कम  ।  वर्ष  के

 खंड  3  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  जारी  कर  दी  क्‍या  वह  हमें  आश्वासन  देंग ेकि  इस

 विधेयक  के  पारित  होने  के  अधिसूचना  माह  के  भीतर  सलाहकार  समिति  बना  दी  जाएगी  ?
 अन्यथा यह  संदिग्ध

 है  कि  इस  विधेयक  के  पारित  करने  से  उन्हें  सुरक्षा  मिल  हथकरघा  उयोग  के  संबंध  में
 संबंध

 ठोस  कार्यवाही  नहीं  हो  पाएगी  ।

 यदि  विधेयक  में  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  वस्तुओं  की  अनसूची  का  उल्मेख  किया
 गया  होता  तो  मुझे  खुशी  होती  ।  इस  छोटे  से  विधान  को  तैयार  करते  समय  सरकार  के  समक्ष  निश्चय

 ही  सामग्री  होगी  और  उसकी  अपनी  नीति  यदि  सरकार  के  पास  हथकरघा  उद्योग
 से  सम्बन्धित  ये  सत्र  चीजें  थीं  तो  मुझे  विधेयक  के  साथ  एक  ऐसी  अनुसूची  संलग्न  न  करने  का  कोई

 गया  जो  हथकरघा  उद्योब  द्वारा
 उत्पादन  के  अनन्य  रूप  से  आरक्षित  ण्ह  अनुसूची  साथ  लगाने  की  सामान्य  प्रक्रिया  है

 ।  समय  की

 कारण  वजर  नहीं  जिसमें  उन  वस्तुओं  का  उल्लेख  किया

 आवश्यकता  तथा  जरूरतों  के  अनुसार  अनुसूची  में  संशाधन  करने  का  अधिकार  भी  सुरक्षित  रंखा  जाता
 ले

 नहीं  कर  पाई  है  कि  वह  हयकरघा  उद्योग  के  लिए  कोन-कौन  सी  वस्तुएं  आरक्षित  करनां  चाहती  यह

 किन  इस  प्रकार  की  अनुसूची  विधेयक  के  साथ  नहीं  लगाई  थई  अतः  सरकार  अभी  तक  यह  निश्चय
 ्

 वास्तव  में  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  क्योंकि  हम  उस  बुनियादी  उद्योग  को  सांविधिक  संरक्षण  देने  की कोशिश
 कर  रहे  है  जो  भारत  और  पूरे  विश्व  में  प्रसिद्ध  ह ैक्या  हम  इस  तथ्य  को  याद  करते  हैं  कि  हमारे  स्त्रतंत्र ता
 संग्राम  में  इस  बुनियादी  उद्योग  को  संरक्षण  देना  हमारे  लक्ष्यों  में  एक  था  ?  यह  खेद  का  विषय  है  कि

 हमारी  आजादी  के  35  वर्षों  बाद  भी  हम  केवल  इस  हथकरघा  उद्योग  को  साविधिक  संरक्षण  देने  की

 बात  सोच  रहे  हैँ  ।  खेद F विषय है कि  है

 मैं  मंत्री  महांदय  से  जानना  चाहता  हें  कि  वे  कब  तक  स  नाहकार  समिति  का  गठन  करने  जा

 रह ेहै ंओर  धारा 3  के  अन्तगंत  वे  कब  तक  अधिसूचना  जा ग।रो  कर  रहे

 मैं  अपने  से  पूरब  के  वक्‍ता  से  सहमत हूं  कि  सलाहकार  समिति  में  जो  सदस्य  होंगे
 उनको

 मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे कब तक सलाहकार समिति का गठन करने  जा
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  कफ  रे

 ई०  भ्रय्यापु  रेड्डी
 नि

 योग्यताओं का  उल्लेख  इसमें  नहीं  किया  गया  है  !
 इसमें  के  वल  एक  ही  ग्रोग्यता है  और  वह  यह  है  कि

 उन्हें  सरकार  द्वारा  विशेषज्ञ  समझा  जाना  संबंधित  व्यक्ति  को  यह  संतोष  है  कि  ये  सभी

 विशेषज्ञ  होंगे  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मेरे  पूर्व  वक्ता  द्वारा  नियमों  में  बताई  गई  कमी  को  दूर  कर  किया

 जाएगा  ।  कम  से  कम  अध्रिनस्थ  विधान  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  उन  सदस्यों  में  योग्यताओं  को
 विनिदिष्ट  किया  जा  सकता  है

 जो  सलाहकार  समिति  के  सदस्य  होंगे  इस  संबन्ध  में  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अनुएह  करता  हूं  कि  सलाहका  समिति  में  जो  धारा  4  के  अन्तगंत  गठित  की  जा  रही  है  लोक  सभा  से

 कम  से  कम  दो  सदस्य  और  राज्य  सभा  से  कम  से  कम  एक  सदस्य  लेना  न  भले  ।

 क्या  साड़ी  और  धोती  जैसी  कतिपय  म॒दों  को  जो  बहुत  प्रचलित  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  पूरी

 त्तरह  से  आरक्षित  किया  गया  है  ?  नई  कपड़ा  नीति  अभी  ठक  नहीं  की  गई  राष्ट्रपति  के  भाषण  में

 यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  नई  कपड़ा  नीति  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  सरकार  इसे  इस  बजट
 सत्र  की  अवधि  में  इसकी  घोषणा  करने  जा  रही  है  ।  नई  कपडा  नीति  घोषित  नहीं  की  गयी  है  ॥  वास्तव
 में  माननीय  मंत्री  से  मेरा  यह

 अनुरोध  है  कि  उन्हें  हमको  कम  से  कम  नड्टे  कपड़ा  भीति  का  कच्चा

 बता  देना  चाहिए  ।  वह  इसका  संतोषजनक  ढंग  से  उत्तर  नहीं  दे  पाए  हैं  ।

 विधेयक  में  कई  अस्पष्ट  धारा  जुड़ी  हुईं  इसमें  किसी  भी  बाद  का  विशिष्ट  रूप  से  उल्लेख

 नहीं  किया  गया  यदि  माननीग्र  मंत्री  सोचते  है  कि  हयकरघा  उद्योग  में  उत्पादन  के  लिए  कुछ  वस्तुओं
 |  ने  से  ही  हृवकरघा  उद्योग  को  संरक्षण  मिल  जाएगा  तो  यह  गलत  केवल  उत्पादन

 को  हीं  संरक्षण  देने  के  बारे  में  तो  यह  बात  ठीक  है  लेकिन  इस  उद्योग  के  विपणन  क्रे  बारे  में  संरक्षण

 देरा  बहत  जरूरी  पश्चिम  बंगाल  के  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  बनकरों  के  बढ़त  से  माल  को

 कोर  किया  जाता  बिचौलियीं  उनके  माल  को  बहत  ही  सस्ते  दामों  पर  खरीदते  हैं  और  बनक रो  की
 गरीबी  बनी  रहती  मैं  इस  संबन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  कि  हथकरघा  उद्योग  को  समुचित  संरक्षण  देने

 के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  प्र  छोड़  दिया  प्रत्येक  वर्ष  आन्ध्र  प्रदेश  सरक।र  वह  सारा  स्टाक
 खरीदती  है  जो  ह५क  उद्योग  के  प्रास  जमा  होता  है  और  खरीददारों  को  सस्ती  दरों  पर  बेचती
 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अन  रोध'करता  हूं  कि  वह  उन  सभी  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  दें  जो  हथकरघा
 उद्योग  को  संरक्षण  दे  रहे  आप  अपनी  ओर  से  वित्तीयसहायता  दे  ।  तभी  हम  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  अपने
 उस  एक  प्रतीक  के  प्रति  अपनी  निष्ठा  प्रदर्शित  कर  पाएंगे  जिसने  हमें  प्रेरणा  दी  थी  ।  इसकी  भी  कम  से
 कम  निययों  में  व्यवस्था  होनी  चाहिए  या  सलाहकार  समिति  का  गठन  करते  इसे  ध्यान  में  रखा

 .  जाए  सलाहकार  समिति  को  हथकरंघा  उद्योग  को  दी  जाने  वाली  विपणन  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  बारे  में
 सिफारिश  करने  की  शक्तियां  भी  दी  जानी  चाहिए  ।  ९  5

 धारा  10  में  केवल  6  महीने  के  कारावास  के  दण्ड  की  व्यवस्था  की  गई  यह  पर्याप्त  नहीं
 दण्ड  सम्दन्धित  व्यकि  न  के

 अनुरूप  दिया  जाना  यह  केवल
 तकनीकी  उल्लंघन है  तो  वह  जुर्माना  देने

 से बच  सकते  लेकिन  यदि  अधिनियम  के  उपबन्धों  का
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 व्यापक  उल्लंघन  होता  है  तो  उसे  केवल  6  महीने  की  कारावास  की  सजा  न  देकर और
 अधिक  कठोर

 सजा  दी  जानी

 हम  कुल  मिला  कर  इस  विधेयक  का  स्वागत  करते  विभिन्‍न  धाराओं में  जो  कमियां  बताई

 गई  हैं  उन्हें  नियमों  में  शामिल  किया  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  आश्वासन  की  आशा  करता  हूं  कि

 इसे  विधेयक के  पारित  किए  जाने  के  बाद  कम  से  कम  6
 महीने

 के
 भीतर  इन  संरक्षणों को  कार्यरूप

 दिया

 एन०  जी०  रंगा  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का
 स्वागत  करता  हूँ

 और  मझे  यह  जानकर  प्रसन्‍नता  हुई  है  कि  विपक्ष  के  नेता  भी  इसका  स्वागठ  कर  रहे  बनकरों को
 उद्देश्यपर्ण  और  आवश्यक  संरक्षण  देने  के  सम्बन्ध  में  यह  पहला  कदम  है  ।  इससे  न  केवल  इसका

 विकास  होगा  ।  बल्कि  हथकरघा  बुनकरों  और  विक्रताओं  के  हितों  की  रक्षा  भी  मुझे  विश्वास

 है  कि  यह  विधेयक  लाने  के  लिए  पूरा  सदन  सरकार  के  प्रति  आभार  प्रकट  इस  उद्योग  में  चार

 करोड ़से  अधिक  लोग  कार्यरत  हैं  जो  उस  उद्योग  में  लगे  हुए  लोगों  से  कहीं  ज्यादा  हैं  जो  संगठित
 हैं

 हैं  जो  विद्युत  करघा  तथा  अनुसूचित  रूप  से  संगठित  और  कार्यरत  विद्युत  करधघा  उद्योग  में  काम  कर  रहे
 हैं  ।  वास्तव  में  यह  उद्योग  सबसे  बड़ा  लघु  और  कुटीर  उद्योग  इसमें  काम  करने  वाले  अधिकतर
 लोग  स्व-रोजगारी  लोग  हैं  ।  वे  अपने  मालिक  खद  वे  अपने  घरों  में  अपने  करघों  पर  काम  करते  हैं
 और  इसी  करण  दुर्भाग्यवश  उन्हें  वे  संरक्षण  नहीं  दिए  गए  हैं  जो

 उन्हें  देश  की  सरकारों  राज्य
 सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिए  जाने  चाहिए  ।

 मारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  आरम्भ  से  ही  हमारे  राष्ट्रीय  नेता  उद्योग  को  संरक्षण  दिलाने
 के  लिए  उत्सुक  वे  चाहते  थे  कि  इन  स्व-रोजगार  वाले  लोगूों  का  सम्मान  किया  जाए  और
 उन्हें  संरक्षण  दिया  जाए  |  दुर्भाग्यवश  ब्रिटिश  सरकार  ने  इस  उद्योग  के  लिए  कुछ  नहीं  हालांकि
 मैं  इसके  शासन  के  अन्ति  मदों  दशकों  की  अवधि  में  कुछ  क़्ाम  शुरू  किया  केवल  स्वतंत्रता  प्राप्ति
 के  बाद  कई  दशकों  से  सुझाए  गए  सिफारिशों  के  आघार  पर  योजना  आयोग  ने  इन  लोगों  की
 कताओं  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  ।  ये  सुझ्नाव  अंग्र  जों  क ेशासन  काल  में  अखिल  भारतीय  हथकरघा
 बुनकर  कांग्रेस  ने  दिए  आन्ध्र  के  विभिन्‍न  स्थानों  दक्षिण  में  कहर  में  प्रारम्भिक  कदम  उठाए  गए
 तथा  हमने  अखिल  भारतीय  हथकरघा  बनकर  कांग्रेस  नामक  संगठन  स्थापित  इस  विधेयक  में
 ज़िन  संरक्षणों  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  उनकी  मांग  हमने  शुरू  की  हमने  हथकरघा  उद्योग  के

 -  लिए  कतिपय  मदों  के  आरक्षण  की  मांग  की  धीरे-धीरे  इस  ओर  कारंवाई  की  गई  कुटी  र  उद्योग
 बोर्ड  उसके  बाद  एक  हथकरघा  बोर्ड  बना  ।  लेकिन  इनमें  से  किसी  ने  शी  समास्याओं  क  थोड़ा
 भी  समाधान  नहीं  कुछ  समय  बाद  बुनकरों  में  से  ही  दो  बहुत  सक्षम  और  देशभक्त  बुनकर
 पैदा  हुए  एक  थे  यंम्मिगनुर  के  स्वर्गीय  सोभाष्पा  और  दूसरे  थे  कोटिया  अभी  जिंदा  हैं  हमारे
 साथ  इन  दोनों  ने  हथकरघा  बनकरों  ने  भारतीय  हथकरघा  बनकर  कांग्रेस  नेतृत्व  संभाला  और
 संरक्षण  की  मांग  की  पहले  कपड़ा  उद्योग  के  विरुद्ध  और  बाद  में  सवंव्यापी  विजली  करघा  के  विरुद्ध  और

 +
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 एन०  जो०

 संरक्षण  मांगना  शुरू  सरकार  बिजली  करघा  और  कपड़ा  उद्योग  तथा  हथकरघा  बुनकर  के  बीच

 डा०  अंसारी  ने  भी  इस  दिशा  में  काम  वह  कांग्रेस  सरकार  में  उस  समय  मंत्री  उन्होंने

 में  अपने  करघों  पर  काम  कर  रहे  संगटित  किया  जा  जिससे  उन्हें  रंग  और  विभिन्‍न

 पूर्ण  उपकरण  म॒ल्यों  पर  मिल  सकें  ।  युद्ध  के  दौरान  हमें  अपने  देश  में  रंग  के  लिए  बहुत  अधिक

 मूल्य  देना  पडता  क्योंकि  अ  यात  पर  रोक  लगा  दी  गई  थी  और  युद्ध  क ेसमय  जो  सहलियतें  दी  गईं

 थी  वह  भी  समाप्त  कर  दी  और  बुनकरों  को  एक  तरफ  तो  सूत  के  लिए  बहुत  पैसा  खर्च  करना

 पड़ता
 था  और  दूसरी  तरफ  रंग  और  अन्य  उपकरणों  के  लिए  भी  ऊंचे  मृल्य  देने  पड़ते  थे  ।  उन्हें  अधिक

 संरक्षण  प्रदान  नहीं  किया  गया  था|  तथापि  इन  बुनकरों  में  सहकारी  आंदोलन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 कुछ  प्रयास  किए  गये  थे  ।  हम  इसमें  सब  बुनकरों  को  लाना  चाहते  थे  ।  यहां  तक  कि  आज  भी  केवल  50%
 बुनकरों  को  कम  ब्याज  तथा  आसान  शर्तों  पर  ऋण  देकर  सुरक्षा  प्रदान  की  जाता  है  तथा  उन्हें  जो  सूत
 दिया  जाता  है  उसके  दाम  उचित  तो  नहीं  होते  किन्दु  बहुत  अधिक  भी  नहीं  चूंकि  विपणन  की
 उचित  व्यवस्था  नहीं  थी  अतः  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  सुती  वस्त्रों  के  आयात  में

 सुधार  लाने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  गये  थे  ।  सरकार  द्वारा  भी  कुछ  राज  सहायता  और  छूट  के  रूप
 में  कुछ  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  लेकिन  यह  सब  पर्याप्त  नहीं  था  ।

 जेसा  कि  औद्योगिक  श्रमिकों  और  किसानों  की  समस्याओं  का  प्रति  वर्ष  निरंतर  बड़ी

 पूर्वक  समाधान  किया  जाता  बुनकरों  की  भी  यही  स्थिति  है  ।  इस  प्रकार  के  विधान  से  उनकी  समस्या
 का  समाधान  हमेशा  के  लिए  नहीं  किया  जा  सकता  |  प्रतिवर्ष  सरका*  को  राज्य  स्तर  पर  और  केन्द्रीय
 स्तर  पर  उनके  हितों  की  रक्षा  करनी  होगी  तथा  सरकार  को  सभी  स्तरों  पर  नियमित  कार्यक्रम
 ओऔर  निश्चित

 नीति  बंनानी  होगी  ।  क्या  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ?  ऐसा  हो  तो  रहा  है  किन्तु वह  इतना
 संतोषजनक  नहीं  मख्य  बात  उन्हें  आरक्षण  देने  की

 ऐसा  नहीं  किया  गया  अभी  विपक्ष  के
 मेरे  माननीय  शी  रेड्डी  ने  एक  चेतावनी  दी  इसे  सावधानी  पूर्वक  कार्यान्वित  करना

 होगा  ।
 ०

 ३.00  म०  प०

 क्या  हमें  विश्वास  €  कि  इसे  सावधानीपूर्वक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?  जब  यह  विधेयक
 अधिनियम  वन  तो  इसे  कार्यान्वित  कौन  करेगा  ?  राष््य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  को  इसे
 कार्यान्वित  करना  दया  हम  विश्वास  करें  कि  वे  संतोषजनक  तथा  प्रभावी  ढ़ं  व  से  इसे  कार्यान्वित
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 करेंगे  ?  इसलिए  आवश्यक  है  कि  ब्‌नकरों  के  संगठन  का  ही  समुचित  विकास  किया  यह  दो  तरह
 से  किया  जा  सकता  उनके  गैर  सरकारी  संगठन  को  राज  सहायता  देकर  तथा  दूसरे  सभी
 स्तरों  पर  हथकरधा  सहकारी  प्वमिततियों  के  संबद्ध  संगठन  बत्व॒  प्रदान  करके  ।  इस  दिशा  में

 भी  अभी  कोई  प्रमावी कदम
 नहीं  उठाया  गया  है

 3.01
 भ०  प०

 |
 महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  कौन  सी  वस्नुएं  आरक्षित  की  जानी  यह  काम

 कैसे  किया
 जाएगा  ?  इसे  तीन  क्षेत्रों  में  बांटना  होगा  --  बड़े  संगठित  सूती  कपड़ा  उद्योग तथा

 विद्यतकरघा और  हथकरघा  बुनकर  ।  विद्यु  त  करघे  कहां  कितने  इस  बारे  में  एक  उचित  सु
 कराना  होगा

 ।  लेकिन  यह  बड़े  दर्भाग्य  की  ठात  है  कि  आज  तके  कोई  भी  राज्य  सरकार  स  मचित  और
 विश्वसनीय  सर्वेक्षण  नहीं  करा  पाई  है  !  हमते  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  से  कहा  था  कि

 और  बिजली  करघों  को  लाइसेंस  न  दिए  जाएं  ।  उन्होंने  कहा  कि  वे  कुछ  उपाय  करने  जा  रहे  उसका
 क्या  हुआ  ?  क्‍या  बिना  कोई  लाइसेंस  दिए  विद्युत  करघें  स्थापित  किये  गये  हैं  अथवा  वे  स्थानीय  पुलिस
 और  अन्य  अधिकारियों  तथा  कुछ  राजर्नीतिज्ञों  और  राजनीतिक  दलों  की  सांठ-गांठ  से  चलाए  जा  रहे

 इससे  कोई  फर्फ  नहीं  पड़ता  कि  कौन  सा  राजन  तिक  दल  इसे  रोकना  होगा  ।  और  फिर  इन  क्षेत्रों

 के  बीच  न्योय  करना  होगा  ।  हम  जानते  हैं  कि  आज  भी  संगठित  जिस  उचित  मल्य  पर  संत
 खरीदना  चाहे  उसे  मिल  जाता  लेकिन  हथकरघा  बनकरों  को  उचित  मल्य  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  सत

 नहीं  मिलता  ।  इस  संबंध  में  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।  तक  कोई  संतोषजनक  कदम  नहीं  उठाए
 गये  कुछ  कदम  उठाए  भी  जा  रहे  लेकिन  उनका  क्‍या  लाभ  है  ?  उन्हें  उनकी  जरूरत  का  केवल

 10% -15°,  सूत  दिया  जा  रहा  शेष  सूत  के  लिए  उन्हें  मंडी  पर  आश्रित  रहना  पड़ता  अत

 उन्हें  जितने  भी  सूत  की  आवश्यकटा  है  वह  समय-समय  पर  उपयुक्त  योजेना  केश्अनसार  सूती  कपड़ा
 उद्योगों  मे  इकट्ठा  खरीदना  महोदय  ,  दूसरे  कुछ  सूती  कपड़ा  मिलों  हथकरघा  ब॒नकरों  द्वारा  ही

 स्थापित  की  जानी  सरकार  ने  यह  नीति  अपनायी  कुछ  कपड़ा  मिलों  को  सहकारिता

 के  आखार  पर  स्थांपित  करना  होगा  ।  बनकरों  को  ही  बरीयता  दी  जानी  कुछ  बनकर  काफी

 अमीर  अन्य  बुनकर  भी  उनके  साथ  हो  सकते  उन्हें  सूती  कपड़ा  मिले  स्थापित  करने  के  लिए

 प्रोत्साहित  करना  होगा  ।  उन्हें  सुत्त  लाभकारी  मल्य  पर  बताए  गए  मल्य  पर  मिलना  चाहिए  ।  परं  ु
 इसके  साथ  ही  कपड़ा  मिलों  को  हथकरघा  बुनकरों  को  नुकसान  पहुंचाकर  लाभ  नहीं  कमाने  दिया  जाना

 जहां  तक  सूत  की  सप्लाई  का  संबंध  है
 वे  हथकरघा  बुनकरों  को  नुकसान  लाभ

 कमाती  रही  हैं  और  उनका  शोषण  करते  रहे  हैं  और  आज  भी  कर  रहे  यह  बड़े  दुःख  की  बात  है  और
 इस  संबंध  में  कुछ  कदम  उठाये  जाने  ऐसा  क  रके  इन  ब॒नकरों  को  अपने  कपडे  का  उत्पादन
 करने  का  अवसर  देने  के  उन  सब  लोगों  के  लिए  हमें  क्या  करना  होमॉन्जिन्हें  स्वयं  बुनकरों  ने

 निजी  करघों  अथवा  सहकारी  करघों में
 नियुबत

 किया  बया  उन्हें  संरक्षण  प्रदान  नहींकिया



 हथकरघा  वस्तु  विधेयक  1985  28  1985
 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप

 में

 एन०  जी०

 जाना  यदि  उन्हें  औद्योगिक  श्रमिकों  के  समान  अधिक  वेतन  नहीं  दिया  जा  सकता  तो

 कम  उनके  समान  संरक्षण  तो  दिया  जाना  उन्हें  संरक्षण  देना  ही  प्रति  वर्ष

 न्यूनतम  वेदन  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  संगठित  अथवा  सहका  री  समि  तियों  द्वारा  लगाए

 गए  करों  में  लगे  बृनकरों  को  वेतन  दिया  ही  जाना  चाहिए  ।  इन  सब  दिशाओं  में  प्रभावी  कदम  उठाने
 लेकिन  आज  तक  उनके  लिए  अधिक  काम  नहीं  किया  गया  यद्यपि  प्रत्येक  दिशा  में  काम  शुरू

 कर  दिया  गया  और  इसका  अधिक  श्रेय  कांग्रेस  सरकार  और  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  की  सरकारों
 को  यहां  तक  कि  जनता  सरकार  के  शासन  के  दौरान  भी  हथकरघा  बुनकरों  को  कुछ  संरक्षण  देने  का
 प्रय'/स  किया  गया  था  किन्तु  इतने  प्रभावी  और  जा  गरुकता  से  नहीं  जितना  कि  पिछले  5-6  वर्षो  के  दौरान
 दिया  गया  है  और  इसके  लिए  हम  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  आभारी  लेकिन  यह  20  सत्री  कार्यक्रम
 भी  पर्याप्त  नहीं  है

 ।  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कई  राज्य  पूरा  आसःम  तैथा  5-6  राज्य  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  ऐसे
 हैं  जहां  घन  अर्जंन  करने  वाला  एक  भी  उद्योग  नहीं  यह  एक  गह  उद्योग  विवाह  से  पहले  प्रत्येक

 स्‍त्री  को  अच्छा  बुनकर  बनना  पड़ता  वह  उसकी  सर्वप्रथम  योग्यता  मानी  जाती  अन्यथा  वह
 विवाह  के  योग्य  नहीं  मानी  जाती  ।  उन  राज्यों  में  उस  उद्योग  को  विशेष  संरक्षण  प्रदान  करना  होगा  ।

 इस  बात  पर  विचार  करना  होगा  कि  उन्हें  कहां  तक  और  किस  तरह  संरक्षण  प्रदान  कियाःजाना  चाहिए  ।
 जम्म्‌  और  कश्मीर  जैसे  अन्य  राज्यों  की  भीਂ  यही  स्थिति  वे  कई  राज्यों  में  कम्बल  और  कार्लीन
 बनाने  का  काम  करते  कई  जिलों  जसे  उत्तर  प्रदेश  के  अदीगढ़  जिलें  में  ऐसे  कालीन  बनाए  जा  रहे

 काफी  समय  से  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  उन्हें  संरक्षण  प्रदान  करना  होगा  ।

 उन  बातों  के  अतिरिक्त  मैंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  उनके  लिए  एक  पृथक  विभाग  बनाया
 जाना  चाहिए  ओर  यदि  संभव  हो  तो  राज्य  स्तर  पर  और  केन्द्र  स्तर  पर  हथकरघा  बुनकर  उद्योग  और
 अन्य  कुटीर  उद्योगों  के  लिए  पृथक  मंत्री  होना  सोभाग्य  से  मेरे  माननीय  श्री  संगमा
 उसी  प्रदेश  के  है  जहां  कृपि  के अलावा  यह  भी  एक  महत्त्वपूर्ण  उद्योग  यह  आदिवासी  क्षेत्रों  में
 मैं  अ  नुरोघ  करता  हूं  कि  समस्त  कुटीर  उद्योगों  के  लिए  विशेषकर  उद्योगों  के  जो  कि

 और  अन्य  चीजों  का  उपयोग  कालीन  तथा  विभिन्‍न  सजावट  की  वस्तुओं  को  बनाने  के
 लिए  करते  संरक्षण  का  दायित्व  उन  जैसे  एक  पृथक  मंत्री  को  सौंपर  जाए  ।  लेकिन  भारत  सरकार  द्वारा
 ऐसा  नहीं  किया  गया  है  और  न  ही  मैं  जानता  हूं  कि  हथकरघा  उद्योग  औरं  सूती  बस्त्र  उद्योग  के  लिए
 उनका  कोई  पृथक  विभाग  है  ।  अगर  ऐसा  कोई  विभाग  नहीं  है  तो  मैं  चाहता  हं  कि  वह  इस  संबंध  में

 पहल  करें
 एक  सक्षम  और  सशक्त  विभाग  बनाएं  जिसे  इस  बारे  में  समस्त  जानकारी हो  तथा

 इसका-प्रभार  एक  मंत्री  महोदय  को  सौंपा

 विधि  मंत्रालय  में  विधेयक  निर्माताओं  और  वस्त्र  विभाग  वालों  ने  इस  विधेयक  को
 बहुत सरसरी तोर  पर  लिया  उनका  कहना  है  कि  एक  सलाहकार  समिति  बनानी  यह  सलाहकार

 समिति  क्‍या  इसके  सदस्य  कौन  होंगे  ?  उतका  चयन  कंसे  कियां  जाएगा  ?  उनकी  नियुक्ति  कंसे  की
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 जायेगी ?  क्या  यह  प्रतिनिधित  और  स्थायी  निकाय-हकेगा  ?  और  यह  कब्र  तक  रहेगा---इस  बारे  में  विस्तार
 में  कुछ  नहीं  बताया  या  यहां  तक  कि  उसका  जिक्र  भी  नहीं  किया  गया  उनका  कहना

 है  कि  नियम  बनाए  जाएंगे  पर  हमेशा  की  तरह  इस  संबंध  में  भी  सरकार  मनमानी  ढंग  से  काम  कर  रही
 है  ।  उन्होंने  मात्र  सलाहकार  समिति  का  उल्लेख  किया  वास्तव  इस  प्रकार  की  कमी  इस  विधेयक
 विशेष  के  संबंध  में  कोई  नई  बाते  नहीं  है  ।  यह  नो  हमारे  सरकार  के  विधि  मंत्रालय  तथा  अन्य  मंत्रालयों

 के  समक्ष  पेश  किये  जाते
 उनमें  बहुत  कुछ  नियम  बनाने  वालों  पर  दिया  जाता  क्या  उन  नियमों  को  सभा  पटल  पर  रखा
 जाना  चाहिए  ?  हम  नहीं  जानते  ।  हमें  कोई  ज/नकारी  नहीं  है  ।  मैंने  इस  विधेयक  में  एक  संशोधन  हेतु
 नोटिस  दिया  है  और  एक  अथ॑ंवा  दो  सदस्यों  ने  इसका  समर्थन  भी  किया  हमारे  नोटिस  देते के
 उपरान्त  भी  बह  हमें  बुलाकर  यह  नहीं  पूछते  कि  कहिए  हम  इस  विषग्न  में  बया  कर  सकते  हैं  यह  तरीका

 का  एक  विशेषाधिकार  बन  गया  प्रायः  सभी  जो  इस  सभा

 नहीं  है  उस  विधान  को  हमारे  समक्ष  रखना  होगा  ।

 पहले  मैं  अपने  मित्र  को  जिधेयक  को  दूसरे  सदन  में  पुर:स्थापित  करने  तथा  वहां  उसे  पारित
 ४  कराने  तथा  इस  सभा  में  लाने  के  लिए  बधाई  देता  मुझे  उम्मीद  है  कि  आज  सभा  के  स्थगित  होने

 तक  हम  इसे  पारित  करा  पायेंगे  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहना  चौहता  हूं  कि  वह  अपना  लचीला  दृष्टिकोण
 अपनाये  तथा  हमारे  द्वारा  रखे  गये  संशोधनों  पर  गम्भीरता  से  विचार  मुझे  उम्मीद  है  कि  उन्होंने

 इसपर  पहले  हो  विचःर  किया  होगा  तथा  सामान्य  रूप  से  यह  नहीं  समझा  होगा  कि  सभी  संशोधन  या

 तो  अस्वीकार  कर  दिये  ज!येंक्रे  अथवा  वापस  ले  लिये  जायेंगे  ।  यदि  वह  हमारे  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं
 कर  सकते  तो  जो  समय  हमारे  पास  उपलब्ध  उसी  में  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  तथा  अपने
 संशोधन  पेश  करें  तथा  सलाहकार  समितियों  का  निर्माण  करें  ।

 हि  अन्त  में  मैं  करोड़ों  हथ-करघधा  बुनकणों  की  प्रशंसा  करता
 हूं

 जो  चिदेशों  के  वस्त्र  उद्योगपतियों
 से  तंथा  स्वतंत्रता  के  पहले  तीन  या  चार  दशक्रों  प्रें  वस्त्र  उद्योगपतियों  तथा  विद्यतकरधा  मालिकों  से
 भारी  स्पर्धा  का  सामना  करते  हुए  इस  उद्योग  के  प्रति  निष्ठावान  रहे  हैं  ।

 मैं  उन  हथकरघा  क्षेत्र
 के

 नेताओं
 की

 भी  सराहना  करता हूं  जो  हथकरघा  बुनकरों के  हित  में
 समग्र देश  में  संघर्ष  करते  रहे  हैं

 अन्त  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं

 आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  :

 ्ा

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  भी  इस  बिल  का  समर्थन  करता
 इस  बिल  में  कई  खामियों  की  चर्चा  की  गई  यदि  इन  सारे  पहलुओं  पर  विचार  करके  एक  काम्शिहैंसिव
 बिल  पेश  किया  जाता  तो  ज्यादा  अच्छा  होता  ।
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 विजय  कुमार  यादव  |

 उपाध्यक्ष  हमारे  देश  के  अन्दर  हैण्डलूम  उद्योग  एक  ऐसा  उद्योग  जिसका  देश  के

 आधिक  जीवन  से  गहरा  सरोकार  अपने  देश  में  जब  औद्योगीकरण  शुरू  नहीं  हुआ  उस  समय  यह
 उद्योग  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  का  एक  प्रधान  अंग  यह  उद्योग  उस  समय  भी  काफी  विकसित

 कहा  है  कि  एक  लार  औरंगजेब  के  दरबार  में  औरंगजेब  की  लड़की  ढांके  के  मलमल  को  अपने

 बदन  पर  कई  तह  लपेट  कर  जांने  के  बावजूद  भी  उसका  शरीर  स्पष्ट  दिखाई  देता  मेरे  कहने  का

 मतलब हैं  कि  कपड़ा  बहुत  ही  महीन  होता  था  ।  उंस  ज़माने  की  मलमल  को  देखते  आज  ऐसा  लगता

 हैं  कि हम  बहुत  पीछे  इस  उद्योग  को  अंग्रेजों  ने  किस  तरह  से  तबाह  इसकी  जानकारी

 माननीय  सदस्यों  को  अभी  जिस  विषय  में  सदन  में  चर्चा  चल  रही  इस  विषय  में  हमारे  राज्य  की
 स्थिति  अजीब  है  ।  हैण्डलूम  उद्योग  और  बुनकर  का  साथ  एक  दूसरे  से  जुड़ा  हुआ  लेकिन  दुःख  की

 बात  है  कि  इस  उद्योग  विकास  में  केन्द्रीय  सरकार  को  जितनी  दिलचस्पी  लेनी
 चस्पी  सरकार  द्वारा  नहीं  ली  जहां  तक  बिहार  का  सवाल  बिहा  र  में  अगर  सौ  को-आपरेटिव

 तो  इनमें  से  60  या  70  को-आपरेटिव  ऐसी  जो  कि  फेक  केवल  कागज पर

 बुनकरों  को  सूत  की  सप्लाई  होती  जिसका  उनको  कपड़ा  बना  कर  देना  होता  उसके  बाद

 गवनंमेन्ट  की  तरफ  से  रिबेट  की  व्यवस्था  लेकिन  होता  क्या  है  ?  वीवरस  याने  नहीं  लेते  कपड़े  का

 हैण्डलूम  क्लाथ  का  कागज़ों  पर  दिखा  दिया  जाता  है--इस  तरह  से  उस  सारे

 रुपये  का  गोलमाल  हो  जाता  है  ।  यह  बहुत  दुख  की  बात  है  कि  एक  तरफ  तो  हम  बुनक  रों  की  हालत  को

 सुधारना  चाहते  लेकिन  दूसरी  तरफ  कोआपरेटिव्य  के  जरिये  इस  तरंह  का  गोलमाल  होता  उनकी
 आर्थिक-अवस्था  पर  गहरी  चोट  की  जाती  रिकार्ड  पर  आता  है  कि  बिहार  में  लाखों  मीटर  हैण्डलूम
 क्लाथ  तंयार  लेकिन  सच्चाई  क्या  है  ?  सच्चाई  यह  है  कि  शायद  25  परसेन्ट  ही  कपड़ा  तेयार

 होता  इतनी  बुरी  हालत  मुझे  दूसरे  राज्यों  की  जानकारी  नहीं  लेकिन  कई  माननीय  सदस्यों
 ने  यहां  कहा  है  कि  उनके  यहां  कोआपरेटिव्ज़  बहुत  अच्छे  ढंग  से काम  कर  रही  बंगाल  की  चर्चा  आई

 वहां  कोआपरेटिव्ज़  अच्छे  ढंग  से  चल  रही  यह  अच्छी  बात  है  और  हम  लोग  तो  शुरू  से  ही
 कोआपरेटिव  मूवमेन्ट  के  साथ  रहे  लेकिन  मेरे  राज्य  में  जो  दु्ंशा  है*  यही

 .  श्री  रामप्यारे  पनिका  :  उत्तर  प्रदेश  की  भी  यही  हालत

 _  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  यू०  पी०  की  भी  यही  हालत  है--मेरे  मित्र  ने  कहा  यदि  सैन्द्रल
 गवनेमेन्ट  चाहती  है  कि  इसमें  सुधार  हो  तो  उनको  कुछ-न-कुछ  उपाय  करना  अन्यथा  आप  कयेड़ों
 रुपया  सेन्टर  से  देंगे  लेकिन  उसका  सही  इस्तेमाल  नहीं  होगा  और  बुनक"ों  की  हालत  में  कोई  सुधार
 नहीं  होगा  ।  जो  भी  सूत  दिया  जाता  है  या  जो  मार्केटिंग  की  बात  जब  तक  नियमित  रूप  से  इस  बात
 की  गारन्टी  नहीं  जायेगी  कि  वह  एक्चुअल  वीवर्स  तक  उनको  रेगुल रली  मिलता  जो  कपड़ा
 तैयार  हो  उसका  मार्केटिंग  तब  उनका  कुछ  भला  हो  सकता  मार्केटिंग  का  काम  कोआपरेटिव्ज

 नहीं  कर  सकती  आज  हमारे  देश  के  अन्दर  ऐसे-ऐसे  वीजसे  हैं  जो  एक-से-एक  कलात्मक  बेडशीद्स
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 तैयार  करते  कर्टनक्लाय  तंयार  करते  तौलिये  तैयार  करते
 हैं  तथा  बहुत  सारे  ऐसे  कपड़े  तैयार

 करते  हैं  जिनकी  मांग  विदेशों  में  बढृत  ज्यादा  है  ।  लेकिन  आप  की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  ऐसा  मालूम  होता

 है  कि  हमारे  हैण्डलूम  के  एक्सपोर्ट  में  कमी  आई  अगर  यह  स्थिति  ही  है  तो  यह  जिम्मेदारी  केन्द्रीय
 सरकार  पर  भी  विदेशों  में  हैण्डल्म  क्लाथ  के  लिए  जो  प्रचार  होता  है  वह  उस  तरह  का  प्रचार  नहीं
 है  जैसा  होना  चाहिए  या  आपके  डिपार्टमेन्ट  को  इस  मामले  में  जो  इदीशिएटिव  लेना  चाहिए  उस तरह
 का  इनीशिएटिव  नहीं  लिया  जा  रहा  है  जबकि  यह  देश  के  अन्दर  सबसे  बड़ा  एमन्टेड  उद्योग

 है  ।  यदि  सरकार  इसकी  उन्नति  के  लिये  ज्यादा  पैसे  का  एलाटमेन्ट  सुपर  विज्ञन  और  हर  तरह  की

 सुविधा  यें  दे  तो  जाहिर  बात  है  कि  देश  की  आर्थिक  अवस्था  खास  कर  जो  लोग  गरीबी  की  रेखा के
 नीबे  हैं  उनको  ऊंपर  उठाने  क्योंकि  यह  20  प्वाइन्ट  प्रोग्राम  का  भी  अंग  निश्चित  रूप  से  सुधार
 होगा  ।  बुनकरों  को  जो  याने  दिया  इस  बात  का  ख्याल  अवश्य  रखा  जाना  चाहिए कि  उसकी
 कीमत  ऐसी  जब  कपडा  तैयार  होकर  निक  तो  बिक  सके  तथा  बनकरों  को  वाजिब  मजदूरी
 मिल  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  साधारण  मज़दूर  के  लिए  कम-से  साढे  अ

 रुपये  मज़दूरी
 निश्चित  की  इससे  कम  किसी  को  नहीं  मिलनी  लेकिन  हमारे  बिहार  में  ऐसा  नहीं  ही  रहा

 मैं  अन्य  राज्यों  के  बारे  में  नहीं  कह  लेकिन  मेरे  ख्ज्य  में  बनकरों  के  अन्दर  भयंकर

 अनएम्पलायमेन्ट

 उनको  एक्सप्लायट  किया  जाता  है  ओर  सूत  नहीं  दिया  जांता  है  और  जिन  लोगों  को  दिया 6

 जाता  जो  माल  तैयार  करते  उनके  उस  माल  का  कोई  साधन  मार्क  टिंग  का  नहीं

 7 मैं  इस  पर  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  लेकिन  यह  जरूर  चाहता  हूं  कि  इन  सारी  चोजों की
 व्यवस्था की  जाए  और

 एक  काम्प्रीहैंसिव  बिल  इसके  लिए  आपको  लाना  चाहिए |  यह  जो  बिल  यह्‌

 तो  पास  किया  जाए  क्‍यों  विरोध  करने  का  कोई  सवाल  पंदा  नहीं  होता  मैं  यह  भी  कहना
 चाहता हूँ  कि  जहां पर  बुनकरों  का  सेन्टर  वहां सूत  के

 लिए  कोई  उनका  अपना  भंडार हो  ताकि
 उनको  गारन्टी  मिल  सके  कि  रेगूलर  एम्पलायमें  ट्स्  लेगा  और  रेगूल  र  एम्पलायमेंट  मिलने  में  कोई  बाधा

 नहीं  पड़ेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  को  सपोर्ट  करता
 .

 ...
 "

 ओ  एन०  डेनिस  :  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  समय  मैं  निम्नलिखित  मुद्दे
 उठाना  धाहूंगा  ।  घह

 हथकरघा  उद्योग  देश  में  सबसे  पुराना  उद्योग  यह  श्रम-प्रधान  कुटीर  उद्योग  है  कि  कृषि
 के  बाद  सबसे  बड़ी  संख्या  मे  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करता

 इस  समय  हथक्रघा  उद्योग  बहुत-सी  समस्याओं  का  सामना  कर  रहा  रूत्पादित  कपड़े  की
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 बिक्री  बाजार  में  नहीं  हो  पाती  ।  बिक्री  के  बिना  भारी  सस्‍्टोक  जमा  हो  जाता  अतः  इस  क्षेत्र  में

 व्यापक  बेरोजगारी  इस  उद्योग  में  लगे  लोग  गरीबी  से  ग्रस्त  हैं  तथा  भुखमरी  के  शिकार  होने  वाले  _

 हैं  ।

 हथकरघा  बुनकर  देश  भर  में  फैले  हुए  जब  भी  उनके  समक्ष  कोई  समस्या  आती  है  वह  पूरे
 देश  में  फैल  जाती  है  बुनकरों  की  समस्याओं  को  कारगर  ढंग  से  और  शीघ्र  हल  किया  जानः  _

 बुनकरों  को  समय  पर  धागा  नहीं  मिल  पाता  इसकी  पूति  नियमित  रूप  से  नहीं  की  जाती  .

 है  ।  धागा  मिल  की  दर  पर  बिना  करों.के  दिया  जाना  जब  कभी  धागे  का  मूल्य  बढ़ता  है  वस्त्र
 की  उत्पादन  लागत  बढ़  जाती  कपड़े  के  मूल्य  में  भी  वृद्धि  होनी  इसके  विपणन  में  भी  इसी

 अनुपात  ले  वृद्धि  होनी  चाहिए  ।  अन्यथा  इससे  बहुत  सी  समस्याएं  पैदा  होंगी  ।  -

 इस  समय  बिक्री  की  कठिनाइयां  उद्योग  के  समक्ष  यह  सबसे  बड़ी  समस्या  जिसका
 समाधाने  होना  हथकरघा  उद्योग  को  मिलों  तथा  विद्युटकरघा  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करनी  पड़ती

 इस  कानून  का  लाया  जाना  अत्यन्त  आवश्यक  इस  विधान  से  हथकरघा  बुनकरों  के  हितों  का
 संरक्षण  होना  कुछ  मदों  में  पहले  से  आरक्षण  प्राप्त  इन  उपायो  से  उद्योग  में  सुधार  आया  इस
 उद्योग  को  संरक्षण  देने  तथा  इसका  कारगर  तथा  वेहतर  ढ़  ग  से  विकःस  करने  के  लिए  इस  कानत  की
 अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।

 हि

 Ba  इस्र  कानून  से  सभी  समस्याओं  का  समाधान  तो  नहीं  होगः  परन्तु  ध्रुनकरों  की  समस्याओं  के
 समाधान  के  लिए  यह  एक  महत्वपूर्ण  कदम  इससे  उद्योग  तथा  बुनकरों  को  राहत  मिलेगी  ।

 सरकार  इस  उद्योग  को  पर्याप्त  महत्व  देती  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  के  20  मृत्री  कार्यक्रम  में

 मद  18  इस  उद्योग  को  बढ़ावा  देंता  हाल  के  वर्षो  में  बहुत  से  सुधार  हुए  तथा  हथकरघा  के
 कपड़े  का  निर्यात  बढ़ा  इस  उद्योग  के  संवर्धन  को  महत्त्व  दिया  गया  है  ।

 बुनकरों  के  समक्ष  कुछ  समस्याओं  के  बारे  में  मैं  ये  सुझाव  देना  चाहूंगा  :

 बुनकरों  को  धागा  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  मेरा  निवेदत  है  कि
 ऐसे  उपाय  किए  जायें  कि  बुनकरों  को  नियमित  रूप  से  सस्ते  दर  पर  धागा  उपलब्ध  हो  सके  ।

 देश-विदेश  में  बिक्री  को  बढ़ावा  दिया  जाना

 बुनकरों-के  उपकरणों  के  आधुनिकीकरण  तथा  डिजाइनों  की  किस्म  में  सुधार  तथा  उनके  द्वारा
 उत्पादित  कपड़े  की  क्रिस्म  में  सुधार  के  यत्न  किये  जाने  चाहिए  ।

 इस  समय  बुनकरों  को  ऋण  प्राप्त  करने  में  पर्याप्त  कठिन;इयों  का  सामना  करना  पड़ता
 2

 206



 7  1907  रघा  वस्तु  विधेयक  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 ऐसे  प्रयास  किये हेसे  प्रयास  किये  जाने  चाहिएं चाहिएं  कि  उन्हें  सस्ते  व्याज  पर  ऋण  उपलब्ध  कराया  जा  बुनकरों  को

 और  अधिक  सहकारी  समितियां  उन  स्थानों  पर  गठित  की  जानी  जहां  पर  कि  ऐसी  समितियां

 विद्यमान  नहीं

 कई  स्थानों  पर  अपेक्षित  काउंट  का  धागा  सप्लाई  नहीं  किया  जाता  उस  ओर  ध्यान  देकर

 इसकी  पूर्ति  की  जानी

 बाजार  में  रुई  की  बहुतायत  मूल्य  भी  कम  परन्तु  धागे  का  मूल्य  बढ़  रहा  इट
 परस्पर  विरोधी  स्थिति  का  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  तथा  उपचारात्मक  कदम  उठाए  ज्ञानें  चाहिए
 ताकि  कपास  के  उत्पादकों  तथा  बुनकरों  को  संरक्षण  मिल  सके  ।

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  शीघ्र  ही  एक  नई  वस्त्र  नीति  तैयार  की  मेरा  मंत्री

 महोदय  से  निवेदन  है  कि  बुनेकरों  की  इन  समस्याओं  का  उक्त  नीति  में  स्थान  मिले  तथा  सातवीं
 वर्षीय  योजता  में  भी  उस  पर  ध्यान  दिया

 हथकरघा  उत्पादकों  की  बिक्री  पर  छूट  की  पद्धति  शुरूकी  गई  तमिलनाडु  को  इस
 छूट  की  भारी  राशि  केन्द्र  को  देय  है---उन्हें  लगभग  7  करोड़  रुपया  केप  इसे  शीघ्र  दिया  जाना

 विद्युत  करघों  द्वारा  निर्मित  वस्त्रों  को  हथकरधा  द्वारा  उत्पादित  माल  के  रूप  में  अंकित  कर
 दिया  जाता  है  तथा  उन्हें  उसी  रूप  में  बेचा  जाता  इस  कदाचार  को  रोका  जाना
 धन्यवाद  ।  हे

 श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  यंद्यपि  व्यवह्रिक  रूप  से  कोई  भी  बिद्युत  के
 विरुद्ध  कुछ  भी  नहीं  कहना  चाहेगा  तथापि  जब  हम  हथकरधा  को  संरक्षण  देना  चाहते  तब  तीन
 क्षेत्रों  अर्थात्‌  वस्त्र  उद्योग  विद्युत  करघा  और  हथंकरघां  जैसे  मैं  समझता  हूं  कि  विद्युत  क़रघा
 कृत  रूप  से  आकर  अन्य  दो  क्षेत्रों  हृथकरधा  और  वस्त्र  उद्योग  के  महत्त्व  को  कम  क्र  रहा  तथा
 सरकार  के  लिए  भी  विद्युतकरघा  क्षेत्र  के  अनधिकृत  विकास  को  रोकना  भी  कठिन  मुक्षे  यह  कहने
 में  खेद  होता  है  कि  वस्त्र  आयुक्त  भी  जिससे  यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  वह  इस  पर  नियंत्रण  रखे  ।
 इसमें  विफल  रहा  है  ।  हम

 इस  बारे  में  प्रावकलत  सैमिति  कर  प्रतिवेबन  भी  सभा  के  समक्ष  इसलिए  अब  स्थिति  ऐसी
 बन  गई  है  कि  वस्त्र  उद्योग  क्षेत्र  में  जहां  कामिकों  के  हित  संरक्षण  के  भधिक  अवसर  हैं--कुछ  बड़े
 कत्र  उद्योग  विद्युत  करघों  से  वस्त्रों  का  उत्पादन  कराकर  ब्त्रों  को  स्वयं  उनके  द्वारा  उत्पादित
 प्रदर्शित  करते  यह  मनुष्य  निर्मित  वस्त्र  रुई  के  क्षेत्र  में  भी  बस्ती  हो  स्थिति  और  जब  यह
 घोषित  किया  गया  है  कि  नई  वस्त्र  नीति  तैयार  की  जाएगी  तो  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  विद्युत  करबों
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 के  बारे  में  व्यायदः  नीति  जोकि  अपनी  अनियमित  अनाधिक्षत  वृद्धि  स ेहथकरघा तथा  वस्त्र

 उद्योग  के  मुख्य  लाभों  को  अस्त्मसात  करता  जा  रही  अतः
 जहां  तक  हथकरघा  का  सम्बन्ध  है

 उनका एक  गरिमापूर्ण  इतिहास  रहा  है  तथा  अंग्रेजों  पर  यह  ठीक  ही  आरोप  जाता  रहा  है  कि

 वे  हथकरघा  तथा  गांव  के  कुटीर  उद्योग  को  विनष्ट  कर  रहे  शायद  यही  एकः  मांत्र  उद्योग  है

 जोकि  कृषि  के  बाद  सबसे  अधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार  देता  यहां  दिए  गए  भा
 ड्रों  के  अनुसार

 4  करोड़  व्यवित  इसमें  लगे  हुए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  2  करोड़  से  अधिक  परिवार  इस  पर  निर्भर
 करते  हैं  तथा  इन  परिवारों  के  बच्चे  तक  भी  हथकरघा  पर  कार्य  करते

 ह

 इस  विधेयक  द्वारा  कतिपय  मदों  को  हथकरघा  के  लिए  आरक्षित  करने  की  व्यवस्था  की  जा

 रही  मझे  कि  इस  संदर्भ  में  सरकार  द्वार  समेकित  उपाय  क्रिये  जाने  की  आवेश्यकता है  ।

 क्योंकि  हमें  इस  बात  का  अनुभव  है  कि  बहत  सी  ऐसी  वस्तुएं  जो  लघु  ओऔरं  कुटोर  उद्योगों  द्वारा
 बनायी  जा  सकती  एम०  आर०  टी०  पी०  कम्पनियों  द्वारा  बनायी  जा  रही  है।हम  जानते

 हैं  कि  ट्थ  ट्थ  शेविंग  नहाने  का  साबुन  टाटा  ओर  गोदरेज  कम्पनियों

 द्वारा  बनायी  जाती  हैं  जोकि  एम०  आर०  टी०  पी०  कम्पनियां  हैं  और  इस  बारे  में  हम  कुछ
 नहीं  कर  सकते  ।  अतः  जब  स  जाहुकार  समिति  हथकरघा  उद्योग  द्वारा  उत्पादित  होने  वाली  वस्तुओं
 का  निर्धारण  करेगी  तत्र  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  सरकार  दबाव  में  नहीं  क्योंकि  इसके  विरुद्ध
 दबाव  डाला  जाएगा  ।  ऐसी  वस्तुओं  के  निर्धारण  के  विरुद्ध  शक्तिशाली  शक्तियां  कारयरत  हैं  जो  चा  ह्‌ती
 हैं  कि  ऐसी  वस्तुएं  एक  मात्र  हथक”घा  उद्योग  द्वारा  ही  उत्पादित  न  की  इसलिए  हमारे  उपनेता
 प्रो०  रंगा  सहित  इस  सभा  के  एक  वरि८्ठ  ने  राय  व्यक्त  की  कि  सलाहकार  समिति  का
 गठन  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  वयोंकि  समिति  की  सिफारिशों  पर  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  पृथक  मर्दों
 निर्धारित  करना  महत्त्वपूर्ण  यदि  इस  समिति  को  अधिक  शक्तियां  न  दी  गई  तो  वह  समिति  नाम
 मात्र की  समिति  बनकर  रह  जाएगी  ।  मैं  इस  बारे  में  अन्य  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  की  गयी  राय  से
 सहमत  तथा  सरकार  से  औग्रह  करता  हूं  कि  वह  इस  सलाहकार  समिति  के  गठन  पर  गम्भीरता  से

 उपलब्धता  के  बारे  बेशक  धीमी  गति  से  ही  इस  क्षेत्र  की  सहायता  करने  के

 लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  राज  सहायता  दी  जा  रही  छट  दी  जा  रही  इस  क्षेत्र  के  विकास
 के  लिए  30  करोड़  रुपए  आवंटित  किए  गए  तो

 भी  इस  उद्योग  की  सहायता  की  आवश्यकता
 रेशम  सूत  बुनाई  और  ऊन  बुनाई  के  मामले  में  ऐसा  ही  हथकरघा  उद्योग  के

 उत्पादों  की

 विदेश में  विशेष  मांग है  ।  अतः  मेरा  निवेदन है  क््‌  इस  क्षेत्र  के  लिए
 किन्हीं  संगठित  प्रयत्नों की

 आवश्यकता है  ।  नि:मन्देह  सरकारी  समितियां  हैं  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  गे  समितियां  भी  आशाओं

 के  अनुरूप  नहीं  हैं  ।  गुजरात  में  इस  क्षेत्र  के  बारे  में  व्यापक  प्रयत्न  किए“गए  हैं  और  सहकारी  समितियां
 आशा  के  अनुरूप  नहीं  पनय  सकी  इसलिए  यह  तो  ठीक  कि  हम  सहकारी  समितियां  बनाते  रहें
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 परन्तु  कुछ  ऐसे  उपाय  किए  जाने  चाहिए  कि  इस  क्षेत्र  के  बुनकरों  को  स्टाच  तथा  अन्य
 उपकरण  उपलब्ध  कराये  जायें  तथा  उत्पादों  की  बिक्री  की  सुविधाएं  दी  समस्या  का  सार  यह
 है  कि  बिचोलिए  लाभ  को  हड़प  जाते  आज  यद्यपि  सहकारी  समितियां  उत्पाद  बैच  रही  हैं  परन्तु
 बिचौलियों  को  अधिक  लाभ  हो  रहा  अतः  कामिकों  को  मिलने  वाला  हिस्सा  उन्हें  नहीं  मिल  पाता  ।

 विवशता  से  वे  इस  व्यवसाय  में  लगे  हुए  हैं  ।  हमें  उनकी  सहायता  करनी  चाहिए  ।

 यह  उद्योग  सारे  देश  में  उत्त  र  से  दक्षिण  तक  और  पूर्व  से  पश्चिम  तक  लगभग  2  करोड़
 वारों  को  धंधा  उनलब्ष्र  कराता  है  अतः  मुझे  उम्मीद  है  कि  सरकार  और  व्यापक  विधेयक  पर  विचार
 करेगी  ।  मुझे  विश्वास  ६  कि  सरकार  इस  विधेयक  को  पारित  करके  इस  क्षेत्र  की  ओर  ध्यान  देना  बंद

 नहीं  करेगी  अपितु  उन्हें  अधिक  लाभदायक  मूल्य  द्विलायेगी  तथा  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  अन्य

 सुविधाएं  देगो  ।
 ह

 र

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  के०  झ्रर०  नटराजन  मैं  ए०  आई०  ए०  द्रुमक  की  ओर  से  विधेयक  का
 स्वागत  करता  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहूंगा  ।

 यह  भली  प्रकार  से  विदित  है  कि  कृषि  के  पश्चात्‌  भारत  में  दूसरा  बड़ा  व्यवसाय

 बहुत  से  बुनकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहते  जहां  कि  पीने  के  पाती  की  सुविधाएं  भी  नहीं  उनके

 लिए  आवशस  की  कोई  सुविधाएं  नहीं  वे  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवन  यापन  कर  रहें
 उसका  कारण  यह  है  कि  मिल  क्षेत्र  के  साथ  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  है  उनकी  दैनिक  आय  कम  इसे  बढ़ाया
 जाना  विपणन  सुविधाओं  के  अभाव  में  हथकरघा  उद्योग  ठप्प  पड़ा  है  हथकरघा  उत्पादों
 के  विपणन  के  लिए  राज  सहायता  दी  जानी  इनके  लिए  उतनी  ही  बिक्री  की  सुविधाएं
 उपलब्ध  करायी  जानी  जितनी  भिलों  को  उपलब्ध  हथक  रघा  उत्पादों  का  बिचौलियों  के

 बिना  निर्यात  किया  जान्ता  बिचौलिए  लाभ  का  बड़ा  भाग  हथिया  लेते  हैं  उनके  हस्तक्षेप
 को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  *

 बुनकरों  के  कुछ  प्रतिनिधियों  ने  मुझे  बताया  कि  उनका  एक  प्रतिनिधिमंडल  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  से  मिला  था  तथा  उन्हंने  आश्वासन  दिया  कि  सरकार  मकानों  से  लिए  ऋण

 परन्तु  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर  ध्यान  दें
 दथा  मकान  निर्माण  फे  लिए  ऋण  उपलब्ध

 जब  भी  विक्षतकरघों  के  लिए  लाइसेंस  दिए  जांते  हैं  को  यह  व्यत  अनिवार्य  कर  देनी

 बनकर  ही  उन्हें  डिचौलिए  न  ताकि  लाभ  बुनकरों  को  ही  मिले  ।

 उनके  लिंए  शिक्षा  सुग्धिएं  बहुत  कम  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  उप्हें  समृचित
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 |  मेरा  अभिप्राय  तकनीकी  शिक्षा  से  है  कालेजों  तथा  अन्य  संस्थाओं  में

 स्थान  बनकरों  के  बच्चों  के  लि  सुरक्षित  र  से  जायें  बुनक  तें
 ?।  तमिलनाडु  में

 लों  भें  बृनक्रों  वी  स्थिति  अति  दयनीय  है  तथा  उसे  सुधारा  जाना  चाहिए  ।
 री  कम  करने  के  लिये  डिश्डिगुल  निर्वाचन  क्षेत्र  में  उसलामप  ट्री  म्नें  एक  कताई  मिल

 तथा  घर्मपुरी  जिले  में  एक  मह॒कारी  पिल  स्थापित  की  जानी  चाहिए

 ब>्य।ण  गोजनाओं

 एक  माननीय  सदस्य  :  पहले  ही  वहां  पर  एक  मिल  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  एक  ओर  चाहते  आप  उन्‍हें  रोकते  वयों  हैं  ।  वह  धर्मपुरी  जिले  में  एक
 और  मिल  लगवाना  चाहते  और  आप  कह  रहे  हैं  वहां  पर  एक  मिल  पहले  से  वहां  पर  एक

 ओर  बनने  दें  ।  हि

 क्रो  के०  आर०  नटराजन  :
 चूंकि  तमिलनाड  पिछड़ां  राज्य  है  तथी  घरंपुरी  जिला  अत्यन्त

 पिछड़ा  जिला  है  अतः  वहां  पर  एक  और  मिल  खोली  जा  सकती  चूंकि  महान  स्वतंत्रता  सेनानी
 '
 सुब्रामनिया  शिवा  धमंपुरी  जिले  के  पप्पारापट्टी  भांव  में  रहते  मेरा  सुझाव  है  कि  नयी  मिल की
 स्थापना  उनके  नाम  पर  की  जारे  ।  !

 _  तभिलनाडु  सरकार  ने  हथकरघा  उद्योग  में  विशेष  रुचि  ली  है  तथा  हथकरघा  नाम  का  एक
 विशेष  विभाग  भी  स्थापित  किया  है  जिसके  प्रभारी  अधिकारी  एक  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  हैं  ।
 भारत  सरकार  हथ+  रघा  उद्योग  में  विशेष  रुचि  ले  रही  है  तथा  प्रतिवर्ष  हूथक  रघा  मेले  का  आयोजन
 करती  है  ।  पैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  क  रता  हूं  कि  ऐसे  मेले  वर्ष  में  दो  बार  लगाये  जायें  तथा  बुनकरों
 को  आंधिक  सहायता  दी  जाये  ।

 थी  पी०  भ्रार०  कुमा  रमंगलम  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  हयकरघा  उद्योग  के  संरक्षण
 के  लिए  लाए  गये  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  प्रारम्भ  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक
 को  ऐसी  तलवार  नहीं  बनने  देना  चाहिए  जिसका  उपयोग  इसलिए  किया  जाये  क्लिं  भविध्य  में  प्रगति  न
 हो  ।  दूसरे  शब्दों  में  मुझे  उम्मीद  है  इस  विधेयक  द्वारा  हथकरघा  बुनकरों  से  यह  नहीं  कहा  जायेगा  कि
 यह  अन्तिम  उपाय  है  तथा  यह  कि  वे  लोग  हृथक  के  अलावा  जीवन  में  कुछ  और  नहीं  कर

 मेरे  इस  कथन  का  अभिप्राथ  यह  है  कि  हमारा  उद्देश्य  उद्योग  को  नहीं  बुनचकर  को  संरक्षण  देना
 मुझे

 उम्मीद  है  कि  मुंत्री  महोदय  मेरे  क/न  को  उसके  अभिप्रेत  रूप  में  समझेगे  कि  हमारी  बुनकरों  में  रुचि
 उद्योग  में  उद्योग  का  अस्तित्व  तो  बुनकरों  के  काःण  ही  है  उनसे  अलग  रहकर  अतः  इस

 विधेयक  द्वारा  बुनकरों  की  स्थिति  ऐसी  न  हो  जाये  कि  वे  सदा  हथकरघा  बुनकर  ही  बने  रहेंगेजीवन  में
 और  कोई  भी  प्रगति  नहीं  कर  सकेंगे  ।  यह  सर्व  विदित  है  कि  विद

 लगा  हुथकरघा है  जैसा  कि  मैंने  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  देखा  है
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 «  मंत्री  महोदय  इसे  समझ  सकते  कई  विद्युतकरघे  मिलों के  समान  हैं  तथा  कई  हथकरघों  के  समाने  ।

 ही

 इनमें  छोटे  से  छोटे  विद्यतकरघे  तया  बहसंख्या  में  भारी  विद्यतकरघे  हैं  जोकि  मिलों  के  समान

 दुर्भाग्य  जब्र  भी  शब्द  का  इस्तेमाल  होता  है  प्रत्येक  व्यक्ति  एक  बड़
 बिजलीकरघे  की  तलाश  में  रहता  है  केवल  एक  बिजली  के  साधन  से  ही  बहुकरघे  संबद्ध  होते  जिसे

 एक  पूंजीपति  चलाता  इसमें  अभागे  गरीब  मजदूर  नौकरो  करते  ये  पूंजो  पति  इनका  शोषण  करते ४
 इसके  साथ.ही  व:स्तव  में  वे  जुलाहे  हैं  जो  बिल्नु:ल  अकेले  हैं  तथा  केवल  एक  ही  करघे  से  कार्य

 करते'हैं  जो  बिजलो  से  चलता  ये  जुलाहे  अपने  उत्पादिता  में  सुधार  करेने  कः  प्रयत्न  कर  रहे  यह
 राच  है  क्योंकि  मेरे  |निवर्चिन  क्षेत्र  में  लश्भग  30,000  ऐसे  बिजली  क  रघे  हैं  जहां  मैंने  खद॒

 जाकर  देखा
 है  कि  उन्होंने  विद्यमान  हथकरघों  में  केठल  बिजली  की  मोटर  लगा  दी  तथा  वह  भी  झवंध  तरीके  से

 हें  इस्रकी  इजाजत  नहीं

 उन्होंने  ऐसा  क्यों  किया  या  उन्हें  एसा  रसरता  क्‍यों  अपनाना  इसका  कारण  बहत  सीघधा-सा

 है  ।  ह्‌थ  करघा  बुनकर  |  की  आय  रहन-सहन  के  व्यय  को  दे  ख्ते  हुए  पर्याप्त  नहीं  जबकि  सरकार  काफी
 राजकीय  सहायता  देती  है  तथा  इनके  उत्पादों  की  बिक्री  के  लिए  काफी  प्रयास  किया  जाता  यह  एक
 वास्तविकता  है  जिसका  हम  सभी  को  सामना  करना  हथकरघा  बुन॒कर  पर्याप्त  पैसा  नहीं  कमा
 सकते  वास्तव  में  जैसा  कि  श्री  दास  मुन्शी  कह  रहे  ढे  कि  ये  लगातार  24  घंटे  कार्य  करने  के  बावजूद

 ॒रप्त  घन  नहीं  कमा  ख़बते  ।  इसका  कारण  बहुत  सरल  है  ।  बड़ी  कपड़ा  मिलों  के  लग  जाने से
 तथा  काफी  पूंजी  निवेश  किए  जाने  तथा  अधिक  उत्पादिता  होने  से  श्रम  का  लागत  प्रति  मोटर  घट  गई

 है  ।  हथकरघा  उद्योग  कुछ  विशेष  कलात्मक  किस्मों  को  छोड़कर  श्रम  की  दृष्टि  महंगा  होता  जा  रहा
 है  ।

 $।
 ऐसा  मैं  इसलिए  कह  रहा  हं  कि  हम  चाहे  जो  भी  करें  परन्त  एक  बात  को  हम  नहीं  टाल  सकते

 और  वह  है  कि  हमें  बनफकरों  के  भविष्य  के  बारे  में  विच्चार  करना  होगा  ।  इस  वारे  में  मेरा  एक  प्रस्ताव

 मुझे  आश  कि  मंत्री  महोदय  विचार  इन  बड़ी  कपड़ा  मिलों  द्वारा  बेनामी  वि
 करघों  द्वारा  बने  कपड़े  पर  अपने  ट्रेड  माकं  की  मोहर  लगाकर  बेचने  से  विद्युत  करघों  का  जो  दुरुपयोग
 होता  है  उसे  रोकने  के  लिए  सभी  बिजली  करघों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देना  चाहिए  तथा  केवल  उन  हथकरघों
 को  परम्परागत  हथकरघे  चलने  दिया  जाए  माकि  यूदि  हथकरघा  बुनकर  अपमी  प्रौद्योगि  क्री  में

 उन्नति  करके  बिजलीकरघे  रूगा  सकें  तो  उन्हें  प्रोत्साद्चित  किया  जाना  चाहिए  न  कि  हकोत्साहित  ।
 निश्चित  रूप  एक  ओर  हम  ऐसा  नहीं  कह  सकते  कि  हम  शताब्दी  में  पहुंच  गए  हैं  तथा  दूसरी
 ओर  हम  परम्परागत  हथकरधा  बुनकरों  को  प्रौद्योगिकी  में  आगे  नहीं  बढ़ने  देते  तथा  बिजली  करघों
 के  रूप  में  नहीं  पहुंचने  देते  ।

 मानते  हैं  कि
 यह  हर  है  कि  एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मक  ब्यापार  व्यवहार  कम्पनियां  या  गै

 एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  व्यवहार  कम्पनियां  तथा  वास्तव  में  वे  कौन  सी  एकाधिकार

 प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  ब्यवह्वार  कम्पनियां  है  बिजलीकरघों  के  नाम  का  शोषण  कर  रही
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 पो०  भ्रार०  कुसारसंगलम  |
 *

 इंसोलिए  हयकरघा  क्षेत्र  के
 लिए  कुछ  वस्तुओं  का  आरक्षण  ही  केवल.उचित  नहीं  है  बल्कि  कपड़ा-उद्योग

 में  ही  कुछ  क्षेत्रों  को  हथकरघ  तुनक  रोंकेस  नए  आरक्षित  रखता  आवश्यक  है  |

 यह  एक  माना  हुआ  तथ्य  हैं  तथा  मेरे  विचार  से  जित्तने  लोभ  यहां  हैं  उन  सभी  ने  यह  कहा भा  है
 कि  कृषि के  बाद  हथकरघा  एक  ऐसा  उद्योग  है  जो  सबसे  अधिक  रोजंगार  प्रदान  करता  जैसा  कि

 मेरे  मित्र  ने  पहा  कि  बयों  ९,  कि  हम  प्रौद्योग्की  तथा  उत्पादन  करने  वाले  का

 निर्माण  नहीं
 कर  सकते  जो  वील  जोड़कर  वास्तव  में  छोटे  बिजलीक  रघोेँको  उपलब्ध  कराया  जा

 सके  ?  केवल  एक  वीलਂ  तथा  मोटर  बी  ही  आवश्यकता  यदि  ऐसा  कर  दें  तों  आपकी
 उत्पादिता  में  सुधार  अधिक  वेतन  मिलेगा  तथा  आप  अधिक  अच्छी  तरह  जीवन  बिता

 सकते

 यह  सच  है
 जो  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  क॑  ध्यान  में  लाना  आवश्यक  है  ।

 .  बहुत  से  अवंध  बिजली  करघा  एकक  स्थापित  हैं  तमा  अभी  भी  वे  चल  रहे  तमिलनाडु
 सरकार के  अत्यधिक  प्रयत्न  से  भी  यह  सुनिश्चित  नहीं  किया  जा  सका  कि  अवेध  बिजलीकरधा  एकक
 स्थापित  न  होने  पायें  और  हथकरघा  उद्योग  प्रभावित  न  अवेध  बिजली  करघे  इसलिऐ  चल  रहे  हैं  .

 क्ष्योंकि  ये  उतने  ही  मजदूरों  की  सहायता  से  जितने  कि  हथकरघा  क्षेत्र  में  होते  तथा  उच्च

 निवेश  को  सहाँयता  से  ये  अधिक  उत्पादन  करते  हैं  और  इन  बिजलीबा  रघा  इकाइयों  से  अधिक  लाभ

 उठाने  में  संफल  हो  जाते  एक  अधिवक्ता  के  रूप  में  मैं  यहां  इस  विधेयक  में  कुछ  त्रूटियां  देख  रहा  :

 हूं  ।  यदि  हमें  यह  वाकई  लागू  करना  है  तो  हमें  ये  त्रुटियां  दूर  करनी  होंगी  ।  ह

 पहली  यह  है  कि  धारा  4  में  शब्द  का  प्रयोग  किया  गया  है  परन्तु  इसकी  परिभाषा

 नहीं  दी  गई  है  ।  सहज  हो  न्यायालय  में  इसका  मतलब  सामान्य  व्यापार  के  शब्द  से  लिया
 गा  क तर  है  कि

 शब्द के  स्थान  पर  इमसे  अच्छा  शब्द  उत्पाद  का  प्रयाग  करना  चाहिए  ताकि  आप  वास्तज में
 विभिन्‍न  उत्पादित  वस्तुओं  के  लिए  वीव  काउंट  निर्धारित  कर  सकें  तथा  उचित  संरक्षण  प्रदांन  कर

 इमी  लिए  '  एक  वस्तु  बन  जाएगी  ।  बुनाई  काउंट  असंगत  होगा  इसी  मेरा  सुझ्ना

 दूपरी  यह  है  कि  आप  धारा  में  हर  जगह  6  महीने  ही  कहते  आ  रहे  एक  वकील  के  रूप

 में  अनुभव  होने  के  नाते  मैं  जानता  हूं  कि  जब  आप  यह  कहते  हैं  कि  6  महीने  की  अवधि  के  लिए दण्डनीय

 या  जुर्माने  के
 साथ  या  वास्तव  में

 यह केवल जुर्माना ही इसी लिए अंमार व्यक्ति एक करघे का 5,000 रुपये देना स्वीकार कर लेगा । क्यी नहीं ? उन्हें अधिक पंसा मिलेगा इसलिए जुर्माना देने में उन्हें संकोच नहीं इसी लिए शब्द को हटाकर शब्द को उसके स्थान पर रखिए । इससे आप अच्छा परिण म देखेंगे । मैं केवल यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सरकार का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हथकरणे के लिए विधेयक रखा है तथा हमने बुनकरों को संरक्षण प्रदान कर दिया ४
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 है  तथा  केवल  यही  हम  करेंगे  ।”  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  इसे  हृथकरघा  बुनकरों  या
 करघा  बुनक  रों  जैसा  भी  आप  उन्हें  कहना  के हित  का  ख्याल  रखकर  गम्भीरता  से  विचार
 ताकि  वह  सही  जीवन  व्यतीत  कर  सके  और  आधिक  दृष्टि  से  उन्नति  कर

 +श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक  )  :  सभापति  मैं  हथकरघा  वस्तु  .
 विधेयक  1985  का  पूरी  तरह  से  समर्थन  करता  हूं  ।  यदि  हम  हथकरघा  उद्योग  के  इतिहाः

 को  देखें  तो  हमें  पता  लगेगा  कि  इस  देश  में  भारतीय  सिल्क  तथा  मुस्लिम  वस्त्र  बड़े  लोकप्रिय

 विदेशी  लोग  भी  भारतीय  हथकरघों  को  बहुत  पसन्द  करते  थे  ।  भारतीय  सिल्क  तथा  मुस्लिम  वकस्त्रों
 में  सुन्दर  डिजाइन  डाले-जाते  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  बुनकरों  की  दशा  को  सुधारना  इसके
 साथ  ही  यह  विधेयक  बुनकरों  को  उनके  उद्योग  के  लिए  धागा  देने  को  समस्या  का  भी  स्थायी  हल  छुंढ
 पाएगा  इसीलिए  इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूं  ।

 हथकरघा  एक  प्राचीन  उद्योग  इसीलिए  इस  उद्योग  का  विकास  आवश्यक  इस
 विधेयक  पर  बोलते  हुए  मुझे  अपनी  स्वर्गीय  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  साथ  कार्य  करने  की

 पुरानी  याद  आती  अपनी  जिन्दगी  के  अन्तिम  2  दिनों  में  उन्होंने  उड़ीसा  का  दौरा  किया  जब
 वे  टिगिटिया  के  समीप  एक  का  दौरा  कर  रहों  थीं  तो  उन्होंने  व्यक्तिगत  रूप  से  उड़ीसा
 सरकार  द्वारा  लगाई  गई  एक  हथकरघा  प्रदर्शिनी  देश्वी  हथकरघा  के  वस्त्र  देखकर  वह  अति
 प्रसन्‍न  हुई  उन्होंने  कुछ  साड़ियां  भी  खरीदीं  लेकिन  यह  एक  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  वह  उन
 साड़ियों  को  पहन  नहीं  प/ईं  |  वह  बहुत  से  बुनकरों  से  मिलीं  तथा  उनकी  परेशानियों  के  बारे  में
 चीत  की  ।  उन्होंने  अपने  आप  ही  कहा  कि  हमारे  देश  में  बुनकरों  की  स्थिति  ठीक  नहीं  है  तथा  इसमें
 बहुत  सुधार  की  आवश्यकता  हमें  उनका  आथिक  स्तर  ऊपर  उठाना  होगा  ।  मुझे  अभी  भी  उनके
 शब्द  याद  हैं  ।

 उनके  मन  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  की  बात  जहूर  उन्होंने  हथकरघा  उद्योग  के
 विकास  को  अपने  20  सूत्रीय  आ्थिक  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  हयकरघा  की  हमारे  दैनिक  जीवन
 में  बहुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  कपड़ा  उद्योग  का  यह  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  हमारे  देश  में  कृषि  के  बाद

 दूसरा  स्थान  हथकरघा  उद्योग  का  इसके  द्वारा  लगभग  एक  करोड़  व्यक्तियों  को  प्रत्यक्ष  तथा  लगभग
 4  करोड़  व्यक्तियों  को  अप्रत्यक्ष  रूप  से  रोजगार  मिला  हुआ  लेकिन  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  बुनकरों
 की  दशा  में  अभी  तक  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  कई  स्थानों  पर  उन्हें  चौबीस  घंटे  काम  करना  पड़ता

 इससे  बावजूद  वे  बहुत  गरीब  उनके  जीवन  स्तर  को  सुधारना  हमारी  पहली  जिम्मेदारी

 है  ।

 वर्ष  1984  को  हथकरघा  उद्योग  घोषित  किया  गया  इसके  चहुमुखी  विकास  का  निर्णय
 लिया  गया  सरकार  की  योजना  इस  उद्योग  में  लगे  कामगारों  की  दश्शां  में  सुधार  करने  को

 *उड़ीया  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर

 हु
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 जयन्तो  पटनायक

 देश  में  वस्नत्रों  की  कुल  जरूरत  की  30%  पति  हथकरघा  उद्योग  के  माध्यम  से  होती  है  ।  इस
 बात को  मद्देनजर  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  कोई  संवीक्षा  की  गई  है  जिससे
 पता  चले  कि  हृथकरघा  वर्ष  के  दोरान  हथकरघा  उद्योग  को  हम  कितना  प्रोत्साहन  दे  पाए  आशा  है
 माननीय  मंत्री  सदन  को  जानकारी  देंगे  कि  बुनकरों  की  दशा  में  कितना  सुधार  हुआ  महोदय  देश  में
 30  लाख  करे  देश  में  प्रतिवर्ष  3400  मिलियन  मीटर  हथकरघा  बस्त्र  का  निर्माण  किया  जाता

 इस  उद्योग  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  लिए  हम
 कर  घा-वस्त्रों  का  निर्यात  करते  वर्ष  1971  के  दौरान  देश  ने  निर्यात  द्वारा  25.16  करोड  रु»  की
 विदेशी  म॒द्रा  अजित  की  थी  और  अब  1983-84  में  309  करोड़  रु०  लागत  का  हथक  रघा  वस्त्र
 किया  गयां  इस  प्रकार  इनके  निर्यात  से  विदेशी  मद्रा  भर्जन  में  वद्धि  हो  रही  है  ।

 र्यात्‌

 अब  मैं  ह५करघ!ः  उद्योग  के  विकास  के  कुछ  सह्लाव  दृगा  ।  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  की
 बात  करते  समय  बनकरों  के  समक्ष  पेश  आने  वाली  कठिनाइयों  को  हमेशा  ध्यान  में  रखना  च  हिए  ।

 कई  स्थानों  पर  सूत  की  बेहद  कमी  जरूरत  पड़ने  पर  बुनकरों  को  अपेक्षित  मात्रा  में  सुत
 नहीं  मिलता  ।  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  हथकरघा  सूत  बंकों  की  स्थापना  की  जाए  जहां  से  बुनकर  सूत
 खरीद  सके  |  बनकरों  को  उचित  दरों  पर  सत  की  सप्लाई  करने  के  लिए  उचित  दर  की  दकानें  खोली

 जाएं  ।  इस  संबंध  में  मेरा  सरकार  को  सुझाव  है  कि सरकारी  कताई  कारखाने  खोले  जाएं  ।
 बुनकरों  को

 अपना  माल  सीधे  बेचने  की  अनुमति  दी  निसंदेह  कई  राज्यों  मे  बुनकरों  द्वारा  बनाई  गई  कुछ

 सहकारी  समितियां  हैं  लेकिन  मेरा  विचार  है  कि  बुनकरों  के  लिए  देश  में  और  अधिक  सहकारी  समितियां

 होनी

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  माल  के  भंडारण  की  सुविधाएं  बहुत  अपर्याप्त  हैं  ।  सरकार  से

 अनुरोध  है  कि  भंडारण  सुविधाएं  बढ़ाई  जाएं  ।  विपणन  सुविधाओं  के  अभाव  में  बुनकरों  को  बहुत
 शानी  का  सामना  करना  पड़ता  ऐसी  जगहों  पर  बिचौलिए  लाभ  उठाते  वे  गरीब  बुनकरों  का

 शोषण  करते  बाजार  में  वस्त्र  का  बहुत  स्टाक  होने  के  कारण  बुनकरों  को  मजबू  रन  अपना  माल

 बिचोलियों  को  सरती  दरों  पर  बेचना  पड़ता  अतः  बुनकरों  की  दशा  में  अगर  हम  वास्तव  में  सुधार
 करना  चाहते  हैं  तो  क्पिणन  की  पर्याप्त  सुविधाएं  जुटानी  होंगी  ।

 मेरा  सरकार  को  सुझाव  है  कि  वह  बनकरों  के  लिए  कुछ  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करे  ताकि  वे

 आधुनि
 क  प्रौद्योगिकी  सीख  सकें  ।  अपनी  परम्परागत  का  आधुनिकीकरण  करने.के  लिए  उन्हें

 पर्याप्त  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।  प्रशिक्षण  के  दौरान  उन्हें  जरूरी  प्रोत्साहन  दिए

 भारत में  बनने  वाले  हृथकरघा  वस्त्रों  की  विदेश  में  बहुत  मांग  अतः  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों में
 उद्योग  का  प्रर्याप्त  प्रचार  करने  की  जरूरत  संबंध  में  भारतीय  दूतावासों  को  जरूरी

 निर्देश  जारी  किए  जाने

 मैं  शिवरमन  समिति का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  । इस  समिति  ने सिफारिश की  थी
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 राज्य  सरकार  को  कुल  जितने  वस्त्र  की  जरूरत  ह

 जिन  राज्यों  में  इस  सिफारिश  को  लागू  नहीं  किया  गया  है  वहां  इसे  लागू  किया  जाना  *

 अन्त  मैं  मंत्रणा  समिति  के  गठन  के  बारे  में  प्रोफेसर  एन०  जी०  रंगा
 द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों

 से  सहमत  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  समिति  में  एक  महिला  सदस्य  को  शामिल  किया  इन  शब्दों

 के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 4.00  म०  प०  -

 श्री.एन०  बी०  एन०  सोसू
 :  उपाध्यक्ष  दल  की  ओर  से  मैं  इस

 विधेयक  का  स्वागत  करता  तमिलनाडु  में  लाखों  बुनकर  हमारो  पार्टी  1953  से  हथकरघा

 बुनकरों  के  अधिकारों  का  मुद्दा  उठाती  रही  जब  करोड़ों  रुपये  की  लागत  का  हथकरघा  वस्त्र न
 बिकने  के  कारण  जमा  हो  गया  था  तो  हमारे  नेता  श्री  कछणा/नधि  और  अन्य  नेताओं  ने  कपड़ों  के  बंडल

 अपने  कंधों  पर  उठाए  थे  और  एक  गीत  गाकर  उन्हें  बेचा

 एन०  जी०  रंगा  तो  अन्ना  के  मार्गदर्शन  में  हुआ  था  ।

 »  थऔ  एन०वी०एन०  सोमू  :  मैं  प्रो०  रंगा  का  आभारी  हां  यह  काम  स्वर्गीय  अन्ना  के  निर्देशन
 में  भी किया  मवा  उस  समय  अन्ना  ने  दिया  कालाइंगर  करुणानिधि  तथा  अन्य
 नताओं  ने  एक  गाना  गाकर  कपड़ा  बेचा  उपाध्यक्ष  महोदय  उस  समय  राज्य में  कांग्रेस  पार्टी  सत्तारूढ़

 मैं  उस  गीत  को  पहले  मैं  उसका  अंग्रेजी  अनुवाद  भी  करूंगा

 उरमुरई  मार्गडी  बेकुण्ठम  काट्टतु  एकादशी
 इप्पो  मादम  तोरुम  नैसवालर  बवीट्विलू  बेकूंठम

 काट्ूरतु  पसी  पसी

 इदे  कष्टले  नीकक॑  गवेमैंट  इकक  नैरम  इलैइरोम्ब

 बुसी  बुस

 इदे  कवलंये;नीस्तु  कन्नाल  पाइरक  डी०  एम०  के०  ककुरौम :
 कुशी  कुशी  ।”

 +  बेकुण्ठ  एकादशी  वर्ष  में  एक  बार  माह  में  आती  है  और  ब्रत  रखा  जाता  है  ।  बुनकरों

 के  परिवारों  में  यह  प्रतिदिन  ही  आर्त  क्योंकि  वहां  सवंत्र  भूख-ही-भूख  सरकार  बहुत  व्यस्त
 उसके-पास  वक्‍त  नहीं  है  कठिनाइयां  दूर  करने  का  डी०  एम०  के०  पार्टी  को  खुशी  होगी  जब  वह  स्वयं

 देखेगी  कि  सरकार  इसके  लिए  तपाय  कर  रही

 जैसा  कि  प्रो०  रंगा  उल्लेख  कर  चुके
 एमारे  स्वर्गीय  नेता  एरिंगर  अन्ना  ने  कहा  था  कि  ऐसा

 +  तमिल  में  उद्धुत  अंश  के  +ंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी
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 ३...  चालक
 हथकरधा  वरतु  विधेयक  1985  5  28  1985
 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 एन०  बी०  एन०  सोम ]

 कपड़ा  जिस  पर  बाड़े र  हो  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  रखा  हमारी  पार्टी  की  महापरिषद
 ने  भी  अनेक  वार  यह  प्रस्ताव  पारित  किया  था  कि  धोती  तथा  साड़ी  बनाने  का  काम  केवल  हथकरघा
 उद्योग  को  ही  सौंपा  माननोय  मंत्री  कांचीपुरम्‌  तथा  प्रसिद्ध  अरानी  साड़ि  यो  के  बारे  में  तो  अच्छी

 तरह  जानते  ही  ग्लों  द्वारा  निभित  वस्त्रों  क ेकारण  हथकरघा  उद्योग  को  कड़ी  प्रतियोगिता  का
 सामना  करना  पड़  रहा  राजाजीः  ने  जब  वे  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  इस  बात  पर  जोर

 दिया  था  फि  बाडर  वाले  वस्त्र  बनाने  का  काम  हथकरघा  उद्योग  को  ही  दिया  मैं  सम्माननीय

 सदन  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहत्ता-हूं  कि  मिल  में  निर्मित  व  स्त्रों  के  कारण  हथकरघां  बस्त्रों  को  कड़ी
 प्रतियोगिता  का.सामना  के  रना  पड़  रद्दा  है  ।  यदि  हथकरघा  उद्योग  को  बचाना  है  तो  कुछ  त्त्रों  का  निर्माण
 कार्य  पूरी  तरह  से  हथकरधा  उद्योग  को  सौंप  दिया  जाना  सम्माननीय  सदन  के  बाहर  बहुत  से

 नेताओं  ने  यह  भावना  व्यक्त.की  है  कि  धोती  ओर  साड़ी  बनाने  का  काम  पूरी  तरह  से  हथकरघा-उद्योग  पर

 छोड़  दिया  तभी  यह  उद्योग  बच  सकता  अभी  भी  आन्श्र  प्रदेश  तथा  हमारे  पड़ोसी
 राज्यों  में  खादकर  मद्रास  शहर  के  पास  ही  स्थित  अरानी  लाखों  बुनकर  परेशानी  का  सामना  कर

 रहे  मद्रासਂ  नामक  एक  किस्म  को  अमेरिका  में  भी  काफी  पसन्द  किया  गया  इस
 किस्म  के  वस्त्र  का  निर्माण  अब  धीरे-धीरे  कम  होता  जा  रहा  है  क्योंकि  हथकरघा  उद्योग  को  न  तो

 रांज्य  सरकार  न  ही  केन्द्र  सरकार  से  कोई  प्रोत्साहन  जिल  रहा

 प्रो०  रंगा  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  हथकरघा  के  लिए  एक  अलग  मंत्रालय  बनाया  जाना

 विधेयक  का  उद्देश्य  यही  होना  चाहिए  था  ।  .

 विधेयक  में  मंत्रणा  समिति  के  गठन  का  उल्लेख  किया  गया  इस  सम  में  केवल  संसद
 सदस्यों  को  नियुक्त  करने  से  कोई  फायदा  नहीं  है  |  इसमें  समस्त  देश  से  विशेषज्ञों  की  नियूक्ति  की  जानी

 तनी  विशेषज्ञ  हथहरघा  बुतकरों  की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिएन  केवल  विवेक  सम्मत
 बल्कि  व्यवहारिक  सलाह  दे  सके

 तमिलनाडु  में  अपने  शासनकाल  के  दौरान  हमने  हथकरघा  उद्योग  में  अनेक  सहक्का  री  संस्थाएं  *

 शुरू  की  मेरे  विद्वान  बंधु  मेरे  इस  कथन  पर  नाराज  न  होना  कि  पिछले  7-8  सालों  के  दौरान

 तमिलनाडु  में  सहकारी  संस्थाओं  की  देखभाल  का  काम  केवल एक  स्पेशल  अफसर  क्षारा  किया  जा  रहा
 वहां  चुनाव  नहीं  हुए  हैं  हथकरघा  बुनकरों  की  दुर्दशा  का  शब्दों  में  बयान  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  छूट  की  समस्प्रा  का  उल्लेख  किया  तमिलनाडु  में  त्योहार  के
 अवसर  के  दौरान  ही  छूट  दी  जातो  अनुरोध  है  कि  धाहे  किसी  भी  माध्यम  से  दी  तमिलनाडु
 में  वर्ष  भर  रियायठ  दी  जानी  तमिलनाईइ  में  पोंगल  का  त्यौहार  मनाया  जाता  है

 क्रिसमिस
 मनाया  जाता  तमिलनाडु  नववर्ष  मनाया  जाता  है  तेलगू  नववर्ष  मनाया  जाता  है  4.

 अन्ना  का  जन्म  दिन  मनाया  जाता  महात्मा  गांधी  का  जन्म  दिन  मनाया  जाता
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 १  1907  हथकरघा  ( उत्पादनाथ  वस्तु  विधेयक  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 :  झ्ारे  प्रत्येक  कोई  न  कोई  त्योहार  तमिलनाडु  में  आता  रहता  उन्हीं  के  नाम  छूट प्रत्येक  कोई  न  कोई  त्यौहार  तमिलनाडु  में  आता  रहता  उन्हीं  के  नाम  छूट
 दी  जा  सकतो  है  ।  पूरे  वर्ष  छूट  दी  जा  सकती  है  ताकि  हृथकरघा  उद्योग  फल-फूल  सके  ।

 सारांश इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  विधेयक में  यह  उल्लेख

 किया  जाना  चाहिए  कि  ध्ोतियां  तया  साड़ियां  केवल  हथकरधा  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  रखी
 *

 ]
 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  ):  उपाध्यक्ष  हैंडलूम  आफ  आ्टिकल्स

 1985  का  मैं  समर्थन  करता  इस  बिल  के  जरिए  से  कुछ  आ्टिकल्सं  को  हैंडलूम
 के  लिए  रिजर्वेशन  देने  का  प्रावधान  किया  गया  जिस  प्रकार  की  इसके  लिए  व्यवस्था  की  गई

 वह  तो  निश्चित  तरीके  से  स्वागत  योग्य  मगर  इस  व्यवस्था  को  किस  तरीके  से  मेंटेन  किया

 इसके  सम्बन्ध  में  जो  प्रावधान  इसमें  रखे  गए  उनमें  कुछ  खामियां  नज़र  आती  हैं  ।

 पहली  खामी  है  --  कान्स्टीचूशन-आप-दि-एडवा इज  री-कमेटी  ।  इस  सम्बन्ध  में  इसमें  कोई  चर्चा
 “  नहीं  की  गई  है  ।  पहले  जितने  भी  बिल  इस  सदन  में  पेश  किए  गए  उन  सब  में  इस  बात  का  ज़िक्र

 किया  गया  था  कि  कोन-कौन  से  सदस्य  होंगे  और  किस  प्रकार  के  लोग  होंगे  ।  हैंडलूम  को  बढ़ावा  देने  के
 लिए  इस  क्षेत्र  मे ंकाम  करने  वाले  लोगों  को  ही  इस  फमेटी  में  रखा  जाना  आल-इण्डिया-वाइज्ज

 हर  स्टेट  में  हैंडलूम  की  व्यवस्था  कहीं  पर  ज्यादा  है  व  कहीं  पर  कम  जिन  क्षेत्रों  में  ज्यादा  हैंडलम
 का  प्रचलन  वहां  के  लोगों  को  विशेष  तौर  से  रिप्रजेंटेशन  देना  खादी  और  विलेज  इन्डस्ट्री
 में  जो  एक्सपर्ट  लोग  इनको  कमेटी  में  रिप्रजे  टेशन  देना  हर  राज्य  में  अलग-अलग  हैंडलूम
 बोड  उनको  इस  एडवाइज  1  कमेटी  का  सदस्य  बनाना  ताकि  वे  बेंठकर  इस  बात  को  तय
 करें  कि  कौन-कौन  से  आइटम  हैंडलूम  को  दिए  जा  सकते  हैं  ।

 आप  ने  इस  बिल  के  सेक्शन  4(2)  में  यह  व्यवस्था  की  है  कि  प्रोडक्शन  किस  प्रकार  से  किया
 आर्टीकल्ज़  को  निश्चित  करने  के  लिए  एक  एडदाइज़्री  कमेटी  उसकी  मीटिंग  में"तय

 होगा  कि  कोन-कोन-सी  हैण्डलूम  को  दी  जानी  लेकिन  इसके  साथ  ही  ऐसा  प्रावधान  भी  कर
 दिया  है  कि  लोग  उस्र  आर्टीकल  को  प्रोड्यूस  करते  तीन  महीने  के  अन्दर  उसको  समाप्त  कर
 इस  प्रावधान  से  उनको  काफ़ी  अर्स  तक  उस  आर्टीकल  के  प्रोडक्शन  का  मौका  मिल  वे  उसको

 प्रोड्यूस  करते  रहेंगे  और  उसका  फायदा  उठाते  इसको  रोका  जाना  चाहिए  ताकि  सही  व्यवस्था
 जल्द  से  जल्द  लागू  हो  सके  ।

 जो  पीनल  क्लाज़  उसके  सम्बन्ध  में  जेसा  एक  माननीय  सदस्य  ने  भी  कहा  आप  ने  यह
 प्रावीज़न  किया  है  कि  6  महीने  की  सज्ञा  या  5  हज्ञार  रुपये  अक्सर  कोर्ट  स  में  यह  देखा  गया  है
 जब  बड़े लोग  फंस  जाते  हैं  तो  उनको  सजा  नहीं  मिलती  पेनल्टी  लेकर  उनको  छोड़  दिया  जाता  है  ।

 इस  प्रकार का  प्रावधान  होना  चाहिए  कि  जब  बड़े  लोग
 चाहे.टैक्सटाइल  वाले  हों  या

 लूम्ज़  वाले  पूंजीपति  उनको  चाहे  एक  दिन  की  सज़ा  सज्ञा  अवश्य  होनी  इसका
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 ह  ह

 गिरधारी  लाल  व्यास  ]

 बहुत  अच्छा  असर  इसलिए  पीनल  कक्‍्लाज़  में  शब्द  के  स्थान  पर  शब्द  को  जोड़ा
 >

 आप  ने  सैक्शन  18  (1)  में  एक  ए4जेम्पशन  दी  जो  आर्टीकल  विदेशों  से  मंगाई
 उसकी  पूर्ति  हैण्डलूम  वाले  नहीं  कर  पायेंगे  तो  हम  पावर-लूम्स  या  टैक्सटाइल  दालों  को  इस  प्रकार  का

 अधिकार दे  देंगे  कि  वे  उस  वस्तु  को  बना  इस  प्रावधान  का  बड़े-बड़े  लोग  खूब  फायदा  उठायेंगे

 और  आप  से  परमीशन  लेकर  उसको  इस  तरह  के  प्रावधान  से  इस  बिल  का  सारा

 समाप्त  हो  जाता  है  और  हैण्डलू  म-ड्रण्डस्ट्री  को  इससे  बहुत  बड़ा  नुकसान  होने  वाला  हमने  भिवानी

 में  देखा  वहां  बिडलां  की  मिल  जिन्होंने  बहुत  से  मज़दूरों  को निकाल  उसके  बाद  ऐसी
 कल्ज़  बनानी  शुरू  कर  दीं  जो  हैण्डलूम  इण्डस्ट्री  में  तैयार  होती  हज़ारों  मज़दूरों  को  अनएम्प्लाय

 साथ  ही  ऐसी  वस्तुयें  बनानी  शुरू  कर  दों  जो  हैण्डलूम  सैक्टर  में  बन  सकती  लेकिन  ज्यादा

 से  ज्यादा  मुनाफा  कमाने  की  नीयत  से  अपने  यहां  बनाना  शुरू  कर  दिया  |  इस  तरह  की  व्यवस्था  को

 रोका  जाना

 देश  में  टैक्सटाइल  इण्डस्ट्री  की हालत  बहुत  खराब  हमारा  टेवसटाइल  का  जितना

 पोर्ट  होता  चाहे  मिल  के  पावर  लूम्ज़  के  ज़रिए  या  हैण्डलूम  के  ज़रिए  पिछले  कुछ  सालों

 में  वह  काफी  कम  हुआ  है  ।  इसकी  वजह  क्‍या  है  ?  वजह  तो  मिनिस्ट्री  ही  बतला  सकती  लेकिन  जैसी

 मांग  की  गई  है  कि  इसका  एक  सँप्रेट  डिपार्टमेंट  होना  सँंप्रेट  मिनिस्ट्री  होनी  इस  तरफ

 आपको  गम्भीरता  से  विचार  करना  टैक्‍्सटाइल  का  अलग  डिपार्टमेंट  होने  स ेउसको  मौका

 मिलेगा  कि  वह  देखे  कि  टेक्सटाइल  के  अन्दर  जो  कमी  हो  रही  जो  डाउन-फाल  हो  रहा  प्रोडक्शन
 घट  रही  बहुत  सारी  इण्डस्ट्रीज  सिक  हो  रही  जो  प्रोडक्शसम  हम  चाहते  थे  वह  नहीं  हो  रही

 इसका  क्या  कारण  कामसे  डिपार्टमेंट  के  पास  आज  बहुत  काम  इनको  दुनिया
 भर  में  इम्पोर्ट  और  एक्सपोर्ट  के  काम  को  देखना  पड़ता  इसलिए  जितना  ध्यान  इनको  देना

 चाहिए  उतना  नहीं  दे  पा  रहे  एक  तरह  से  देखा  जाए  तो  टेक्सटाइल  इण्डस्ट्री  कामर्स

 मेन्ट  के  हाथों  में  फंसफर  मट्यामेट  हो  गई  है  ।  आज  कई  मिले  बन्द  पड़ी  चाहे  बम्बई  अहमदाबाद

 हो  या  अन्य  स्थान  इस  डिपार्टमेन्ट  के  पूरा  ध्यान  न  देने  से ऐसा  हो  रहा  हमारी  जो  फाइनेन्शल

 इंस्टीचूशन्ज  जेसे  आई०  डी०  बी०  आई०  जो  कलकत्ता  में  है  वह  भी  पूस  सहयोग  नहीं  दे  रही

 है  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  था  कि  जो  सिक-इण्डस्ट्रीज़  मेनेद्धमेन्ट  की

 वजह  से  सिक  हो  गई  हैं  उनको  रिवाइव  करने  की  निश्चित  तरीके  से  व्यवस्था

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि आपका  जो  आई०
 डी०  बी०  आई०  हैं  वह  मेवाड़  टैक्‍सटाइल  जोकि  सिक  हो  गई  है  के  लिए  लोन  देने  को

 तैयार  नहीं  है  मैनेजमेंट  की वजह  से  वह  मिल  सिक  हो  गई  है  और  राजस्थान  सरकार  से  कहा
 गया  है  कि  वह  इसको  रिवाइब  करने  के  लिए  व्यवस्था  करे  मगर  आपकी  जों  यह  फाइनेंशल  इंल्टीट्यूशन
 कलकत्ता  में  वह  लोन  देने  को  तंयार  नहीं  पैसा  देने  को  तैयार  नहीं  इस  तरफ  आपको  ध्यान

 देना  चाहिए  ।  आपके  डिपार्टमेंन्ट  की  पूरी  तरह  से  तवज्जह  न  होने  की  वजह  से  ऐसा  होता  इसलिए
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 आप  पसंनली  बात  का  ध्यान  रखें  किजो  इंडस्ट्री  मनेजमेंटकी  वजह  से  सिक  हो  गई
 उसके  लिए  फइनेंशल  इंरस्टी  ट्यूशन्स  द्वारा  लोन्‍्स  या  एडवान्स  की  व्यवस्था  निश्चित  रूप  से

 उसको  रिवाइव  करने  के  लिए  जिन  चीज्ञों  की  आवश्यकता  उनकी  व्यवस्या  होनी
 चाहिए  और  मेवाड़  टैक्‍सटाइल  मिल  के  सम्बन्ध  में  फाइनेंशल  इंस्टीट्यूशन्स  को  व्यवस्था  कर  नी  चाहिए
 ताकि  ढाई  साल  से  जो  वहां  पर  मजदूर  बेकार  बेठे  उनको  रोजी  रोटी  मिल  सके  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  इसके  लिए  एक  संप्रंट  मिनिस्ट्री  बननी  चाहिए  ताकि  हम  इस
 इंस्डस्ट्री  को  फिर  से  रिवाइव  कर  सकें  और  उसको  उस  जगह  वापस  ला  जिस  जगह  व  ह्‌  पहले  थी
 और  जिसमें  हिन्दुस्तान  अग्रणो  रहा  आज  तो  उसमें  निरन्तर  कमी  आती  जा  रही  है  और  अगर

 इसकी  ठीक  व्यवस्था  न  की  तो  वह  बढ़  नहों  पाएगी  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इसके  लिए  अलग
 से  एक  डिपार्टमेंट  बनाइए  ।  कामर्स  और  इसके  बीच  में  कोई  तालमेल  नहीं  बेठ  इसलिए  यह  एक
 सेप्रेट  डिपार्टमेम्ट  होना  चाहिए  ताकि  टेक्‍्सटाइल  इंडस्ट्री  को  बढ़ावा  मिले  चाहे  वे  टैक्सटाइल  मिल

 चाहे  पावरलूम  सेव्टर  हो  और  चाहे  हैडलूम  सेक्टर  जब  तक  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  उनको

 पूरा  नहीं  मिल  पाएगा  और  जिस  तरह  से  पनपना  वे  पनप  नहीं  पाएंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 श्री  के  ०  रामम॒ति  :  उपाध्यक्ष  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  एक  अध्ययन

 ट॑  के  यह  जिसमें  विशेष  रूप  से  कुछ  वस्तुओं  का  उत्पादन  केवल  हथकरघा
 आरक्षित  रखना  लाया  गया  पहले  इस  उद्योग  के  लिए  जो  भी  आरक्षण  किया

 जाता  था  वह  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  या  कुछ  अन्य  अधिनियमों  जो  उस  समय  प्रभावी
 अन्तगंत  किया  जाता  लेकिन  इसे  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  और  बीच  के

 विद्युतकरधों  तथा  कपश्ञ  द्वारा  बहुत  समस्याएं  उत्पन्न  कर  दी  गई

 यह  एक  बहुत  ही  विवाद-रहित  तथा  बहुत  ही  सरल  विधेयक  है  ।  इस  विधेयक  का

 आशय  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  कुछ  आरक्षण  करना  कुछ  वस्तुओं  का  उत्प,.दन  केवल  हथकरघा  क्षेत्र

 को  सौंपने  का  है  ताकि  अन्य  क्षेत्र  उन  वस्तुओं  का  उत्पादन  न  कर

 यहां  मेरे  कुछ  साथियों  ने  इस  विधेयक  के  खंड  4  पर  सलाहकार  समिति  के  सम्बन्ध

 में  अपने  विचार  व्यक्त  किये  सलाहकार  मुझे  एक  और  बात  की  याद  दिलाती  जब

 कपड़ा  मिलें  तथा  अन्य  सम्बन्धित  उद्योग  बुरी  दशा  में  थे  तब  इण्डियन  नेशनल  ट्रे  ड़  यूनियन  कग्रिस  ने
 -

 इस  मामले  पर  भारत  सरकार  से  बातचीत  की  थी  और  हमने  इस  मामले  के  लिए  विशेषज्ञ  समिति  की

 नियुक्ति  के  लिए  वकालत  की  थीं  और  जो  भी  वह  समिति  सुझाव  दे  उन्हें  इस  उद्योग  को  बचाने  के

 लिए  कार्यान्दित  किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  आप  जानते  हैं  कि  क्‍या  हुआ  ?  सरकार  ने  एक  समिति

 नियुक्त कर  दी  जिसके  सदस्य  संयुक्त  अतिरिक्त  सचिव  तथा  सचिव  थे  कि  ये
 व्यक्ति
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 हाज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 के०  राममू्ति ]

 कपड़ा  उद्योग  के  विशेषज्ञ  हों--श्रमिक  संगठनों  या  कपड़ा  प्रबन्धकों  की  उपेक्षा  करके  ।  ऐसा  इस  मामले

 में  नहीं  होना  चाहिए
 |

 सलाहकार  समिति  में  केवल  नहीं  लोगों  को  सदस्य  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  जो  हथकरघा
 उद्योग में  व्याप्त  कठिनाइयों  से  भली  भांति  परिचित  हों

 दस  री  बात  यह  मेरे  कुछ  मित्रों  ने  समिति  के  गठन  तथा  निर्धारित  स  मय-सीमा  संबंधी
 उल्लेख  किया  है  ।  खण्ड  19  में  नियम  बताने  और  उन्हें  संसद  में  पेश  किये  जाने  का  उपबन्ध  मैं

 आशा  करता  हंं  कि  विधेयक  पास  हो  जाने  के  वे  नियम  अविलंत्र

 विशेषतः  तमिलनाड  यह  है  कि  तमिलनाडु  में  हथुक़रधा  बुतकरों  की  1600  से  अधिक  सहका )
 तियां  लेकिन  अब  वे  सभी  बन्द्  होने  की  स्थिति  में  मुझे  सरकार  के  ध्यान  में  लाते  हुए  दुःख  है  कि

 अब  वहां  पर  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  का  हथकरघा  कपड़ा  जमा  हो  गया  है  जो  इन  1600

 कारी  समितियों  के  भण्डार  गहों  में  पड़ा  राज्य  सरकार  तथा  कंन्द्रीय  सरका  माननीय  प्रधान  म  न्त्री

 और  माननीय  वाणिज्य  मन्त्री  को  इस  सम्बन्ध  में  बड़ी  संख्या  में  आवेदन  भेजे  गए  इसके  पश्चात्‌

 मुझे  विभिन्न  ज्ञेसे  अ|न्ध्र  प्रदेश  तथा  के  हथकरघा  निदेशकों  से  बातचीत  करने  का

 सर  वे  सब  बता  रहे  थे  कि  अन्य  राज्यों  में  इस  प्रकार  से  कपड़े  का  भण्डार  जमा  नहीं  है
 ।  उन्होंने

 एक  बात  तमिलनाडु  सहकारी  क्षेत्र  जेसा  कि  अभी  माननीय  श्री  एन०  वी०  एन०ਂ
 सोम  नें  बताया  कि  बहुत  समय  से  लोकतांत्रिक  चुनावों  के  न  कराने  के  कारण  विशेष  अधिकारी  प्रथा

 शरू  हो  गई  जहां  कहीं  भी  बोर्ड  पहले  से  चल  रहे  वहां  पर  उनके  निदेशकों  प्रत्येक  वर्ष  दुबारा  से

 युक्ति  की  जानी  होती  सोसाइटी  के  निदेशक  बोर्ड  की  फिर  से  नियुक्ति  पूर्णतया  विशेष

 अधिकारियों  या  हथकरघा  निदेशालय  की  दया  पर  निर्भर  होता  कया  है  ?  भ्रष्टाचार  फैलता

 फिर  से  नियक्ति  कराने  या  अगर  वह  बोडं  में  रहना  चाहते  हैं
 तो  उस  नियुक्ति  के  लिए  उसे

 ग  निदेशालय  या  विशेष  अधिकारियों  को  कुछ  न  कुछ  पैप्ता  देना  पड़ता  और  इस  प्रकार  जो  भी
 हु

 पैसा  दिया  जाता  है  वह  भी  कपड़े  की  उत्पादन  लागत  में  जोड़  जाता  इस  तरह  से  कपड़े

 की  कीमत  अन्य  राज्यों  में  उत्पादित  कपड़े  तथा  कोआपटेक्स  के  कपड़ों  की  कीमतों  की  तुलना  में  बढुत
 अधिक  बड़  गई  और  इसी  कारण  तमिलनाडु  में  कपड़ा  जमा  हो  गया  इन  लोगों  ने  इस  बारे  में  जो

 कारण  बताये  हैं  उसमें  यह  भी  एक  उचित  कारण

 जो  भी  अब  वास्तक्किता  यई  है  कि  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  का  हथकरघा  कपड़ा

 शमिलनाड  में  सहकारी  समितियों  के  पास  जमा  हो  गया  अतः  भारत  सरकार  को  उन्हें  सभी

 आवश्यक  सहायता  प्रदान  करनो  हमारे  कुछ  मित्रों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  सारे  वर्ष  छूट  दो

 जानी  चाहिए  तथा  विशेष  प्र  दर्शनिंषां  लगानी  चाहिएं  जिससे  उनकी  वस्तुएं  बेची  जा  सकें  और  केवल

 इसी  तरह-से  हम  तमिलनाडु  के  हथकरघा  को  बचा  सकते

 जुनकरों  के  सामने  एक  ओर  समस्या  यह्‌  है  कि  उनके  रोजगार  को  नियमित
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 रोजगार  की  सुरक्षा  तथा  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  भ्रन्य  कल्याणकारी  कार्यक्रम  बनाने  संबंधी  कोई
 उचित  अधिनियम  नहीं  कुछ  समय  पहले  तमिलनाडु  सरकार  ने  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  काय॑  के
 भविष्य  तथा  अन्य  कल्याणकारी  उपाय  संबंधी  एक  अधिनियम  पारित  किया  था“स्ेकित

 मेरे  राज्य  तमिलनाडु  के  मध्य  क्षेत्र  -  अर्थात  विद्युतकरधा  तथा  कपड़ा  मिलें  उच्च  न्यायालय  में  चले

 गए  और  उन्होंने  वहां  रो  स्थगन  आदेश  ले  लिया  है  ।  इसीलिए  मैं  माननीय  सदन  के  समक्ष  यह  सुझाव  दे

 रहा  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  को  इन  मामलों  के  लिए  हथंकरघा  बुनकरों  के  व्यापक  विधान
 लाना  चाहिए

 2  यह  दूसरा  सबसे  बड़ा  क्षेत्र  प्रत्येक  व्यक्ति  नै  यही  कहा  यह  न  केवल  दूसरा  सबसे  बड़ा
 क्षेत्र  ह ैबल्कि  यह  एक  बहुत  बे आवाज  तथा  अभागा  क्षेत्र  है

 जिस  पर  हमने  अभी  तक  अपना
 ध्यान  केन्द्रित  नहीं  किया  है  ।  अतः  मैं  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  देश  के  हथकरघा  बुनकरों  के
 गार  नियमित  रोजगार  स्रक्षा  तथा  अन्य  कल्याणकारी  उपायों  के  लिए  एक  केन्द्रीय  विधान
 बनाया  जाना  चाहिए

 दूसरे  मुंद्दे  का  मेरे  अन्य  मित्रों  ने  जिक्र  किया  है  तथा  मेरे  साथी  श्री  रंगाराजन  कुमारमेंगलम
 ने  भी  उसका  उल्लेख  किया  उन्होंने  एक  नये  सिद्धान्त  का  सूत्रपात  किया  है  कि  हथकरघा  बुनकरों
 को  अधिक  उच्च  तकनीक  तथा  अन्य  सुविधाओं  वाले  विद्युतकरघा  क्षेत्र  में  ले  आना  चाहिए |  विद्यु
 फरघों  का  पूरी  तरह  नियन्त्रण  हो  सके  इसके  लिए  ये  सभी  बहुत  ही  सभ्य  तरीके  मैं  इनके  पूर्णतया
 विरुद्ध  यह  विद्युतकरधा  उद्योग  न  केवक़्  श्रमिकों  का  बल्कि  अपने  लिए  अधिक  लाभ  प्राप्त  करने
 के  उद्देश्य  स ेआम  जनता  का  भी  शोषण  कर  रहा  उस  नये  सिद्धान्त  से  तो  सुझाव  मिलता  है  कि

 हथकरघा  बुनकरों  को  विद्यु  तकरधे  खरीदने  मैं  इसका  विरोध  नहीं  कर  रहा  लेकिन  कौन
 सा  हथकरघा  बुनकर  कम  से  कम  10,000  रुपये  खर्च  करके  उस  विद्युतकरधे  को  खरीदने  जा  रहा

 मेरे  राज्य  में  विद्युतकरधा  संघ  का  संचालक  कपड़ा  मिल  मालिक  काफी  अमीर
 अतः  इस  प्रकार  के  सिद्धान्त  का  सूत्रपात  करना  या  निहित  स्वार्थ  के लिए  ऐसा  नगा  दर्शन  किसी

 भी  सूरत  में  हथकरघा  बुनकरों  की  सहायता  नहीं  कर  सकेगा  ।  विद्य्‌  तकरघों  के  मामले  में  हमें  इस
 बात  से  शर्म  आती  है  कि  उन्हें  जो,भी  क्षमदा  लाइसेन्स  द्वारा  निर्धारित  at  गई  थी  उसे  उन्होंने
 मित  रूप  से  या  बिना  लाइसेन्स  के  ढुगुना  कर  लिया  है  और  इसके  बिना  लाइसेन्स  वाले

 विद्युतकरघे  यहां  पर  एक  प्रभावशाली  लाबी  तैयार  कर  रहे  हैं  कि  उन्हें  नियमित  किया  जाये  ।  इसकी
 क्या  गारंटी  है  कि  उनकी  संख्या  यहीं  पर  रुक  जाएगी  ?  अतः  सरकार  को  इन  बातों  पर  विचार  करना

 हथकर  रघा  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  सरकार  को  इन  बातों  पर  ज्यादा  विचार  करना
 सरकार  को  देखना  चाहिए  कि  एक  तरफ  विद्युतकरघों  का  यह  अनियमित  विकास  रुके  तथा  दूसरी  तरफ
 हथकरघा  उद्योग  को  कौन-कौन से  प्रोत्साहन  दिए  जा  सकते  इस  समय  हम  कृषि  में  7000  करोड़
 रुपये  से अधिक  सहायता  के  रूप  में  दे  रहे  यह  सहायता  उपकरण  तथा  अन्य  चीजों  के  लिए
 हम  इसकी  कम  से  कम  एक  चौथाई  धनराशि  छूट  के  रूप  में  इस  हथकरघधा  उद्योग  को  क्‍यों  नहीं  दे
 सकते  ?  यह  उद्योग  कृषि  के  बाद  सबसे  महत्वपूर्ण  उद्योग  4  करोड़  से  अधिक  हमारे  गरीब  लोग  इस
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 क०  राममू्ति

 बहुत  प्राचीन  तथा  सांस्कृतिक  उद्योग  में  लगे  हुए  मैं  सुझाव  देता  कि  सरकाह्ठ  को
 अधिक  से  अधिक  संभव  छूट  तथा  अन्य  रियायतें  इब्ू  उद्योग  को  देनी  भारत  सरकार  को

 इन  हथकरघा  बुनकरों  के  रोजगार  की  नियमित  करने  तथा  उनकी  सुरक्षा  के  संबंध  में  एक  व्यापक

 कानून  बनाना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 4.27  म०  प्‌०
 हम

 ह  सोमनाथ  रथ  पीठ़ासीन  हुए  )
 «  शो  थम्पनं  थामस  :  विधेयक  से  यह  संकेत  मिलता  है  कि  सरकार  हथकरघा

 बुनकरों  की  वास्तविक  समस्याओं  से  परिचित  नहीं  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  उत्पादन  की  कतिपय

 मदों  को  आरक्षित्त  किया  जा  रहा  है  ।  इस  सम्रय  देश  के  हथकरघा  बुनकरों  की  समस्या  यह  है  कि  उत्पादन -
 बहुत&कट्टा  हो  गया  है  भौर  वह  बिक  नहीं  रहा  इस  से  उन्हें  वित्तीय  संकट  के  दौर  से  गुजरना  पड़

 रहा  है  ।  यदि  सरकार  ने  वास्तव  में  उनकी  समस्या  परसोच-विचार  किया  है  तो  आरक्षण  की  आवश्यकता

 उत्पादन  के  भ्रम्बन्ध  में  नहीं  बल्कि  उत्पादन  की  बिक्री-के  लिये  वितरण  के  सम्ब-ध  में  है  इसलिये  मैं

 सरकार  से  यह  प्रश्न  पूछना  हूं  सरकार  इन  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिए  कतिपय  क्षेत्र
 आरदित  करने  लिए  तैयार  है  ?  यह  भी  नियन्श्ति  कपड़े  की  तरह  ही  यह  एक  ऐसी  मद  है  जिसका

 सरकार  द्वा  समाज  के  कमजोर  वर्मों  में  वितरण  किया  जाना  क्या  सरकार  इस  देश  के  बुनकरों
 द्वारा  निमित  कपड़े  समाज  के  कमजोर  वर्गों  में  वितरित  करने  के  लिए  खरीदने  सम्बन्धी  मेरे  सुझाव
 पर  विचार  करेगी  ।  इस  क्षेत्र  मे ंविपुल  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  यह'ध्षनराशि  नियत्रित

 पड़े  के  निर्माण  के  लिए  राजसहायता  के  रूप  में  दी  जाती  इसलिये  यदि  हथकरघा  क्षेत्र  की  सहायता
 करने  का  प्रस्ताव  है  तो सरकार  को  इस  उद्योग  का  3  प्रत्यक्ष  रूप  से  वित्त-पोषण  करने  पर  विचा  र  करना

 चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  क्या  सरकार  मेरे  सुझाव  पर  त्रिचार  करेगा  कि  हथकरघा  कपड़े  को  पुलिस
 सेना  जैसे  विभिन्‍न  सरकारी  क्षेत्रों  में  वर्दी  के  कपड़े  के  रूप  में  तैथा  सामान्य  सरकारी  प्रयोग  के  लिये

 बितरित  किया  जाए  ?  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  देश  में  लगभग  30  प्रतिशत  कपड़े  उत्पादन

 हथकरघा  क्षेत्र  में  हो  रहा  यदि  देश  में  हृधकरघा  बुनकरों  की  सरकार  सहायता  करना  चाहती  है  तो

 वितरण  एवं  विपणन  को  प्राथमिकता  7  जानी  मेरे  राज्य  में  इन  गरीब  बुनकरों
 द्वारा  निभित  हथकरघा  कथड़े  के  गोदाम  भरे  पड़े  पहले  इसे  विदेशों  में  निर्यात  किया  जाता

 त्रिवेन्द्रम  एवं  कन्नानोर  इसके  लिए  अत्यन्त  विख्यात  हैं  इन  क्षेत्रों  से  कपड़े  का  पश्चिमी  देशों

 को  निर्यात  किया  जा  ।  करता  अब  गोदामों  में  इस  कपड़े  के  भंडार  बढ़ते  जा  रहे  अतः  मैं  मंत्री

 महोदय  से  अपने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  चाहता  हूं  कि  हृधकरघा  कपड़े  के  वितरंण  के  लिये  कतिपय  क्षेत्रों

 को  आरक्षित  करने  के  विषय  में  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  है  ?  ,  सरकार  के  पास  क्षेत्र  उपलब्ध

 या  सुरकार  ऐसा  करेगी  ?  उत्पादन  के  लिए  आरक्षण  करने  के  स्थान  पर  मेरे  विचार  से  वितरण  के
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में
 ---------

 आरक्षण किया  जाना
 सरकार  का  यही  दृष्टिकोण  होना  चाहिए  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  इस  सीमा

 तक  स्वागत  करता  हूं कि  इसके  माध्यम  से  परस्पर  व्यापन  एवं  हानिकारक  प्रतिस्पर्धा से  बचाव  होगा  ।

 किन्तु  इसध्बचाव
 से  अधिक  महत्वपूर्ण  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिये  कार्य  किया  इस  विधेयक  प्रें  प्रस्तावित  दण्डात्मक  अथबा  प्रतिरोधक  ग्उपायों  से  काम  नहीं
 चलेगा  ।  इस  उद्योम  को  प्रोत्साहन  देने  के  प्रयोजन  से  सरकार  को  हथकरघा  कपड़े  के  वितरण के
 लिये  भारक्षण  की  व्यवस्था  के  लिए  आगे  आना  हे

 मैं  दूसरी  बात  ऋण  सुविधाओं  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  । सरकार  इस  सुविधा  से  परिचित
 यदि  देश  में  सर्वेक्षण  किया  जाये  त्तो  इस  तथ्य  का  पता  चलेगा  कि  अधिकांश  ब्‌  नव  रों  को  उत्पादन

 आरम्भ  करने  से  पहले  विचौलियों  के  पास  तंयार  माल  गिरवी  रखना  पड़ता  वे  वित्तीय  सहायता  के

 लिये  विचौलियों  के  सापने  हाथ  फ॑लाते  हैं  और,उनके  साथ  यह  ठेका  करते  हैं  कि  वे  अपना  तैयार माल
 निर्धारित  मुल्य  पर  उन्हें  दे  इस  प्रकार  का  ठंका  वस्दुओं  को  तेयार  क  ने  से  पहले  ह्दी  कर  लिया

 जाता  कुछ  समय  पहले  मैं  वाराणसी  गया.था  और  मुझे  पता  चला  कि  वहां  के  बुनकर  पूर्णतया
 पर  आश्रित  वे  इतनी  सुन्दर  बनारसी  साड़ियां  तेयार  करते  हैं  किन्तु  उत्पादन  लागत से

 भी  कम  मल्य  पर  उसे  इन  विचौलियों  को  बेच  देते  हैं  ।

 ०५  मे  छः  "|  थ्झ
 मैं

 एक
 ओर  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहता  यह  सामाजिक  न्याय के  बारे  में

 मद  १  अपना  तंयार  माल  विचौलियों
 के  पास  गिरवी  रख  उनसे  वित्तीय  सहायता  लेनी  पड़ती  अन्तत॒ः  उन्हें  विचोलियों  भी  निर्भर

 रहना  पड़ता  यदि  सरकार  इस  असंग्रठित  क्षेत्र  के  लिए  वित्तीय  सुविधा  की  व्यवस्था  करे  तो  इस
 उद्योग  में  जान  आ  इस  सन्दर्भ  में  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  संगठित
 क्षेत्र  में  कायंरत  लोगों  स ेअधिक  लोग  असंगठित  क्षेत्र  में  म  इस  क्षेत्र  में  इस
 क्षेत्र  मे ंगरीब  लोग  हैं  जो  प्री  तरह  से  असंगठित  है  और  इस  क्षेत्र  में  अधिकांश  लोग  अब  भी  विचौलियों

 .  के  शिकंजे  में  फंसे  हैं  और  उनका  शोषण  हो  रहा  जब  तक  सरकार  इन  गरीब  बुनकरों  को  विचोलियों
 के  शिकंजे  से  मुक्त  करने  के  लिए  कदम  नहीं  उठाती  और  उन्हें  आवश्यक  सहायता  प्रदान  नहीं  करती
 यह  उद्योग  अधिक  देर  तक  टिका  नहीं  रहेगा  ।  इस  विषय  पर  सामाजिक  न्याय  एवं  ज्ञमानता  के  परिप्रेक्ष्य
 में  विचार  करना  होगा  ।  धन्यवाद  ।

 इस  देश  में  इस  पुराने  उद्योग  में  लगभग  एक  करोड़  लोग  काय॑रत  इन्हें  गे

 ]

 साथ  ही  साथ  मैं  कछ  बेसिक  समस्याओं  की  ओर  मंत्री हि

 सम्बन्धित  है  और  दूसरा  भाग  हिस्ट्रीब्यूशन  से  संबंधित  है  और  मैं  समझता  हूं  कि इस  बिल  का  सम्बन्ध

 ॒

 हैंडल ूम  इंडस्ट्री को  मोटे  तौर  पर  दो  भागों  से  बांटा  जा  सकता  पहला  भाग  प्रोडक्शन  से

 ग्र
 *
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 राज्य  सभा  द्वारा  पोरित  रूप  में  ु  रु

 प्रोडक्शन  से  नहीं  बल्कि  डिस्ट्रीब्यूशन  से  इसलिए  जहां  तक  रिजर्वेशन  क्वा  यह
 कम्पटीशन  को  अवाइड  कर  रहा  है  क्योंकि  रिजर्वेशन  का  सीधा  सम्बन्ध  वीवस  से  न  होकर  मिडिलमेन
 से  होता  है  ।  इस  बिल  के  जरिए  डिस्ट्रीब्यूशन  करनें  वाले  वर्ग  को  ही  प्रोटक्शन  इस  बिल  के
 पीछे  जो  भावना  छिपी  वह  साफ  तौर  से  यह  बतला  रही  है  कि  इसका  लाभ  बुनकरों  को  न
 मिडिलमेन  को  मिलेगा  और  यह  लगभग  स्पष्ट  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  में  ऐसा  प्रावधान  किया

 जाए  जिससे  बुनकरों  को  लाभ  मिल  सके  और  मिडिलमन  लाभान्वित  न  होने  पायें  क्योंकि  इससे  ऐसा  कुछ

 नहीं  होता  और  इसमें  बुनकरों  की  बेसिक  समस्याओं  पर  प्रकाश  नहीं  डाला  गया

 जहां  तक  बुनकरों  की  बेसिक  समस्याओं  का  सम्बन्ध  यदि  हम  मोटे  तौर  से  देखें  तो  एक

 बुनकर  दिन  भर  में  तीन  मीटर  से  ज्यादा  नहीं  बुन  पाता  ।  यहां  एक  दूसरा  प्रश्न  हमारे  सामने  यह  पैदा

 होता  है  कि  प्रति  मीटर  उसको  कपड़ा  बुनने  पर  कितना  लाभ  मिलता  मेरी  जानकारी  के  अनुसार
 किसी  भी  बुनकर  को  दो  रुपये  से  ज्यादा  का  लाभ  प्रति  मीटर  नहीं  मिलता  होगा  और  एक  दिन  में

 उसको  6  रुपये  से  ज्यादा  मजदूरी  नहीं  पड़ती  ।  इसलिए  मै  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि
 इस  बिल  प्रें  प्रोडक्शन  साइड  के  ऊपर  ज्यादा  ध्यान  दिया  जयए  और  डिस्ट्रीब्यूशन  साइड  पर  कम  ध्यान  -
 दिया  >

 हैंडलूम  इंडस्ट्री  का  सम्बन्ध  हमारे  समाज  के  सबसे  निचले  वर्ग  से  ह ैऔर  पहले  काम  प्रोडक्शन
 प्रोग्राम  के  अंतर्गत  इसको  लाया  गया  था  और  टैक्सटाइल  इंडस्ट्री  और  हैंडलूम  इंडस्ट्री  के बीच  में  एक
 दीवार  खड़ी  कर  दी  गई  थी  ।  मैं  मंत्री  जी  को  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  कामसं  प्रोडक्शन  प्रोग्राम  के

 अंतगेत  जो  योजना  बनाई  गई  उससे  वे  भली-भांति  अवगत  होंगे  और  उसी  को  इस  बिल  में  दोहरा
 दिया  गया  यदि  आप  वास्तव  में  बुनकरों  को  फायदा  पहुंचाना  चाहते  वीवर्स  को  प्रोटैक्शन  देना

 चाहते  हैं  तो  हैंडलूम  इंडस्ट्री  को एन०आर०ई०पी०के  अंतर्गत  ला  दियो  यदि  आप  ऐसा  करेंगे  तो
 इसका  सीधा  लाभ  वीवर्स  को  मिलेगा  वयोकि  इस  बिलसे  जहां  तक  मैं  समझता  मिडिलमेन  को

 ज्यादम  लाभ  होगा  और  वीव्स  क्लास  को  कम  लाभ  मिलेगा  बीवर्स  का  सम्बन्ध  प्रोडक्शन  से  होता  है
 और  इस  बिल  में  डिस्ट्रीब्यूशन  का  मामला  उठाया  गया  है  और  उससे  सिर्फ  मिडिलमैन  को  ही  सीधे

 लाभ  पहुंचेगा  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  मंत्री  जी  को  यह  होगा  कि  यदि  आप  बुनकरों  को  लाभ  पहुंचाना
 चाहते  उनके  हितों  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  प्रोडक्शन  साइड  पर  ज्यादा  ध्यान  दिया

 डिस्ट्रीव्यूशन  पर  कम  ।  साथ ही  हैंडलूम  इंडस्ट्री  को एन०  आर०  ई०  पी  ०के  अंतगेत  लाया  तभी

 बुनकर  बिरादरी  का  इससे  फायदा  हो  सकता

 इसके  साथ  ही  साथ  जो  प्राबलम्स  इसमें  उनको  इसमें  नहीं  *खा  गया  जो  हमारे

 बुनकरों  के  साथ  बुनियादी  समस्याएं  वे  इसमें  नहीं  हैं  ।

 यह  एक  सोशल  इंडस्ट्री  यह  सोशल  प्रासेस  है।यह  सामाजिक  प्रक्रिया  है  आथिक  प्रक्रिया

 नहीं  इस  बातपर  हमें  ध्यान  देना  मैं  यह  मानता  हूं  कि  हैंडलूम  इंडस्ट्री  सोशल  प्रक्रिया
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  .
 जज  —~  ने  जप  क्‍ऊ्जञन++  ््<ः

 सोशल  प्रोसेस  है  तो  ह  मको  आर्थिक  पहल  पर  ज्यादा  नहीं  जाना  चाहिये  था  बल्कि  दूसरे  आस्पेक्ट  पर
 ध्यान  देना  चाहिये  था  ।  सामाजिक  पहलू  पर  इस  बिल  में  कोई  प्रकाश  नहीं  डाला  गया

 इसके  साथ  ही  साथ  बनकरों  को  न  यान॑  मिलता  न  मार्कंटिंग  की  फँसेलिटी  उनके  दीच
 में  एक  मिडिलमैन  हमारे  सामने  आता  है  जो  कि  वीवस  को  यार्न  भी  दे  रहा  है  और  उनके  माल  को
 खरीद  भी  रहा  वीवर्स  को  तभी  फायदा  होगा  कि  मिडिलमैन  मध्यस्थ  को  बीच  से  हटा  दिया
 जाये  ।  मैं  नहीं  समझता  ह  कि  इस  बिल  के  माध्यम  से  हम  मिड्िलमैन  को

 जो  कि  ब्रीवर्स  के  बीच  में  एक
 दीवार  बनकर  खड़ा  हुआ  उसको  हम  हटा  सकते  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  फिर  कहंगा  कि  इस  बिल  कें  द्वारा  प्रोडक्शन  पर  ज्यादा  ध्यान  दिया

 डिस्ट्रीव्यूशन  पर  कम  ध्यान  दिया  जाये  जिससे  वीवर्स  को  सीघे-सीघे  लाभ

 घन्यवाद  ।

 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  माननीय  सभापति  मैं  तो  आपके  यहां  सिफारिश
 के  लिए  ही  जा  रहा  आपने  रास्ते  में  झे  पुकार  इसके  लिए  धन्यवाद  ।

 वैसे  तो इस  बिल  का  समर्थन  दोनों  तरफ  पक्ष  और  व्रिपक्ष  के  लोगों  ने  किया  मैं  भी

 इसका  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  और  अपने  नौजवान  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  बरसों

 से  उपेक्षित  लाखों-करोड़ों  परिवारों  की ओर  इस  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  और  उनके  लिये

 कुछ  कांम  करने  का  निर्णय  क्रिया  है  ।

 यह  बात  सही  है  कि  भारतवषं  में  हैंडलूम  उद्योग  परम्परागत  है  और  आज  से  नहीं  बल्कि

 स्वतंत्रता  के  पहले  भी  यह  अपनी  उच्च  कोटि  पर  पहुंचा  हुआ  भारतवर्ष  के
 हैंडलूम  की

 कलात्मकता  ओर  गुणात्मकता  की  प्रशंसा  यहीं  बल्कि  दुनिया  के  दूसरे  देशों  में  भी  होती  रही  है
 और  बहुत  जमाने  से  हैंडलूम  उद्योग  की  चीजें  एक्सपोर्ट  होती  रही  हैं  ।  जैसा  प्रो०  रंगा  जी  ने  भी

 दुःख  इस  बात  का  है  कि  पिछले  अंग्रेजी  शासन  काल  खासकर  आखिरी  30  वर्षों  में  उन्होंने  इस

 इंडस्ट्री  को  चौपट  कर  दिया  ।  खासकर  इस  टैकक्‍्सटाइल  इंडस्ट्री  और  पावर  लूम  इंडस्ट्री  के माध्यम  से  यह
 किया  गया  है  ।

 यह  आवश्यक  था  कि  यह  महत्त्वपूर्ण  बिल  आप  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना

 हूं  क्रि  जहां  पर  आप  बुनकरों  की  रक्षा  के  लिए  यह  बिल  लाये  हैं  और  कुछ  चीजों  को  अपने  बिल

 में  इसी  सेक्टर  के  लिये  रिजव  कर  रहे  वहां  आपको  यह  देखना  पड़ेगा  कि  आज  यह  इंडस्ट्री  किस

 हालत  में

 हमारे बहुत  से
 साथी  चाहे  इधर  के  या  उधर  के  काफी  प्रकाश

 डाब  चुके  हैं
 कि  देश  में

 आर्मेनाइज  सेक्टर  से  भी  ज्यादा  इसमें  काम  कर  रहे  हैं  और  किसी  प्रकार  की  भी  सहायता  चाहे  उनकी

 रामैटिरियल की  चाहे
 उनको  घनराशि  के  रूप  में  देने  की  ह्ले  अभी  तक  पूरी  नहीं  दे  पाये

 आपरेटिव  भी  कुछ  राज्यों
 में  जरूर  शुरू  हुअ  अधिकांश  राज्यों  अभी  बिहार  के  साथी
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 ना

 हथकरघा  वस्तु  विधेयक  985  28  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 राम  प्यारे  पतिका  |]  «  >>

 बोल  रहे  हमारे  यहां  कोआपरेटिव  सेवटर  में  इस  उद्योग  में  कोई  प्रभावकारी  सहायता  लोगों  को  नहीं

 पहुंचायी  गई  इसलिए  मैं  चाहतृ  हूं  कि  जहां  एक  तरफ॑  आप  यह॒बिल  पास  कर  रहे  वहां  पर
 भाज  आप  उनकी  अपेक्षित  लिए  आ५

 धनराशि  की  व्यवस्था  करें  ओर  आवश्यकता  पड़े  तो

 जहां  केन्द्र  स्तर  पर-धनराशि  की  व्यवस्था  वहीं  पन  प्रदेश  सरकार  की  भी  इसमें  पूरी  सहायता*

 करें
 पं

 उपाध्यक्ष  जैसा  कि
 आप

 जानते  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  बहुत  अधिक

 यह  एंक  ऐसा  सेक्टर  जिस  में  रोजगार  के  काफी  अवसर  हैं  और  हम  इसको  गांवों  तक  पहुंचा  सकते

 हैं  जिसमें  हरिज  ब्रासी  लोगों  को  भी  काम  में  लगाया  जा  सकता  है  ।

 हैंडल्‌श  इंडस्ट्री  शुरू  से  कलात्मक  नही  इसलिए  इसका  नाम  केवल  देश  में  नहीं  बल्कि

 दुनिया के  तमाम  प्रगतिशील  देशों  में  भी  होता  रहा  है  ।  इसका  एक्सपोर्ट  भी  बहुत  हुआ  इस  प्रकार
 कलात्मक  दृष्टि

 से  इसकुम्न  बहुतं  ही  महत्त्व  है  और  मंत्री  जी  जिस  राज्य  से  आये  वहां  हैंडलूम की
 कलात्मक  चीजों  को  लोग  अपने  ड्राइंग  रूप  में  लगाते  हैं  ।  यहीं  नहीं  हमारे  यहां  उत्तर  प्रदेश  बिहार में गे

 हुंए  जो  लोग  उनकी  कलात्मक  चीजों  को  देखें  तो  आजकल  की  जो  आधुनिकतम
 मिलें  वे  भी  उस  स्तर  की  चीजें  नहीं  बना  पाती  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह्‌
 ट्रेनिम  देने  के  लिए  ट्रे,निग  सेंटर  खोलें  ।  हरिजन  बाहुल्य  क्षेत्र  में  और  आदिवासी  जहां  रहते  वहां  पर

 ऐसे  सेंटर  अवश्य  खोले  क्योंकि  मध्य  के  छत्तीसगढ़  जिले  बंगाल  या  कहीं  भी
 चले  जाएं  वहां  पर  इस  कम्युनिटी  के  अधिकांश  लोग  इस  काम  में  लगे  हुए  हैं  और  कपड़ा  बनाने  का

 काम  करते  मैं  मंत्री  महोदय  से  मांग  करूंगा  कि  वह  एक  ऐसी  कमेटी  बनायें  जिसमें  एक-लिहाई '
 बीवसं  के  प्रतिनिधि

 आप  यह  बिल  लाये  ठीक  है  इसका  स्वागत  लेकिन  जो  हम  लोगों  ने  सुझाव  दिये  उन

 सब  पर  थिचार  करते  एक  विस्तृत  बिल  लाएं  जिस  में  सारी  बातों  का  स  मावेश  हो  ।  अच्छा

 बिल  लाने  से  पहले  उन  संस३  सदस्यों  के  सुझावों  को  सुन  जहां  पर
 आप  इंडस्ट्र

 |
 काम  कर  रहे

 हैं  ।
 ८

 तह

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  रुमाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  आपके  माध्यम  से  मैं  इस  बिल

 का  स्वागत  करता  साथ-साँथ  सुझाव  के  रूप  में  कुछ  बातें  रखना  चाहता  यह  हथकरघा  उच्चोग  .

 हमारे  देश  का  सबसे  पुराना  उद्योग  यह  आज  का  उद्योग  नहीं  है  ।  परन्तु  जब  क  पड़े  की  बड्ी-बडी

 मिलें  और  बड़े-बड़े  उद्योग  खुल  गए  तो  रन्‍्होंने  इस  उद्योग  को  दबोच  लिया  और  इस  उद्योग  में  जो

 हमारे  मजदूर  काम  कर  रहे  थे  वह  सब  बेकार  हो  जब  देश  स्वतंत्र  हुआ  तो  सरकार का
 ध्यान  इस

 ओर  गया  कि  इस  हथकरघा  उद्योग  को  से  जीवित  किया  इस  के  लिए  सरकार  ने  कांफी

 .  धन  खर्च  किया  और  सहयोग  समितियों
 के  द्वारा  देहातों में  बहुत  जगह

 इस  का  संचालन  शुरू
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 7  1907  हथकरथा  वस्तु  विधेयक  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 ये  सहयोग  समितियां  जिन
 को  हमारे  यहां  सहकारी  समिति  कहते  वह  एक  ऐसी  चीज  है

 जिसके  जरिए हम  बहुत  बड़े  बड़े  काम  क
 <

 सक  हक  यां  युजरात  में  ज॑से  बहुत  ही

 लोकप्रिय  चीज
 बंन  गई  लेकिन  हमारे  बिहार  में  ये  एक  चरागाहे  का  स्थान  बन

 हो बुनकर हैं  उन

 को  कोई  नहीं  होता  ।  जो  इनको  चलाने  वाले  या  इनफ्रे  दलाल  हैं  और  जो  इनके  काम  के

 अधिकारी  बने  हैं  उनके  अपवित्र  गठबन्धन  की
 वजद्र

 से  वह  सारा  पैसा  जो  सरकार  इनके  लिए  खर्च

 करती  है  वह  कुछ  खास  लोगों  की  जेब  में  चला  जाता  है  ।

 अगर  आपको  इनके  विकास  की  बात  करनी  है  तो  ये  जो  चरागाह  बन  गए  हैं  -  बिहार  में  तो

 ऐसे  चरागाह  बने  कि  इनकी  बदौलत  कुछ  लोग  धन-कुबेर  हो  गए  हैं  और  वह  इम्न  धन  के  बल  पर  इस
 लोक  सभा  में  भी  पहुंच  जाते  हैं  और  इन्द्र-सभा  में  भी  पहुंचते  हैं  ये  जो  समितियां

 हैं  जिनके  द्वारा  यह्‌
 चलाया  जाता  है  पहले  इन  समितियों  को  दुरुस्त  करना  होगा  ।  जिन  समितियों  के  द्वारा  यह  उद्योग

 चलाया  जाता  है  उस  समिति  के  बुदकर  सदस्य  होते  हैं  लेकिन  उस  के  जो  बड़े  पदाष्टिकारों  द्ोते  हैं  वह
 ऊपर  के  पदाधिकारियों  से  मिलकर  उनका  सफाया  कर  देते  मैं  आप  से  कहूंगा  कि  अगर  आप  इस  का

 विकास  करना  चाहते  हैं  उसके  लिए  बहत  से  मत  आए  अभी  यह  कहा  गया  है  कि  उत्पादन  की  तरफ
 ध्यान  दिया  जाव  और  उसके  वितरण  की  तरफ  नहीं  लेकिन  आप  जानते  इस  काम  में  ज्यादा  श्रम

 लगता  है  और  ज्यादा  श्रपिक  इस  में  लगे  हुए  हैं  जिस  के  कारण.आध्रु  निक  मिलों  के  कपड़ों  के  मुकाबिले
 में  इनके  द्वारा  त॑यार  कि.कपड़ों  का  मूल्य  ज्यादा  हो  जाता  इसलिए  जल्दी  क्रोई  इनको  खरीदने  के

 लिए  तैयार  नही  होता  ।  तो  इनके  माल  के  खरीदने  की  व्यवस्था  सरकार  खुद  इनके  द्वारा
 दित  वस्तुओं  को  स्वयं  सरकार  मनाफे  के  साथ  खरीदे  और  नियंत्रण  के  द्वारा  इनका  वित्तरण  तब

 इनका  विकास  हो  सकता  है  क्योंकि  ऐसे  जो  माल  ये  पंदा  करते  है ंउसको  खुद  ले  जा  करके  त्रेचते  हैं  जिसमें
 -  उनको  सही  मलल्‍य  नहीं  मिनता  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  इस  उद्योग  में  काम  करने  वाले  मजदर  संगडित  नहीं  इनका  कोई ड
 संगठन  नहीं  अगर  इनका  भी  संगठन  हो  जैसे  और  ट्रेड  यनियन्स  के  संगठन  हैं  तो

 उस  संगठन  के
 माध्यम  से  इनका  विकास  हो  सकता  है  ।

 *
 4

 .  चौथी  बात  यह  है  कि  सूत  प्राप्त  करने  में  इन  को  आज  बहुत  दिक्कत  होती  है  ।  वह  यूत  भी

 आप  कोटा  के  आधर  पर  माहवारी  उनके  लिए  बांध  दें  और  अच्छे  किस्म  का  दझृत  वह  सिल्क  की

 वस्तुएं  भी  पैदा  करते  हैं  और  बहुत  अच्छी  पैदा  करते  हैं  लेकिन  उसको  घाटे  में  उनको  बेच  ना  पड़ता
 आपको  मालूम  है  कि  हमारे  देश  में

 पहले  ये  बुनकर  ऐसा  मलमल  तैयार  करते  थे  कि  एक  बांस के  खोखे
 में  एक  पूरा  थान  मलमल  का  आ  जाता  था  ।  इसलिए  मैं  आपसे  कहूंगा  कि  लिए  सूत  का

 प्रबंध  किया
 जाय  और  मन्थ  नी  कोटा  के  आधा  र्‌  पर  दिया  जाय  ।  इसके  अलावा  इनको  प्रशिक्षण भी  दिया

 लेकिन  सबसे  बड़ी  भलाई  इनकी  इस  वात  से  होगी  कि  सहकारी  समितियों में  ईमानदार  लोग

 रखे  जायं  ज्नि  के  जरिए  काम  धारा  4  में  सलाहकार  समिति  जो  आप  बना  रहे  हैं  उसमें  इन  लोगों
 के  प्रतिनिधि  अधिक  रखिए  जि  को

 इसका
 लाभ  देना  यही  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 करता हू  ।  वि
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 .  हँथकरघा  वस्तु  विधेयक  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 भनुवाद  ]  ॥
 ह  श्रो  सोमरीद्रीतबरा  राव

 विधेयक  लाने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।
 मैं

 यह  कहता

 से  लाया  गया  कवि  कृषि  के  बाद  इस  क्षेत्र  में  सव

 करा  क्षेत्र  में  कॉयरत  लोग  लगभग  स्व-नियोजित  हैं

 लाख  लोग  इस  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे  हैं

 वास्तव  में

 करते  वास्तव  में  उन  दिनों  कांग्रेप  के  तिरंगे  झंडे  में

 अब  हम  देखते  हैं

 कांग्रेस  अपने  [

 प्रसन्‍तता  है  कि

 पुनः  महात्मा  गांधी  को  याद  कर  रहे  हैं  और

 क  उस  तिरंगे  झंडे  में  केवल
 जन  मूल  सिद्धांतों  अथवा  ध्येय  से  प्रति

 कम्त  से  कम  मत्तारूढ़  दल  में

 भारत  जैसे  देश  जहां  69  करोड़

 विदेशों  से  ऊची  दर  पर  करोड़ों  रुपये  लिए  जा  रहे
 ऋण  लिया  जाता  मेरे  विचार  से  यही  एक

 अपने  अनेक  ग्रामीण  लोगों  के  जिन्हें  वर्ष

 इस  हथकरघा  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसर  पैदा

 रास्ता

 बतंमान  मूल्यों  के  आधार  पर  प्रति  व्यक्ति

 अनेक  लोग  जानते  हैं  कि  राष्ट्-पिता  महात्मा  गांधी

 हाय  ही

 में  अधिकांश

 28  1985

 :  सभापति  मैं  सरकार  को  यह

 हता  हूं  कि  वास्तव  में  यह  विधेयक  विलम्ज
 घधक  लोग  काय॑  कर  रहे  हैं  और  इस

 व  अप AY  ते  पैरों  पर  खड़े  लगभग  60

 हमेशा  चर्खे  पर  जोर  दिया
 चर्खा  हआ  करता  था

 देता  है  जिससे  पता

 साधन  सीमित  हैं  और  पूंजी  सीमित है
 और  इस  ब्याज  की  अदायगी  के  लिए  फिर

 अथवा  महत्वपूर्ण  रास्ता  है  जिससे  हम
 तक  पूर्ण-रोजगार  नहीं समय

 कर  सकते  हैं  ।

 5  रुपये  प्रतिवर्ष  है खपत  व्यय  केवल  147

 अर्थात  यह  4  रुपये  अतिदिन  से  भी  कम  बैंठता  यदि  हम  इस  पर  1970-71  के  मूल्यों  के  आधार
 पर  देखें  तो  मश्किल  से  591  रुपए  ही  बैठता  है  जो  2  रुपये  प्रतिदिन  से  भी  कम  लगभग
 48  प्रतिशत  जनता  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रही  इन  परिस्थितियों  जबकि  करोड़ों

 रुपए  की  अमूल्य  पूंजी  इन  विभिन्‍न  बड़े  विशाल  एकाथिकार  गूहों  द्वारा  निवेशित  की
 जा  रही  है  जो  200  रुपए  अयवा  300  रुपए  प्रतिमीटंर  की  लागत  के  कपड़े  का  उत्पादन  कर  रहे है  क्र  -  <  बट  नि

 मैं  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  यदि  हथकरघा  क्षेत्र  के  माध्यम  से  जनता
 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जाए  तो  निश्चय  ही  इस  क्षेत्र  में  और  अनेक  लोगों  को  रोजगार
 मिल  सकता

 सभापति  कपड़ा  जांच

 हथक  रघा  उद्योग  में  15  लाख  लोग

 58000
 लाख  गज  है  किन्तु  हथक  रघा

 तर
 क्ष  त्र  में

 समिति  के  प्रतिवेदन

 किया  गया  यह  कहा  गया  है  कि  संगठित  उद्योग  2,5

 है

 जो  सितम्बर  1984  में  प्रस्तुत
 0,000  लोगों  को  रोजगार  दे  रहा  है  जबकि

 क्राय  कर  रहे  मिल  क्षेत्र  में  कपड़े  का  उत्पादन  केवल
 गज  कपड़ा  निर्मित हो  रहा

 पति  महोदय  मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  33  गुणा  अधिक  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  मिल

 उद्योग  हथकरा  क्षेत्र  में  लगे  कमंकारों  की  संख्या  का  1/6
 भाग  अधिक  कार्यरत  मैं

 भ्म्
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 सरकार  से  अनुरोध  करता  हं  कि  वह  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  ठोस  काय॑  करे  ।  इस  विधेयक  को
 पारित  करने  के  साथ-साथ्र  सरकार  को  इसे  सही  मायनों  में  तथा  पूरी  निष्ठा  के  साथ  लागू  करना

 चाहिए  और  इस  सन्दर्भ  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित

 कराना  चाहता
 हूं  कि  आन्ध्न  प्रदेश  सरकूहर  ने  वित्तीय  कठिनाईयां  ड्रोते  हुए  भी  आन्ध्र  प्रदेश  की

 कल्याण के  प्रति  अपनी  प्रतिबद्धता  के  गरीब  जनता  को  कपड़े  की  पूर्ति  करने  के  भारत
 सरकार  द्वारा  दी  जा  रही  घनराशि  के  अतिरिक्त  30  करोड़  रुपये  राजसहायता  के  रूप  में  व्यय  करना

 बड़ा  है  ।  इसी  कारण  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  राज्य  की  गरीब  जनता  को  धोतियां  तथ  पाड़ियां
 50  प्रतिशत  मूल्य  पर  उपलब्ध  करा  सकी  है  इसके  परिणामस्वरूप  की  भी  सहायता
 क्योंकि  उनका  वर्षों  से  पड़े  कपड़े  के  भंडारों  का  निप्टान  हो  गया  और  गरीब  जनता  की  सहायता
 भी  द्वो

 मैं  सरकार  को  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  एक  बार  पुनः  बधाई  देता  मैं  अनुरोध
 करता  हूं  कि  इसे  पूरी  ई  मानदारी  से  लागू  किया  जाए  ताकि  इससे  हमारे  अनेक  हथकरघा  कामगारों

 तथा  ग्रामीण  लोगों  को  लाभ  मिले  तथा  हमारा  राष्ट्र  पूज्य  बापू  जी  द्वारा  दिखाई  णई  राह  पर

 आगे  बढ़  सके  ।

 वाणिज्य  झ्ौर  पूि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  पो०  ए०  :  सभापति

 इस  विधेयक  का  स्वागत  करने  और  तहेदिल  से  इसका  समर्थन  करने  लिए  मैं  माननीय  सदस्यों

 आभारी  मैं  मानता  हूं  कि  जिस  किसी  भी  माननीय  सदस्य  ने  इस  बहस  में  भाग  लिया

 उसने  संगत  और  महत्वपर्ण  मद्े  उठाएं  उन्‍होंने  बहत  से  मल्यवान  सुझाव  दिए  हैं  तथा  मैं  भी

 इस  गौरवशाली  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  जत्र  हम  इस  अधिनियम  के  तहत  नियम  बनायेंगे
 और  जब्र  भी  हम  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  परियोजनाएं  लागू-करेंगे  तत्र
 उनके  सभी  सुझावों  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 |

 एक  बात  जो  हमें  ध्यान  में  रखनी  चांहिए  वह  यह  कि  हथकरघा  राज्य  का  विषय  है  ।
 हथकरधा  उद्योग  का  विक्रास  करना  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  वास्तव  में
 वर्ष  1976  तक  केन्द्रीय  सरकार  ने  व्यवहारिक  रूप  से  हथकरघधा  उद्योग  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  ।

 परन्तु  बाद  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  हथकरघा  उद्योग  के  महत्व  को  समझा  तथा  जिन  क्षेत्रों  में
 केन्द्रीय  सरकार  हथकरघधा  उद्योग  का  विकास”फर  सकती  थी  उन  क्षेत्रों  का  अध्ययन  करने  के  लिए
 श्री  शिवारमन  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  कठित  की  गई  तथा  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार

 पर  भारत  सरकार  में  इसका  एक  अलग  विभाग  बनाया  गया  तथा  हथकरघा  विकास  आयुक्त
 का  एक  पद  बनाया  तब  से  भारत  सरकार  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  विभिन्‍न  तरीकों
 से  मदद  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है

 बहुत से  माननीय  सदस्यों  ने  यह  प्रश्न  उठाया  है  कि  क्या  भारत  सरकार  के  लिए  हथकरघा
 उद्योग  की  देखभाल  हेतु  एक  अलग  मंत्रालय  अथवा  विभाग  बनाना  सम्भव  होगा  ।  मुझे  डर  है  कि
 राज्य  सरकारें  शायद  इस  प्रस्ताव  को  मंजूर  ना
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 .  व्यवहारिक  तौर  पर  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  इस  विशेष

 विधेयक  से  हथकरघा  उद्योग  की  सारी  कीः  सारी  समसस्‍्थायें  हल  नहीं  हो  जाएंगी  ।  मैं  उनसे  इस

 मुद्दे  पर  सहमत  हूं  ।  परन्तु  मुझे  विश्वास  है
 कि  हयकरघा  उद्योग  की  बहुत  सी  समस्याओं  को  काफी

 हृद  तक  हल  करने  में  यह  विधेयक  सहायक  होगा ।

 5.00  मण्प०  :

 जब  हम  हथकरघा  उद्योग  की  बात  करते  हैं  तो  हमारे  सामने  कतिपय  मदों  को  हथकरघा
 क्षेत्र  के  उत्पांदनों  के  लिए  आरक्षित  करने  का  ही  '  प्रश्न  नहीं  होता  |  माननीय  सदस्

 इंगित  किया
 है  कि  सरकार  को  बुनकसें  को  आवश्यक  कच्चे  माल  की  करघों  के

 करण  तथा  उनको  बाजार  की  सुविधा  दिलाने  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  ये  सभी  चीजें  बड़ी
 जरूरी  जब  तक  हम  उन्हें  बाजार  की  सुविधा  मुहैया  नहीं  उनको  उचित  मूल्य  पर
 श्रीध्रता  से  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  कराते  तो  इनमें  से  बहुत  से  लोगों  की  स्थिति  वही

 हम  पूरी  तरह  से  इस  तथ्य  से  परिचित  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सदन  को  याद  होगा  कि  1984  के

 वर्ष  को  वर्ष  घोषित  किया  गया  था  हमने  बुनकरों  की  सहायता  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  को  मदद  देने  के  लिए  कई  उपाय  किए  मैं  स्वयं  देश  में  घ्मम  हुं
 और  सहकारी  समिति

 के  शिखर  हथकरघा  निदेशकों  और  हथकरघा  उद्योग  के  प्रभारी
 मंत्रियों

 से  मिला  हूं  ।  मैंने  उनसे  अलंग  अलग  मुलाकात  की  वास्तव  इसके  परिणाम  स्वरूप
 ही  भारत  सरकार  ने  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  की  अनेक  योजनाएं  बनाई  मैं  एक  बार  फिर
 माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता  हूं

 कि  हमने  इस  बात  पर  भी  गहराई  से  विचार  किग्रा  है
 कि  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  कया  कर  सकते  हम  इसके  लिए
 वचनबद़  हैं  ।

 यदि  हम  उद्योग  के  विकास  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  चर्चा  करें  तो  मैं  समझता

 हूं  इसमें  बहुत  समय  जो  अधिक  महत्वपूर्ण  है  वह  है  कच्चे  माल  की  पूर्ति  विशेषरूप  से

 हथकरघा  क्षेत्र  को  सूत  की  जो  कि  हमेशा  से  अत्यधिक  विवाद  का  विषय  रहा  क्‍योंकि
 कभी  कीमतें  बहुत  ऊंची  चढ़  जाती  हैं  और  कीमतें  कम  भी  हों  तो  भी  बनकरों  को  इस

 लाभ  नहीं  मिलता  ।  भारत  सरकार  ने  इस  समस्या  काब  पाने  के  लिए  बहुत  से  कदम  उठाए
 हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  भारत  सरकार  ने  स्पिनिंग  और  कम्पोजिट  मिलों  के  लिए  यह  अनिवाय  कर
 दिया  है  कि  वे  अपने  कुल  बिक्री  योग्य  सूत  का  50%  से  कम  लच्छेदार  सूत  के  रूप  में  तैयार  नहीं
 करें  ।  उनके  लिए  यह  भी  अनिवार्य  कर  दिया  गया  है  कि  इस  50  प्रतिशत  में  से  85  प्रतिशत  40
 काऊन्ट  से  कम  का  होना  जो  कि  हथकरघा  उद्योग  की  प्राथमिक  आवश्यकत  यह  एक
 कदम  सरकार  ने  उठाया  है  और  इसे  लागू  किया  जा  चुका  दीघेकालीन  नीति  के  रूप  में  हमने
 योजना  के  दोरान  पहले-पहल  25  लाख

 तकुओं  की  क्षमता  वाली  25
 बुनकरों  की  एक  सहकारी

 2३0;  .



 747,  1907  हथकरघा  वस्तु  विधेयक  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पादित  रूप  में

 कताई  मिल  स्थापित  की  ।  हमने  बुनकरों  की  सहकारी  समितियों  के  अधीन  6  और  कताई  मिलें

 स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  ताकि  बुनकर  अपनी  आवश्यकताओं  का  स्वयं  ध्यान  रख  सकें  । इस

 निमित्त  32  करोड़  रुपए  रखे  गए  थे  ।  बाद  जब  हमें  पता  चला  कि  हमने  इसके  लिए  जो  घन

 आबंटित  किया  वह  पर्याप्त  नहीं  था और  एककों  की  संख्या  जो  अधिक  हो  जानी  थी  अधिक

 नहीं  हुई--वास्तव  में  यह  संख्या  25  भी  बजाय  घट  कर  तेरह  हो  तब  हमने  योजना  आयोग  का

 दरवाजा  खंटखटाया  तथा  इसके  निमित्त  लगभग  10  कस्रेड़  रुपये  अधिक  आबंटित  कराए  तथा

 अन्ततोगत्वा  हम  सारे  देश  में  इन  मिलों  की  संख्या  13  से  20  पहुंचा  सके  जिससे  तकुओं  की  संख्या

 में  5.54  लाख  की  और  वृद्धि  हुई  ।  मुझे  यकीन  है  कि  ये  नए  एकक  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं

 में  है ंतथा  एक  बार  इनके  चालू  हो  जाने  पर  सूत  की  कमी  विषयक  बहुत-सी  समस्‍यायें  हल  हो

 जाएंगी  ।  हे

 बुनकरों  की  सूत  की  न्यूनतम  आवश्यकता  पूर्ति  हेतु  हमने  सूत  बैंकों  की  स्थापना  के  वियय

 में  भी  सोचा  है  ।  श्री  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  ने  इसके  लिए  जोरदार  तर्क  रखा  वास्तव  में  हाल
 ही  में  स्थापित  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  इसी  आधार  पर  व.ये  कर  रहा  है  तथा  हम  अब

 पूरे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  एक  ऐसा  ही  एक  बैंक  गोहाटी  में  स्थापित  कर  सके  दो  केरल  राज्य  में

 पहले  ही  खोले  जा  चुके  हैं  तथा  बहुत  शीघ्र  बिहार  में  एक  और  यसूत  बैंक  खोलने  जा  रहे

 )

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  आन्ध्र  प्रदेश  की  स्थिति  क्‍या  है  ?  तमिलनाडु  की  कया  स्थिति  है  ?

 उत्तर  प्रदेश  की  स्थिति  क्‍या  है  ?  ...
 *

 श्री  वी०  सोम्नाद्रीसवरा  राव  :  जिन  नई  चार  कताई  मिलों  की  हमारी  सरकार ने  केन्द्रीय

 सरकार  को  सिफारिश  की  है  उनकी  स्थिति  क्‍या  है  ?  »

 श्री  पी०  go  संगमा  :  इस  दौरान  सरकार  ने  कताई  मिलों  के  बारें  में  अपनी  नीति  बदल
 दी  है  क्योंक्रि  हमने  अपने  देश  में  तकुओं  की  पूर्ण  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  है  ।  हमारे  यहां  विश्व  में
 सबसे  अधिक  तकुए  इसलिए  हमने  इसे  गैर  लाईसेंस  सुदा  सूची  से  हटाकर  लाइसेंस  सुदा  सूची
 में  कर  दिया  |  इस  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  भविष्य  में  कताई  मिलों  को

 गुणों  के  आधार  पर  स्थाप्रित  करना  होगा  तथा  हम  इसे  जिला  वर्ग  में  लाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  अन्य  राज्यों  का  सम्बन्ध  हमने  कह  दिया  है  कि  राज्य  सरकारें  अपना  सूत
 बैंक  स्थापित  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  तथा  जो  कुछ  मदद  हम  कर  सकते  हम  करने  को  तैयार

 वास्तव  में  केरल  राज्य  सरकार  ने  अपने  बल  बूते  पर  पहल  की  है  ।  मैं  राज्य  सरकारों  को  आग्रह '  कर  रहा  हूं  कि  शीघ्र  इस  मामले  में  आगे  वास्तव  में  हमारे  वाणिज्य  मंत्री  ने  यह  निर्णय

 किया  है  कि  हमने जो  सूत  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  तैयार  किया  है  वह  मिल  की  दरों  पर-उन
 राज्य  सरकारों  को  दे  दिया  जाएगा  जो  अपने  सूत  बैंक  स्थापित  हम  अलग  से  कुछ  भी  कर

 नहीं  लगायेंगे  1...  )
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 5
 ब्रो०  एन०  रंगा  :  सहकारी  समितियों  को  ऋण  देने  के  विषय  में  क्या  स्थिति  है  ?

 अब्विल  भारतीय  स्तर  के  शीर्ष  संगठन  सहित  प्रत्येक  राज्य  में  अलग  अलग्ग  सूत  बैंक  खोलने  होंगे
 ताकि  उत्पादन  के  लिए  तथा  उनके  स्वयं  के  रख-रखाव  के  लिए  उनको  ऋण  दिया  जा  सके  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  वास्तव  में  हम  शीष॑स्थ  सहकारी  समितियों  को  बड़ी  उदारता  से

 बैंक  ऋण  देते  मैं  इस  सदन  को  बता  दूं  कि  वर्ष  1976-77  में  शीषंस्थ  समितियों  को  दिया  गया

 ऋण  24  करोड़  रुपये  1982-83  में  इसे  बढ़ाकर  153  करोड़  रुपए  कर  दिया  तथा  1983-84

 में  इसमें  और  वृद्धि  करके  198  करोड़  रुपए  कर  दिया  है  ।  हम  सर्बॉत्धित  राज्य  सरकारों  को  इसमें

 ब्याज  पर  छूट  भी  दे  रहे  इसलिए  यह  सच  नहीं  है  कि  हथकरघा  उद्योग  को  ऋण  नहीं  मिल

 रहा  ऋण  उपलब्ध  है  ।  और  ये  सभी  इस  बांत  पर  निर्भर  है  कि  सम्बन्धित  सहकारी  समिति

 या  शीष॑स्थ  समिति  कितनी  सक्रिय

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  बिचौलियों  द्वारा  पैसा  बनाने  का  प्रश्न  ठीक  ही  उठाया

 यह  सुझाव  भी  दिया  गया  कि  हथकरघा  उद्योग  को  सहकारी  समितियों  के  अधीन  लाया  जाना

 यह  भारत  सरकार  की  सुविचारित  नीति  रही  वास्तव  छठी  योजना  में  हमारा
 लक्ष्य  60  प्रतिशत  हथकरघा  क्षेत्र  को  सहकारी  क्षेत्र  में  लाना  मुझे  माननीय  सदस्यों  को  यह
 बताते  हुए  हर्ष  हो  रहा  है  कि  हम  60  प्रतिशत  क्षेत्र  को  सहकारी  क्षेत्र  के  अधीन  ल्ञाने  के  लक्ष्य  में

 सफल  होंगे  ।

 एक  अन्य  जिसका
 माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  नहीं  किया  है  संसाधन  प्रक्रिया  का  क्षेत्र

 है  ।  परन्तु  मैं  इसका  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  करधा-पूर्व  और  करघोत्तर  प्रक्रियायें  हधकरघा
 उद्योग  के  दो  महत्वपूर्ण  भाग  हैं  इसके  लिए  भी  बहुत-सा  घन  दे  रहे  मैं  विभिन्‍न  राज्य
 सरकारों  को  रंगाई-गृह  स्थापित  करने  के  लिए  दिए  गए  घन  के  आंकड़ों  को  उद्धृत  नहीं  करना

 चाहता  ।  मैं  सदन  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  दि  भविष्य  में  यदि  राज्य  मदद  मांगेंग्री  तो  -

 हम  मदद  देने  के  लिए  तैयार  मैं  डींग  नहीं  हांक  रहा  हूं  बल्कि  यह  सच  है  कि  मैं  कुछ  राज्यों  में
 गया  हूं  और  मैंने  कहा  है  कि  धन  को  छोड़ने  के  बजाय  उनको  कुछ  धन  ले  लेना

 विपणन  का  क्षेत्र  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  इस  संबंध  में  सदस्यों  ने  बहुत  सटीक  विचार
 व्यक्त  किए  हैं  और  इसकी  महत्ता  स्पष्ट  करते  हुए  इस  संबंध  में  अपनी  प्रकट  की  है  ।  जब  तक

 हम  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  विषणन  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  नहीं  करते  तब  तक  उनकी
 तरक्की  की  बात  तो  छोड़िए  उनक्रे  लिए  जीवन  निर्वाह  भी  कठिन  होगा  ।  मैं  नहीं  . जानता  कि  हम
 इस  समस्या  को  कंसे  हल  कर  पायेंगे  । इस  समय  हम  देश  के  विभिन्‍न्त  स्थानों  अथवा  विभिन्‍न
 नगरों  में  राष्ट्रीय  हथकरघा  डिपो  खोलते  हैं  जहां  हम  हथकरघा  कपड़े  पर  20  प्रतिशत  छूट  देते
 प्रकट  तौर  पर  देखने  में  ऐसा  लगता  जैसे  यह  प्रणाली  बहुत  अच्छी  तरह  कार्य  कर  रही  मैं
 नहीं  जानता  कि  यह  वास्तव  में  ठीक  काम  कर  रही  है  अथवा  नहीं  क्योंकि  कुछ  माननीय  -  सदस्यों  ने

 कुछ  शिकायत  की  तमिलनाडू  के  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  हम  वितरण  के  लिए
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 नि  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 पर्याप्त  धनराशि  नहीं  दे  रहे  में'उन्हें  बता  दूँ  कि  हमने  हाल  ही  में  तमिलनाडू  सरकार  को

 करीब  पांच  करोड़  रुपये  की  छूट-राशि  दी  इस
 तरह  हम  उनकी  सहायता  करने  का प्रयास

 कर  रहे  हैं  ।

 मैं  व्यक्तिगत  तौर  पर  यह  सोच  रहा  हूं--मैं  इसे  सरकार  के  निर्णय  के  तौर  पर  नहीं  बता

 रहा  हूं--हथकरघा  क्षेत्र  में  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  है  बुनकरों  को  नियमित  रूप  से  और  उचित

 मूल्य  पर  विशेषकर  सत  उपलब्ध  कराना  ।  मैं  व्यक्तिगत  तौर  पर  यह  देखने  का  प्रयास

 कर  रहा  हूं  कि  यह  किस  तरह  उत्तम  रीति  से  क्रिया  जा  सकता  सातवीं  योजना  में  हम  इसका

 कोई  फामू ला  निकाल  लेंगे  ।

 श्री  रेड्डी  ने  एक  बहुत  ही  मान्य  मुद्दा  उठाया  है  कि  हम  क्‍यों  न  उन  वस्तुओं  की  एक  अनुसूची

 बना  जिनको  हम  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  करने  की  सोच  रहे  हैं  ।  हमने  जानबुझ  कर
 दो  का  रण़ों  की  वजह  से  ऐसा  नहीं  किया  ।  जैसा  कि  मैंने  प्रारम्भ  में  विधेयक  प्रस्तुत  करते  समय
 सरकार  का  विचार  एक  नई  कपड़ा  नीति  बनाने  का  जिसके  लिए  हम  वस्त्र  उद्योग  की  मल
 संरचना  को  देख  रहे  थे  ।  अतः  हमने  सोचा  कि  हम  इससे  बाद  में  अच्छी  तरह  निपट  सकेंगे  ।

 “
 दूसरे  यदि  हम  अनुसूची  बना  लें  और  उस  अनुसूची  को  इस  विधेयक  से  साथ  परिशिष्ट  के

 रूप  में  जोड़  दें  तो  यदि  बाद  में  हमें  किसी  वस्तु  को  बदलना  होगा  तो  हमें  इस  अधिनियम  में  संशोधन
 करने  के  लिए  संसद  में  आना  जिसमें  बहुत  समय  लग  जाएगा  ।  इसलिए  हमने  जान  बूझ  कर
 ऐसी  कोई  सूची  नहीं  बनाई  कि  यदि  कभी  हम  सूची  में  संशोधन  करना  चाहें  तो  हम  तत्काल  ऐसा
 कर

 सकें
 ।

 मैं  श्री  रेडडी  को  और  इस  सदन  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हम  वास्तव  में  यह  काम
 करना  चाहते  हैं  तथा  मैं  सुनिश्चित  करू  गा  कि  इस  विधेयक  को  लागू  करने  में  कोई  देरी  न  हो  ।

 हम  यथाशीघ्य  इस  विधेयक  को  लागू  कर  देंगे  ।

 -  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  यथा  शीघ्र

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  जी  यथा  शीष्य  ।  श्री  ने  बहुत  ही  मजेदार  प्रुडुज़  उठाया  ।
 डागा जी  मैं  आपको  भूल  रहा  था  ।

 श्री  ई०  रेडडी  :  क्या  हम  आशा  कर  सकते  हैं  कि  धारा  3  के  अधीन

 अधिसूचना  छः  महीने  के  भीतर  जारी  कर  दी  जाएगी  ।  *
 ल

 श्री  पौ०  ए०  संगमा  :  मैं  आपसे  कोई  वायदा  नहीं  परन्तु  मैं  पूरा  प्रयत्न  करूंगा  ।

 श्री  डागा  वास्तव  में  ही  इस  सदन  में  एक  दिलचस्प  भादमी  मैं  पिछले  पांच  सालों  से
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 पी०  ए०  ‘

 उन्हें  देख  रहा  हूं  और  अब  पिछले  तीन  महीनों  से  उन्हें  देख  रहा  जब  भी  कभी  सदन  में  किसी
 *  विधेयक  पर  बहस  होती  है  वह  हमेशा  कहते  हैं  क्रि  यह  विधेयक  लाना  आवश्यक  नहीं  ऐसा  विधेयक

 लाने  का  कोई  मतलब  ये  कानून  लागू  नहीं  किए  जाते  और  इसलिए  इस  विधेयक  को  पेश

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  तथा  यह  विधेयक  नहीं  लाया  जाना  चाहिए  था  ।  मैं  समझता  हूं  गलती

 से  श्री  डागा  इस  सदन  में  उपस्थित  हैं  ।
 ह्

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  मैंने  कहा  था  कि  इसमें  कतिपय  संशोधनों  की  आवश्यकता  मैंने
 जो  प्रश्व  आप  उस  पर  गौर  करें  ।  मैंने  कहा  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  तहत

 '  क्‍या  जिसका  जिक्र  आपने  विवरण  पत्र  में  किया

 दूसरी  बात्त  जो  मैंने  कही  वह  बह  कि  हम  आंकड़े  जानना  चाहते  हैं  ।

 *  श्री  पो०  ए०  संगमा  :  आप  देश  में  कानून  तथा  अधिनियमन  संबद्धता
 से  इन्कार  नहीं  कर  सकते  ।  आप  तो  इसके  विरुद्ध  बोलते  आ  रहे  देखिये  संसद  का  कार्य  क्या

 है  ?  यह  प्तरकार  का  विधायी  निकाय  है  ।  ए

 -  श्रो  मूल  चन्द  डागा  :  परन्तु  उन्हें  अलमारी  में  नहीं  रखना

 -  श्री  पी०  ए०  संगमा  :  दूसरी  बात  श्री  डागा  तथा  मेरे  विचार  से  कर्नाटक  से  एक  माननीय
 सदस्य  ने  खादी  के  बारे  में  उठाई  है  ।  ध

 के०  के०  तिवारी  आपका  मतलबं  है  कि  श्री  डागा  को  अलमारी  में
 रख

 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  श्री  डागा  यह  भूल  जाते  हैं  कि  वे  रेगिस्तानी  इलाके  के  हैं  तथा  मैं

 हिमालय  क्षेत्र  से  हूं  । यदि  श्री  डागो  अपनी  खादी  की  कमीज  पहनकर  मेरे  क्षेत्र  में  रहें  तो  वह  दो
 घण्टे  भी  जिन्दा  नहीं  रह  सकते  तथा  यदि  मैं  अपने  क्षेत्र  के  कपड़े  पहनकर  रेगिस्तान  में  जाऊंतो
 मैं  भी  दो  घण्टे  जिन्दा  नहीं  रह  सकता  ।  इसीलिए  मेरे  विचार  से  व्यक्ति  के  कपड़े  पहनने  का  प्रश्न
 व्यक्ति  की  इच्छा  तथा  जिस  क्षेत्र  में  वह  व्यक्ति  रहता  है  उसकी  आवश्यकता  पर  छोड़  देना

 यदि.हम  खादी  की  बात  करते  हैं  तो  मेरे  अपने  व्यक्तिगत  विचार  में  खादी  के
 उस  स्वरूप  पर  विचार  करना  चाहिए  जिसका  प्रचार  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  दौरान  किया  गया

 गांघी  जी  ने  हम  सभी  को  केवल  खादी  पहनने  तथा  खादी  बुनने  का  आह्वान्‌  किया  था
 क्योंकि  उस  समय  कपड़ा  उद्योग  अंग्रेजी  सरकार  के  नियन्त्रण  में  था  जो  हमें  स्वीकार्य  नहीं

 था  ।  उस  समय  विदेशी  कपड़ों  की  होली  जलाई  गई  तथा  गांधी  जी  ने  भाद्वान  किया  कि  हमें
 :  अंग्रेजी  कपड़ा  मिलों  द्वारा  उत्पादित  कपड़े  नहीं  पहनने  इसके  अतिरिक्त  विकल्प  ही  क्या
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 या  ?  विकल्‍प  केवल  यही  था  कि  हम  खादी  अपनाएं  तथा  अपने  कपड़े  खद  बुनें  ।

 क्या  इसका  कोई  औचित्य  है  ?  परन्तु  आज  यदि  हमें  यह  कहना  पड़े  कि  सभी  को

 खादी  पहननी  तो  मेरे  विचार  से  कपड़ा  उद्योग  जो  पिछले  35  वर्षों  में  काफो  उन्नत  हो

 चुका  है**

 ओऔ  जैनुल बशर  :  श्री
 आप  कांग्रेसी  हैं  तथा  एक  के लिए  खादी  पहननी

 जरूरी  हम  अपने  संविधान  को  बदल  नहीं  सकते  ।

 :  श्री  नारायण  चोबे  ):  किसी  भी  वैज्ञानिक  वस्तु  को  कांग्रेस  अपना  लेती

 श्री  जेनुल  बशर  :  कांग्रेसी  के
 लिए  खादी  आवश्यक  है  ।

 .  संमापति  महोदय
 :  माननीय  मन्‍्त्री  जी  को  उत्तर  देने  दीजिए  ।

 एन०  जो०  रंगा  :  आदर  सहित  मेरा  निर्वेदन  है  कि  मैं  खादी  के  विरुद्ध  नहीं

 हूं  ।  खादी  तो
 आएगी

 ही  ।  खादी  एक  राष्ट्रीय  पोशाक  है|  यह  तो  स्वीकार कर  लिया  है  परन्तु  मैं
 केवल  यह  कह  रहा  हूं

 कि  आजकल  की  श्थिति  को  देखते  हुए  हमारा  यह  कहना  उचित्त  नहीं  है  कि .

 सभी  को  खादी  पहननी  चाहिए  |  यह  सम्भव  नहीं  जैसे  एक  मैं  यदि  मैं  खादी  पहनना
 पसन्द  न  करू  **'  )

 «मैं  अपनी  व्यक्तिगत  राय  दे  रहा  हूं  ।

 -  ओ  मारायण  चोबे  :  उनका  कथन  तर्क  सम्मत  है  ।

 कि  हम  खादीਂ  पर  चर्चा  नेंहीं  कर  रहे  उन्हें  विषय  में  बाठ  करने  की  आवश्यकता  नहीं  जो
 उनके  लिए  बिल्कुल  नया  है  तथा  उनकी  समझ  से  बाहर  ये  उनके  ज॑से  मन्‍्त्री  के  लिए  बड़ी
 खतरनाक  बात  हैं  क्योंकि  वह  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  तथा  कांग्रेसी  जीवन  प्रणाली  के  प्रति  वचनबद्ध

 उनके  द्वारा  कहे  गये  शोभा  नहीं  देते  ।  खादी  के  अनौचित्य  या  औचित्य  के  बारे  में  या
 किसी  और  दृष्टि  से  खादी  के

 बारे  में  उन्हें  बात  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  कृपया  किसी  अन्य
 विषय  पर  चर्चा  शुरू  कीजिए  |  )

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  अध्यक्ष  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  को  सुझाव  दे  सकता  हूं
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 '  श्री  पी०  ए०  संगमा  :  आदर  मैं  केवल  एक  माननीय  सदस्य  की  बात  का

 उत्तर  दे  रहा  था  जो  यह  कह  रहे  थे  कि  मैं  खादी  के  विरुद्ध

 ait  श्रो  जैनुल  बशर  :  आपके  मन्त्री  के  नाते  नहीं  बल्कि  एक  कांग्रेसी  होने  के  नाते  बात  करनी

 चाहिए  ।

 श्रो  बो०  सोभनाद्रीसबरा  राव  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा'*ਂ

 समापति  महोदय  :  श्री  सोभनाद्रीसवरा  कृपया  बैठ  जाईये  ।

 श्री  बो०  सोभनाप्रीसवरा  शव  :  आपके  माध्यम  से  मेरा  माननीय  मंत्री  से  सामान्य  निवेदन

 .  है  कि  उनके  लिए  यह  सही  और  उचित  होगा  यदि  वह  अपनी  टिप्पणी  कि--गांधी  का
 कल  कोई  महत्व  नहीं  वाषअ  ले  व॑ंह्‌  तो आजकल  और  भी  महत्व  रखते  हैं  |

 गे
 -  ञआऔरी  पी०  ए०  संगमा  :  मेरा.यह  नम्न  निवेदन  है  कि  मेरा  मतलब  खादी  के  अनादर  से  नहीं

 है  ।  खादी  तो  रहनी  ही  इसमें  मेरी  राय  भिन्‍न  नहीं  है  तथा  वास्तव  में  मैं  जब  यह
 कहता  हूं  कि  मैं  इसका  आदी  नहीं  हूं  तो  मैं  आपको  बता  देना  चाहता  हूं  कि  मैं  भी  कभी-कभी
 खादी  पहनता  हूं  परन्तु  मैं  इसे  हमेशा  नहीं  पहनता  ।  मैं  केवल  अपत्ती  व्यक्तिगत  राय

 रे
 रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  उत्तर  देने  दीजिए  ।

 क्रो  राम  प्यारे  पनिका  :  प्रत्येक  सक्रिय  कांग्रेसी  सदस्य  को  खादी  पहननी

 चाहिए  ।

 श्री  पी०  संगमा  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  अन्य  मुद्दे  उठाए  हैं  उनमें  सलाहकार  समिति

 का  गठन  भी  शामिल  है  ।  तथा  अन्य  दूसरे  मुद्दों  के  बारे  में  मैं  आपको  केवल  आश्वस्त  कर  सकता

 हूं  कि इस  समिति  के  गठन  के  समय  सरकार  उन  सभी  सुझावों  को  ध्यान  में  रखेगी  जो  इस  सदन  में

 दिए  गए  हैं  ।  हु

 दण्ड  के  बारे  में  एक  विशेष  बात  कही  गई  थी  जो  मेरे  विचार  से  ही  लोगों  ने  उठायी

 है  तथा  वह  यह  है  कि  6  महीने  की  सजा  तथा  5000  रुपए  जुर्माना  बहुत  कम  मेरा  ख्याल  है
 कि  आपने  इसे  आंशिक  रूप  में  ही  पढ़ा  यह  5000  *०  प्रति  करघा  है  ।

 दूसरे  सदस्य  ने  प्रश्न  उठाया  है  कि  नियम  अनाने  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।
 वास्तव  में  धारा  19  सरकार  को  नियम  बनाने  का  अधिकार  प्रदान  करती

 |
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 पर
 इन  कुछ  शब्दों  के  साथ  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 .  अनन्य  रूप  से  हथकरघों  द्वारा  उत्पादन  हेतु  कुछ  वस्तुओं  का  आरक्षण  करने  के

 लिए  और  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा

 द्वारा  रूप  में  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  महोद्यय  :  सदन  अब  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  आरम्भ  करेगा

 खण्ड  2  और  3

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड 2  झौर  3  विधेयक में  जोड़  दिए  गए  ।  .

 खण्ड  4  ससिति  का  ]  रे

 ,  सभापति  महोदय  :  प्रो०  रंगा  क्‍या  आप  संशोधन  पेश  करना  चाहते  हैं  ?
 ५  on  २७२७

 :
 थ्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  जी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  2--

 पंक्ति  36  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  स्थापित  किया

 सलाहकार  समिति  एक  स्थायी  समिति  जिसका  गठन  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  हर  दो  वर्षों  के  बाद  किया  जायेगा  ।”

 ४  सलाहकार  समिति  में  आन््र  उत्तर  प्रदेश  और  विहार
 से  तीन-तीन  उड़ीसा  ओर  ग्रुजरात  से

 237



 हँथकरघा  वस्तु  विधेयक  1985  ® 28  1985
 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 एन०  जी०

 दो  सदस्य  तथा  पश्चिम  जम्मूं  और  हिमाचल
 राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  से  एक-एक  सदस्य

 तथा
 असम  सहित

 पूर्वोत्तर  राज्यों से  तीन  निनका  चयन  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  किया  जाएगा  और  अखिल  भारतीय  हथकरघा  बुनकर
 कांग्रेस तथा  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियाँ

 से  तीन  शामिल
 किये  जायेंगे  ।”

 श्री  ई०  भ्रय्यापुं  रेड्डी  :
 हम  इस  संशोधन  का  हृदय  से  समर्थन  करते

 )

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  सभापति  मेरा  विचार  था  कि  माननीय  मन्‍्त्री  इस  बात
 का  उल्लेख  परन्तु  वे  खद्दर  के  बारे  में  यूं  ही बहस  करने  लग  इसीलिए  अपने  संशोधन
 में  जो  मैंने  सुझाव  दिया

 था  अर्थात्‌  सलाहकार  समिति  के  गठन  के  बारे  में  जो  सुझाव  दिया  .

 उसका  उल्लेख  करना  वह  भूल  गए  मेरा  विचार  था  कि  वह
 या

 तो  इसे  स्वीकार  कर  लेंगे  या  यूं
 कहिए  कि  वह  इसी  र  पर  सलाहकार  समिति  का  गठन  करने  जा  रहे  मैं  उनसे  आग्रह

 करूंगा  कि  जो  हमने  यहां  सुझाव  दिए  हैं  उन  पर  कुछ  विचार  करेंगे  ।
 ‘

 खादी  के  प्रश्न  पर  बात  करते  दूसरी  बात  है  कि  मैं  सदन  को  आश्वस्त  कर  सकता

 हूं  कि  जहां  तक  मैं  समझता  मैं  सरकार  की  बात  तो  नहीं  कह  सकता  लेकिन  आज  भी  कांग्रेस  ने

 खादी को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  रूप  में  अपनाया  हुआ  है  ।  मैं  मन्त्रियों  तथा  अपने  दल  के  अन्य  सदस्यों
 को  कांग्रेस  की  इस  वचनबद्धता  के  प्रति  अवगत  कराना  मैं  नहीं  चाहता  कि  वे  ब्य्थ  में  इन

 आधिक  तकों  में  पड़े  क्योंकि  यह  50,  60  या  70  वर्ष  पूर्व  हमें  अग्रेजों  ने  तथा  दूसरे  उपनिवेशी

 स्वामियों  ने  सिखाई  थीं  ।

 हमारे  एक  मित्र  द्वारा  दिये  गये  तक  के  सम्बन्ध  में  एक  और  शब्द  जोड़ना

 चाहूंगा  ।  उन्होंने  कहा  कि  हथकरघा  बुनकरों  को  महत्व  दें  तथा  उनकी  मदद  करें  परन्तु यह
 आवश्यक  नहीं  है

 कि  उनके  करघों  को  उतना  ही  महत्व  यदि  करघे  से  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं

 और  चाहें  यह  उन्‍नत  किस्म  का  भी  हो  जितनी  आय  की  आवश्यकता  होती  उतनी  आय

 भी  इनसे  नहीं  हो  पाती  ।  तो  हमें  हथ-करघा  के  बारे  में  अधिक  चिन्ता  की  आवश्यकता  नहीं  है
 चाहें  इसमें  सुधार  भी  किया  गया  हो  ।  हमें  उनके  स्थान  वद्युत-करघधों  आदि  को  अपनाने  में

 कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  उन्होंने  यह  तकं  दि  ।  मैं  इस  तक  के

 बिल्कुल  विरुद्ध  हूं  । यह  एक  ऐसा  तक  है  जिसका  प्रचार  अंग्रेज-अ्थंशास्त्री  किया  करते  यदि
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 हमने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  होता  तो  प्रथम  जहां  तक  कपड़ा-उद्योग  का  सम्बन्ध  है  भारत  में

 किसी  भी  प्रकार  के  उद्योग  की  कोई  आवश्यकता  न  होती  |  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  उस  समय

 बाकी  विश्व  की  जरूरतों  को  अंग्रेजी  कपड़ा-उद्योग  पूरा  कर  रहा  था  तथा  इसे  सबसे  कुशल  माना
 जाता  था  ।  इसके  बावजूद  इस  देश  के  पू  जीपतियों  ने  यहां  के  अपने  कपड़ा-उद्योग  को
 बचाने  के  लिए  अनुरोध  किया  जबकि  अंग्रेज  यह  कहते  रहते  थे  कि  भारतीय  वस्त्र  उद्योग

 इतना  कार्यकुशल  नहीं  है  जितना  कि  अंग्रेजी  वस्त्र-उद्योग  ।”
 बचाव  के  अन्तगंत  हमने

 अपने  बस्त्र-उद्योग  को  प्रोत्साहन  दिया  तथा  उन्हें  स्थापित  इसी  तरह  बाद  वही  तक

 हथकरघा  के  बारे  में  दिया  गया  है  ।  मुझे  उसका  अधिक  ब्यौरा  देने  की  आवश्यकता  नहीं  ।

 सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  यदि  मुझे  इन्सानों  को  भी  अधिक  महत्व  देना  पड़े
 -

 तो  भी  यही  कहना  होगा  कि  वे  बुनकर  ही  तो  हैं  जो  करघों  को  चलाते  हैं  जैसा  कि  यहां  इस  सदन  में

 कहा  गया  है  कि  इस  हथ-करघां  बुनकर  उद्योग  में  4  करोड़  लोग  कार्य  करते  यदि  हमें  इन्हें

 विद्युत-करघों  को  अपनाना  पड़े  तो  अगले  10  या  15  वर्षों  में  इस  सरकार  के  लिए  या  किसी  भी

 सरकार  के  लिए  कहां  तक  इन  करोड़ों  लोगों  के  लिए  रोजगार  देना  सम्भव  होगा  जो  इसके  कारण
 :  बेरोजगार  हो  जाएंगे  ।  आज  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  रोजगार  की  व्यवस्था  करना  ।  हम

 रुग्ण  बस्त्र-उद्योग  को  वित्तीय  सहायता  क्‍यों  दे  रहे  इसलिए  कि  हमें  मशीनों  से  प्यार  है
 बल्कि  इसलिए  कि  हमें  उन  लोगों  से  प्यार  है  जो  वस्त्र-उद्योग  में  काम  कर  रहे  हैं  तथा  जिन्हें

 के  रुग्ण  होने  रोजगार  से  निकाला  जा  रहा  इसीलिए  सरकार  इतना  पैसा  पानी

 की  तरह  बहा  रही  है  ।  हि  हि

 प्रत्येक  माह  तथा  हर  वर्ष  करोड़ों  रुपए»  वहां  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  पर  खर्च  किए

 जाते  इसी  तरह  नवीनीकरण  तथा  जूट  मिलों  में  काम  करने  वाले  कामगारों  तथा  विभिन्‍न  अन्य

 लोगों  की  सुरक्षा  पर  खर्च  किए  जाते  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  रोजगार  रोजगार  भी

 ऐसा  नहीं  है  जिससे  उन्हें  मजदूरी  मिलती  हो  बल्कि  वह  स्व-रोजगार  इस  समय  हथकरघधा
 उद्योग  हथकरघा  बुनकरों  को  स्व-रोजगार  प्रदान  कर  रहा  उसके  इस  विशेष  पहलू  की  ओर

 अत्यधिक  ध्यान  दिया  जाना  इस  लिए  विद्युत  करघों  पर  नियंत्रण  रखा  जाना

 इन्हें  लाइसेंस  देने  की  प्रणाली  इसीलिए  शुरू  की  गई  लेकिन  वे  लोग  अपने  स्वार्थ  के  लिए
 कानन  की  उपेक्षा  करते  हैं  जिससे  बहुत  अधिक  विद्युत  करघे  लाइसेंस  के  बिना  भी  चल  रहे  हैं  ।

 बहुत  सारे  विद्युत  करघों  को  एक  साथ  या  उन्हें  एक-एक  करके  भी  शुरू  किया  जा  सकता  यदि

 उन्हें  धीरे-धीरे  लाया  जाता  है  तो  उनके  प्रति  एक  अलग  दृष्टिकोण  अपनाया  जा  सकता  लेकिन

 आमतौर  पर  विद्युत  करधे  हथकरघों  तथा  हथकरघा  बुनकरों  केष्शत्रु  विद्युत  करघों  पर

 नियंत्रण  रखा  जाना  चाहिए  तथा  उनका  क्षेत्र  सीमित  किया  जाना  हथकरघा  उद्योग  को  “

 सुरक्षा  प्रद्सेन  करना  जरूरी  जब  तक  इसमें  लगे  लोगों  के लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  नहीं  कर

 दी  जाती  तब  तक  आपको  इस  बात  की  बहुत  सतंकता  बरतनी  होगी  कि  आप  संगठित  कपड़ा  उद्योग

 विद्युत  करधों  तथा  हथकरघों  के  प्रति  क्या  नीति  अपनाने  जा  रहे
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में
 ह

 एन  ०  जी०

 खादी  के  लिए  मेरे  दल  तथा  शेष  सदन  को  एक  बात  ध्यान  में  रखनीं  होगी  ।  यदि

 इस  देश  में  कुटी  मध्यम  उद्योग  आदि  चाहिए  तो  यह  भेदभाव  पूर्ण  रवैया
 क्यों  अपनाया  जाता  है  ?

 मैं  अपने  माननीय  मित्र  को  बता  दूं  कि  उनके  अपने  क्षेत्र  पूर्बोत्तर--क्षेत्र  में  क्या  हुआ
 हर  घर  में  हथकरघा  है  |  हरकरघे  में  यदिमिल  निर्मित  यूत  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  तो

 आपत्ति  की  कोई  बात  नहीं  हथकरघे  में  घर  में  निर्मित  सूत  का  इस्तेमाल  भी  किया  सकता  है  ।
 -  अतः  पहली  प्राथमिकता  खादी  को  दी  जानी  चाहिए  उसके  बाद  विद्युत-करघे  और

 कपड़ा  उद्योग  को  ।  आशा  है  मेरे  माननीय  मित्र  कपड़ा  उद्योग  में  सुधार  करते  समय  इन  स्वयंसिद्ध
 *  साधारण  बातों  को  जिन्हें  भारतीय  अथंशास्त्र  की  विकासशील  राष्ट्रों  के  अर्थशास्त्र  की  संज्ञा  दी

 जाती  ध्यान  में  जिस  तरह  से  वे  सोच  रहे  हैं  उससे  इस  देश  की  प्रगतिशील  कपड़ा  नीति

 के  विकास  को  भी  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  तथा  रोजगार  के  अवसर  भी  नहीं  बढ़ेंगे  जो  कि  सबसे

 महत्वपूर्ण  बात  है  और  जिसे  संभवतया  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 शी  ई०  अय्यापु  रेड्डी  :  सभापति  मैं  प्रो०  रंगा  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  पर

 कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  हम  खंड  4  में  संशोधन  का  हादिक  समर्थन  करते  हैं  ।  संशोधन  सलाहकार  समिति

 के  गठन  के  बारे  में  जिसके  अनुसार  सलाहकार  समिति  एक  स्थायी  समिति  जिसका  गठन

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हर  दो  वर्षों  में  एक  बार  किया  -
 ॥

 सलाहकार  समिति  में  आन्श्र  प्रदेश  और  बिहार  से  तीन-तीन
 ओर  गुजरात  से  दो-दो  तथा  पश्चिम  जम्मू  और  काश्मी

 हिमाचल  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  से  एक-एक  सदस्य  तथा  असम  सहित
 ह

 पूर्वोत्तर राज्यों से तीन जिनका चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेंत तथा हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों से तीन सदस्य शामिल किए जाएंगे । विधेयक में यह बहुत तक॑ संगत और उपयुक्त संशोधन है । इस संशोधन को शामिल किए बिना खंड 4 अस्पष्ट रहेगा । माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस संशोधन को स्वीकार हु .. थ्री पी० ए० संगमा : वाद-विवाद के उत्तर के दौरान मैं इस मुद्दे का जवाब दे चुका मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि विधेयक के खंड के अन्तर्गत सरक्रार को इस सम्बन्ध में नियम बनाने शक्ति प्रदान की गई है कि सलाहकार समिति का गठन किस प्रकार किया 249
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 ॥॒
 .

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 खंड  19  में  स्पष्ट  रूप  से  व्यवस्था  है.कि  इन  सभी  नियमों  को  बनाने  के  बाद  उन्हें  संसद  के  दोनों
 सदनों  के  समा  पटल पर  रखा  जाएगा  और  अगर  सदन  चाहे  तो  -  उन  पर  चर्चा  तथा  उनमें

 बर्तनों  की  सिफारिश  की  जा  सकती  है  ।

 क्र  न  न्कि  क
 श्री  ई०  भ्रय्यापु  रेड्डी  :  हम  आश्वासन  चाहते  हैं  कि  इन  नियमों  में  इस  संशोधन  की  मूल

 भावना  को  शामिल  किया  जाएगा  दि

 समापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  है  कि  इन  नियमों  को  सभा  पटल  पर  रखा

 जाएगा  ।

 श्री ई०  भ्रष्यापु  रेड्डी  :  यह  आश्वासन  नहीं  है  ।  यह  आश्वासन  दिया  जाना  चाहिए  कि  इन
 नियमों  इस  संशोधन  की  मूल  भावना  की  शामिल  किया  जाएगा  ।

 हि

 st  श्री  पी०  ए०  संगमा  :  मैं  यह  और  कह  सकता  हूं  कि  सलाहकार  समिति  का  गठन  करते

 समय  बुनकरों  के  हितों
 को  जरूर  ध्यान  में  रखा  जाएगा  जैसा  कि  मैंने  आश्वासन  दिया

 ई०  प्रय्यापु  रेड्डी  :  विभिन्‍न  राज्यों  को  प्रतिनिधित्व  देने  के  बारे  में  स्थिति  क्‍या  है  ?

 क्री  पी०  ए०  संगमा  :  और  विभिन्‍न  राज्यों  के  प्रतिनिधित्व  को  भी  ।

 -  श्भाषति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  उत्तर  को  देखते  क्‍या  प्रो०  एन०  जी०  रंगा
 अपना  संशोधन  वापिस  लेगें  !  |

 *
 प्रो०  एन०  जी०  रंगा०  :  मैं  संशोधन  वापिस  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं  मैं  इस  पर

 मतदान  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं  ।

 -  समापति  महोदय  :  या  तो  संशोधन  को  वापिस  लेना  होगा  या  उसे  मतदान  के  लिए  रखना

 होगा  ।

 ब्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  मुझे  आशा  है  सरकार  इस  संशोधन  की  मूल  भावना  को  ध्यान  में

 रखेगी  ।  अगर  ऐसा  है  तो  मैं  संशोधन  को  वापिस  लेना  चाहूंगा  ।  है

 महोदय  :  क्‍या  सभा  श्री  एन०  जी०  रंगा  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  को  वापिस  लेने

 की  अनुमति  देती  है  ।

 संशोषन  सं०  ।  सभा  को  प्रनुभति  से  बापिस  लिया  गया  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  ‘

 खंड  4  विधेयक  का  अंग  बने  ।”
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ५  खंड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ँ

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  5  से  15  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  5  से  15  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  खंड  ।6  ।  क्या  श्रो०  रंगा  अपना  संशोधन  रख  रहे  हैं  ?

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  मैं  नहीं  रख  रहा  ।

 समापति  महोदय  :  क्‍या  श्री  राम  प्यारे  पनिका  अपना  संशोधन  रख  रहे  हैं  ?

 ओ  रास  प्यारे  पनिका  :  मैं  नहीं  रख  रहा  ।  *

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  16  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 >  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ,  खंड  16  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 समापति  भहोदय  :  अब  खंड  17  |  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  17  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत्ति  हुआ  ।

 गा  खंड  17  विधेयक  में  जोड़  दिया

 समापति  महोदय  :  खंड  18  ।  क्या  प्रो०  रंगा  अपना  संशोधन  रख  रहे  हैं  ?

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  मैं  नहीं  रख  रहा  ।

 समापति  महोदय  :  क्या  श्री  राम  प्यारे  पनिका  अपना  संशोधन  रख  रहे  हैं  ?

 शी  राम  प्यारे  पनिका  :  मैं  अपना  संशोधन  नहीं  रख  रहा  ।



 7  1907  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  32  वें  और  33  वें  प्रतिवेदन  और

 जुनमें  उल्लिखित  आयोग  की  सलाह  को  न  मानने  के  मामलों
 के  संबंध  में  सरकार  के  ज्ञापन  पर  चर्चा

 सभापति  महोक्य &  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  18  विधेयक  का  अंग  बने  ।”  ॥॒

 ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  ।

 खण्ड  18  विधेयक  में  जोड़  दिया

 समापति  महोदय  :  खंड  19  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  19  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  19  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाभ  विधेयक  में  जोड़  दिए
 गए

 ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  पारित  किया  जाएਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ee

 भ०  प७

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  32  बें  श्रौर  33  वें  प्रतिबेदन  झौर  उनमें  उल्लिखित
 (grater  झ्रायोग  को  सलाह  को  न  मानने  के  मामलों  के  सम्बन्ध  सें  सरकार

 के  ज्ञापन  पर  चर्चा

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  अगले  विषय  को  लेते  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  ..
 कामसिक  तथा  सुधार  झोर  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पौ०

 सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यहूं  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  1  1981  से  31  मार्च  1982  तक
 की  अवधि  से  सम्बन्धित  1  1982  से  31  1983
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 संघ  लोक  सेवा  के  32  वें  और  33  वें  प्रतिवेदन  और  28  1985
 उनमें  उल्लिखित  आयोग  की  सलाह  को  ने  मानने  के  मामलों  -

 के  संबंध  में  सरकार  के  ज्ञापन  पर  चर्चा
 ई

 के०  पी»  सिंह  देव

 तक  की  अवधि  से  सम्बन्धित  प्रतिविदन  और  उल्लिखित  आयोग  की

 सलाह  को  न  मानने  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  जो  2  मार्च
 1983  और  2  1984  को  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पर  विचार  करती  है  ।”

 जैसा  कि  सदन  को  मालूम  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  संविधान  के  अनुच्छेद
 323  (1)  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  को  आयोग  द्वारा  किए  गए  कार्य  का  प्रतिवेदन हर  साल  प्रस्तुत

 करना  होता  यह  प्रतिवेदन  सरकार  द्वारा  उन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जहां  सरकार  ने  आयोग

 की  सलाह  नहीं  मानी  होती  कारणों  को  बताने  वाले  ज्ञापनों  सहित  सभा  पटल  पर  रखे  जाते

 आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  एक  प्रथा  सी  बन  गई  आयोग  के  का  निष्पादन  पर  विस्तार  से  चर्चा

 तथा  सरकारी  जिसका  उद्देश्य  सेवाओं  में  भर्ती  ओर  प्रबन्ध  की  सभी  प्रकार  की  नीतियों  पर  माननीय

 सदस्य  दभाव  विचारों  को  प्रकाश  में  लाना

 जैसा  क्ति  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ऊंचे

 मामलों  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करता  है  और  सरकारी  कामिक  प्रशासन  से  सम्बन्धित  कई

 मामलों  पर  तथा  सरकार  के  स्वतन्त्र  सलाह  देता  है  और  इन  मामलों  में  आयोग  के  निर्णय  पर

 अधिक  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 इस  सभय  जिन  प्रतिवेदनों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  उनमें  आयोग  ने

 अनुशासनात्मक
 आदि  के  10,071  और  12,936  मामलों  पर  अपनी  सलाह  दी  सरकार  ने  चार

 मामलों  को  छोड़कर  शेष  सभी  मामलों  में  उसकी  सलाह  मान  ली  है  ।

 अप्रैल  1982  से  मार्च  1983  की  अवधि  के  दौरान  2,74,746  उम्मीदवारों  ने  आयोग  को

 विभिन्‍न  परीक्षाओं  और  चयन  के  लिए  आवेदन  किया  था  और  आयोग  द्वारा  8039  उम्मीदवारों
 का  चयन  किया  गया  तथा  विभिन्न  सेवाओं  और  पदों  में  उनकी  नियुक्ति  के  लिए  सिफारिश  की  ।

 आयोग  तीनों  अखिल  भारतीय  सेवाओं  अर्थात्‌  भारतीय  प्रशासनिकः  भारतीय  पुलिस  सेवा
 और  भारतीय  वन  सेवा  के  1,158  राज्य  सेवा  अधिकारियों  की  पदोन्नति  के  मामलों  पर  विचार

 करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  गठित  चयन  समितियों  के  साथ  सम्बद्ध  था  !  प्रतिवेदन  में  बताई

 गई  अवधि  के  दोरान  तीनों  सेवाओं  के  लिए  439  राज्य  सेवा  अधिकोरियों  की  चयन  सूची  में

 शामिल  किया  गया  जहां  तक  केन्द्रीय  सेवाओं  में  पदोन्‍नति  का  सम्बन्ध  है  16,172
 अधिकारियों  के  मामलों  पर  विभागीय  पदोन्नति  समितियों  द्वारा  विचार  f  गया  आयोग  इन
 समितियों  से  भी  संबद्ध  उच्च  पदों  पर  पदोन्‍नतियों  के  लिए  3793  अधिकारियों  की  एक
 तालिका  बनाई  गई  ।

 |
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 7  1907  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  32  वें  और  33  वें  प्रतिविदन  और
 उनमें  उल्लिखित  आयोग  की  सलाह  को  न  मानने  के  मामलों

 '  के  संबंध  में  सरकार  के  ज्ञापन  पर  चर्चा

 माननीय  आयोग  की  और  प्रतिवेदनों  को  देखकर  खश  कि
 अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  कार्य  निष्पादन  में  काफी  सुधार  हुआ  है  !

 प्रतिवेदन  के  अन्तर्गत  बताए  गए  वर्षों  में  आयोग  ने  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  आरक्षित  सभी
 स्थानों  पर  उम्मीदवारों  की  सिफारिश  की  थी  जिसमें  अपेक्षित  शैक्षिक  योग्यता  जैसे  मान्यताप्राप्त
 विश्वविद्यालय  से  अथवा  ज॑से  कि  सिविल  सेवा  परीक्षा  के  भारतीय  वन  सेवा

 भारतीय  आथिक  सेवा  और  भारतीय  सांख्यकीय  सेवा  परीक्षा  तथा  सहायक  ग्रेड  परीक्षा
 में  मांगी  जाती  तकनीकी  ।  व्यवसायिक  योग्यताओं  वाली  कुछ  परीक्षाओं  में  अनुसूचित  जातियों
 के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  हैं  |  केन्द्रीय  सरकार  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  के
 अन्तर्गत  चिकित्सा  पदों  द्वारा  संयुक्त  मेडिकल  परीक्षा  के  लिए  आरक्षित  सभी  स्थानों  पर  तथा
 स्पैशल  क्लास  रेलवे  अप्रैन्टिस  परीक्षा  के  लिए  भी  उम्मीदवारों  की  सिफारिश  की  गई  प्रतिवेदन
 के  अन्तगंत  बताए  गए  वर्षो  में  प्रिछले  वर्ष  की  तुलना  में  भूविज्ञान  और  आशुलिपिक  परीक्षा  में  भी

 अनुसूचित  जाति  के  उम्मीदवारों  का  परीक्षाफल  अच्छा  रहा  ।

 जहां  तक  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  का  सम्बन्ध  प्रतिवेदन  के  अन्तर्गत
 बताए  गए  वर्षों  मे ंआयोग  उन  सभी  परीक्षाओं  में  जहां  सामान्य  शैक्षिक  योग्यताएं  मांगी  जाती  हैं
 सभी  आरक्षित  पदों  पर  उनकी  सिफारिश  के  लिए  सक्ष्म  हालांकि  तकनीकी  थौर  ;
 व्यवसायिक  अहंताओं  वाली  परीक्षाओं  के  मामले  में  आयोग  सभी  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  :
 अपेक्षित  उम्मीदवारों  की  संख्या  की  सिफारिश  नहीं  कर  सका  मैं  फिर  भी  सदस्यों  को  विश्वास  ,
 दिलाता  हूं  कि  सरकार  के  अधीन  सेवाओं  में  अनसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के

 उम्मीदवारों  को  लाने  उनका  प्रतिनिधित्व  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  निरन्तर  प्रयास  कर  रही  है
 ताकि  वे  राष्ट्रीय  जीवन  के  मुख्य  धारा  में  उचित  स्थान  पा  सकें  |  इस  प्रयोजन  के  लिए  सरकार  ने

 देश  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  उनके  लिए  बड़ी  संख्या  में  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  हैं  ताकि  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  से  पहले  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  सकें  जिससे
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  लिए  जाने  वाली  परीक्षाओं  में  वह  इस  समय  65  से

 अधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  चलाए  जा  रहे  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  और  निजी  संस्थानों  में  विशेष

 प्रशिक्षण  कक्षाओं  का  प्रबंध  किया  गया  मुझे  सदन  को  यह  जानकारी  देते  हुए  खुशी  है  कि
 उच्च  सिविल  सेवा  के  मामलों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सारे

 स्थानों  को  भरा  जा  रहा  है  जिसके  लिए  सिविल  सेवा  परीक्षा  के  माध्यम  से  भर्ती  होती  है  ।  सं६
 लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  जाने  वाली  परीक्षाओं  के  लिए  सरकार  ने  नए  परीक्षा  केन्द्र  क
 खोलने  पर  विचार  किया  है  ताकि  .  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  उम्मीदवारों  को  परीक्षाएं  देने  के  लिए
 दराज  न  जाना  इस  समय  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  लिए  जाने  वाले  सिविल  से

 परीक्षा  के  लिए  केन्द्रों  सहित  परीक्षाओं  के  लिए  37  केन्द्र  इनके
 और  विशाखापटूनम  केन्द्रों  को  हाल  ही  में  खोला  गया  था  ताकि  इन  क्षेत्रों  क ेआस-पास  रहने
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 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  और  33  वें  प्रतिवेदन और  28  1985

 उनमें  उल्लिखित  आयोग  की  सलाह  को  न  मानने  के  मामलों
 के  संबंध  में  सरकार  के  ज्ञापन  पर  चर्चा

 -.---  ->--  तनਂ  उप  पपपिाना  पनपपन्न++

 के०  पी०  सिह
 ;  ह

 जनजातियों  के  उम्मीदवार  इसका  पूरा  फायदा  उठा  सकें  !
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  किए

 जाने  वाली  भर्ती  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  उसका  प्रचार  जहां  तक  संभव  ही  किया  जा  रहा  है  ताकि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  योग्य  व्यक्ति  उसका  लाभ  उठा  सकें  !  ग्रामीण  क्षेत्रों  के लोग

 साक्षात्कार  के  दौरान  जवाब  देने  में  भाषा  सम्बन्धी  कठिनाई  न  हो  अर्थात्‌  भांषा  उसमें  बाधा  न

 बने  इसका  ध्यान  रखते  हुए  और  उम्मीदवारों  को  साक्षात्कार  परीक्षा  के  लिए  1982  से  और  उसके
 बाद  होने  वाली  सिविल  सेवा  परीक्षा  साक्षात्कार  के  दौरान  जिस  भाषा  में  उम्मीदवार  उत्तर

 देना  चाहे  बता  सकता  इसके  अतिरिक्त  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  उम्मीदवारों  की  भाष  सेबंघी

 कठिनाई  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  सिविल  परीक्षा  सेवा  में  भारतीय  भाषा  सम्बन्धी  अनिवार्य

 परीक्षा  से  छूट  दी  गई  यह  छूट  1985  तक  की  परीक्षाओं  पर  लागू

 जैसा  कि  सदन  को  मालूम  है  कि  संघ  लोक  सेवा  नेशनल  ट्रेनिंग  कार्म्फेंस  ऑन

 ट्रेनिंग  ऑफ  सिविल  सर्वेट  इन  इण्डिया  तथा  सरदार  वल्लबभाई  राष्ट्रीय  पुलिस  अकादमी

 हैदराबाद  की  सिफारिशों  पर  अक्तूबर  1983  से  सरकार  ने  1985  में  और  उससे  आगे  होने  वाली

 सिविल  सेवा  भारतीय  वन  सेवा  परीक्षा  तथा  भारतीय  आथिक  सेवा  और  भारतीय

 सांख्यकीय  सेवा  परीक्षा  में  बेठने  के लिए  आय  सीमा  को  28  वर्ष  से  घटा  कर  26  वर्ष  करने  का
 निर्णय  किया  है  इन  परीक्षाओं  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों
 तथा  समय-समय  पर  भ्रकाशित  कुछ  विशेष  श्रेणियों  के  उम्मीदवारों  को  जो  छूट  प्रायः  दी  जाती

 कोठारी  समिति  ने  भी  सिविल  सेवा  परीक्षा  के  लिए  26  वर्ष  की  अधिकतम  आयू  की  सिफारिश
 की  है  |  सेवा  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  उम्मीदवारों  के  ढालने  और  परीक्षा  के

 त्मक  के  तत्वों  पर  भी  28  वर्ष  की  अधिकतम  आयू  सीमा ने  प्रतिकूल  प्रभाव  डाला  अधिकतम

 प्रायु  सीमा  से  भी  शहरी  उम्मीदवारों  की  अपेक्षाकृद  अधिक  फायदा  है  क्‍योंकि  ग्रामीण  उम्मीदबार
 अनिश्चित  काल  तक  शिक्षा  जारी  रखने  की  हालत  में  नहीं  होते  ।  वह  इसका  खर्चा  बर्दाश्त  नहों
 कर  लेकिन  इस  विषय  पर  प्राप्त  अध्यावेदनों  को  देखते  हुए  सरकार  ने  यह  निर्णय
 और  उसके  बाद  होने  वाली  इन  परीक्षाओं  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  है  ।

 मैं  सिविल  सेवा  परीक्षा  की  निम्नलिखित  विशेषताओं  को  भी  बताना  चाहता  हैं  जिससे  उन
 उम्मीदवारों  को  जो  प्रामीण  क्षेत्रों  से  हैं  अथवा  समाज  के  कम  सम्पन्न  वर्ग  से  हैं  कछ  सहायता
 अलेगी  ।

 अंग्रेजी  का  पेपर  मैट्रिक  या  समकक्ष  स्तर  का  होता  है  और  जिसे
 उत्तीर्ण  करना  होता  है  ।  प्रतियोगी  रेंक  के लिए  इसके  अंकों  को  जमा  नहीं  किया

 ।

 उम्मीदवारों  को  संविधान  की  आठवीं  सूची  में  शामिल  कौ  गई  किसी  भौ  भारतीय



 7  1907  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  32  वें  और  33  वें  प्रतिवेदन  और
 उनमें  उल्लिखित  आयोग  की  सलाह  को  न  मानने  के  मामलों

 -  के  संबंध  में  सरकार  के  ज्ञापन  पर  चर्चा
 ——oe

 भाषा  में  या  अंग्रे  जी  भाषा  में  विषय  के  पेपरों  को  उत्तर  देने  का  विकल्प

 वैकल्पिक  पेपरों  के  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक  अंक  रखे  गए  ऐसा  जनरल  स्टडी
 के  पेंपरों  के  महत्व  को  अपेक्षाकृत  कम  करने  की  दृष्टि  से  किया  गया  वैकल्पिक
 पेपर  अब  1200  पूर्णाक  के  होते  हैं  जबकि  जनरल  स्टडी  के  पेपरों  का  पूर्णाक  600

 पु

 साक्षात्कार  परीक्षा  को  कम  महत्व  दिया  गया  है  जिसके  केवल  250  अक

 उम्मीदवार  को  अंग्रेजी  में  उत्तर  देने  में  कठिनाई  होती  हो  तो  साक्षात्कार  उसे

 किसी  भारतीय  भाषा  में  देने  की  अनुमति  दे  सकता

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  भारतीय  वन  सेवा  के  लिए  कला  निष्णात्‌  स्तर  के

 अतिरिक्त  पेपरों  को  जिसे  परीक्षा  की  पुरानी  प्रणाली  में  शामिल  किया  गया  था

 उसे  परीक्षा  की  नई  प्रणाली  में  खतम  कर  दिया  गया  है  !

 मैं  इस  अवसर  पर  सदस्यों  की  आश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि  आयोग  की  पहली  रिपोर्टों  पर
 विचार  करते  पहले  भी  समय  समय  पर  इस  सम्मानित  सदन  में  दिए  गए  विभिन्‍न  सुझावों

 सर्वाधिक  मान  प्रदान  किया  गया  है  ।  और  मुझे  विश्वास  है  जब  मानतीय  सदस्य  आज  की  बहस
 में  भाग  लेंगे  तब  उनके  सुविचारित  मतों  और  अभिमतों  को  सर्वाधिक  मान  दिया  हम
 इन  अधिमतों  को  सिविल  सेवाओं  में  भर्ती  की  प्रणाली  में  सुधार  करते  समय  ध्यान  रखेंगे  ।  यह
 प्रक्रिया  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  हम  इसे  जारी  रखेंगे  इतने  से  ही  हम  संतुष्ट  नहीं  बैठेंगे  ।  यह

 एक  सतत  प्रक्रिया  हम  माननीय  सदस्यों  की  सलाह  और  मशविरे  से  लाभान्वित  होना  चाहेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 ५  सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 यह  सभा  ।  1981  से  3।  1982,  तक  और  |  1982  से
 31  1983  तक  की  अवधियों  से  सम्बन्धित  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के

 और  प्रतिवेदनों  तथा  उसमें  उल्लिखित  आयोग  की  सलाह  कोन  मानने  के

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  जो  2  1983  और  2
 ।  1984  को  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पर  विचार  करती  है  ।”

 हे

 अब  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  बोलेंगे  ।

 '
 ओ  के०  रामचन्द्र  रेडडो  :  सभापति  भास्तीय  संविधान  के  तहत  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  की  स्थापता  कतिपय  विशिष्ट  कार्यों  के  निष्पादन  हेतु  की  गई
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 संघं  लोक  सेवा  आयोग  के  32  वें  और  33  वें  प्रतिवेदन  और  28  1985.
 उनमें  उल्लिखित  आयोग  की  सलाह  को  न  मानने  के  मामलों
 के  संबंध  में  सरकार  के  ज्ञापन  पर  चर्चा

 के०  रामचन्द्र  रेड्डी  ]

 आयोग  से  जिन  कार्यों  के  की  अपेक्षा  वे  संविधान  के  अनुच्छेद  320  में
 वर्णित  हैं  ।

 ः

 आयोग  का  काम  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  में  नियुक्ति  हेतु  उपयुक्त  उम्मीदवार
 भर्ती  और  विभागीय  प्रोन्नति  प्रतिनियुक्ति  अदि  प्रश्नों  पर  विचार  करना  इन  कार्यों
 को  सम्पन्न  करने  के  लिए  ही  आयोग  का  मठन  किया  नया

 ..  मंत्रालयों  और  विभागों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  रिक्तियों  की  स्थिति  के  बारे  में
 आयोग  को  सूचित  उन्हें  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  बताना  चाहिए  कि  उनके  विभाग  में
 कितनी  रिक्तियां  किन-किन  को  पदोन्‍नत  किया  जाना  के  लिए  कौन-सा  मानदण्ड
 अपनाया  गया  आदि  आदि  ।  ये  कायें  मंत्रालयों  और  विभागों  के  हैं  ।

 -  परन्तु  होता  क्‍या  है  ?  मंत्रालय  और  चाहे  वह  कोई  भी  मंत्रालय  अथवा  विभाग

 है

 आयोग  की  दखलन्दाजी  को  पसन्द  नहीं  करते  ।  जहां  तक  सम्भव  हो  वे  आयोग  की  दखलन्दाजी
 बचना  चाहते  इसी  कारण  उन्होंने  तदर्थवाद  का  आश्रय  लिया  हुआ  ये  सरकारी  विभाग

 अपने  आदमियों  उन  आदमियों  को  जो  उन्हें  प्रभावित  कर  सकते  हैं  तथा  जो  उनके  सम्बन्धी  और
 प्रियवर  नियुक्त  करना  चाहेंगे  ।  इन  लोगों  को  नियुक्त  करने  के  लिए  तथा  आयोग  के  सीमाक्षेत्र
 से  बाहर  होने  के  लिए  ये  तदर्थ  नियुक्तियां  करते  हैं  ।  केन्द्रीय  चिकित्सा  रेलवे  चिकित्सा
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  का  इन्जीनियरिंग  केन्द्रीय  जल  दिल्ली  विद्य ूत  प्रदाय
 प्राधिकरण  और  अन्य  बहुत  से  विभागों  में  इस  प्रकार  का  तदर्थवाद  बहु-प्रचलित  ऐसे  विभाग
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  पूछे  बगैर  बहुत  सी  नियुक्तियां  तदर्थ  आधार  पर  कर  लेते  है  तथा  तदर्थ

 नन्‍नोति  भी  कर  देते  हैं  परिणामस्वरूप  उनकी  सेवा  अनिश्चित  अवधि  तक  जारी  रहती
 तदर्थ  आधार  पर  इतनी  लम्बी  अवधि  की  सेवा  नियुक्ति  व्यक्ति  और  नियुक्ति  करने  वाले  संगठन
 दोनों  के  लिए  वांछित  नहीं  ऐसी  परिस्थितियों  में  तदर्थता  की  अवधि  न्यूनतम  की  जानी
 सरकार  को  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  और  पदोन्नति  के  सम्बन्ध  में  इस  तदर्थवाद  को  समाप्त,करने  के

 कड़े  कदम  उठाने  चाहिए  ।  निश्चय  तदर्थ  आधार  पर  नियुक्ति  पूर्णतया  समाप्त  करना
 संभव  नहीं  है  ।  परन्तु  एक  बात  ध्यान  में  अवश्य  रखनी  चाहिए  कि  इस  प्रकार  की  तदर्थ  नियक्तियां
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  नियम  4(1)  में  वर्णित  अवधि  अर्थात  नाममात्र  की  न्यूनतम  अवधि  के
 लिए  भी  जानी

 तत्पश्चात्‌  विभागीय  प्रोन्नति  समितियों  को  प्रत्येक  वर्ष  पुक्त  दो  ब्लैठकें  करनी
 चाहिए  और  प्रोन्नति  सम्बन्धी  निर्णय  करना  चाहिए  तथा  प्रोन्नति  सूची  अनुसोदनार्थ  संघ  लोक
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 7  1907  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  32  और  33  वें  प्रतिवेदन  और

 उनमें  उल्लिखित  आयोग  की  सलाह  को  न  मानने  के  मामलों

 के  संबंध  में  सरकार के
 ज्ञापन  पर  चर्चा

 गा  क्

 सेवा  आयोग  को  भेजनी  चाहिए  |  यहां  भी  ये  समितियां  विभिन्‍न  कारणों  से  अपनी  प्रोन्नति  सूची
 भेजने  की  स्थिति

 में
 नहीं  होती  ।  उन्हें  अनुमोदनार्थ  अपनी  सूचियां  तैत्परता  से  आयोग को  प्रस्तुत

 करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाना  चाहिए  |

 अब  परीक्षण  विधि  और  परीक्षा  में  सुधार  की  बात  को  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि

 भर्ती-नीति  और  भर्ती  प्रणाली  समाज  संगत  तथा  संवंधानिक  प्रावधानों  के  अनुरूप  होनी  चा  हुए  ।
 योग्यता  निर्धारण  के  नए  तरीके  और  नई  तकनीकें  विकसित  करनी  होंगी  ।  चयन  प्रक्रिया  में  एक
 महत्वपूर्ण  अनुबंद्ध  के  रूप  में  वस्तुपूरक  परीक्षाएं  आयोजित  करनी  होती  संघ  लो  क्र  सेवा
 आयोग  अभी  लिखित  परीक्षाएं  और  मौखिक  परीक्षाएं  अंग्रेजी  अथवा  हिन्दी  में  ही  लेता

 इसलिए  जो  उम्मीदवार  अंग्र  जी  अथवा  हिन्दी  में  सफलतापूवंक  उत्तर  नहीं  दे  सकते  उन्हें  बहत-सी
 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  परिणाम  स्वरूप  जो  उम्मीदवार  अ  ग्रेजी  अथवा  हिन्दी
 नहीं  जानते  उनको  बहुत  अड़चनें  आती  हैं  ।  यह  वांछतीय  है  कि  समिति  यह  तिर्णय  करे  कि

 उत्तर  किसी  भी  क्षेत्रीय  भाषा  में  दिए  जा  सकते  हैं  तथा  लिखित  परीक्षाओं  और  मौखिक  परीक्षाओं
 के  उत्त  र  कसी  भी  क्षेत्रीय  भाषा  में  दिए  जाने  का  आवश्यक  विकल्प  दिया  जाए  ताकि  ये  उम्मी

 वार  उन  उम्मीदवारों  के  समकक्ष  आ  सके  जो  अग्रेजी  अथवा  हिन्दी  में  उत्तर  देते  मोखिक

 साक्षात्कारों  और  मौखिक  परीक्षाओं  के  मामले  में  क्षेत्रीय  भाषा  में  उत्तर  देने  वाले  उम्मीदवारों  को

 अ  ग्रेजी  अथवा  हिन्दी  में  उत्तर  देने  वाले  उम्मीदवारों  के  समकक्ष  माना

 सभी  को  यह  अनभव  है  कि  परीक्षा  देने  वाले  लाखों  उम्मीदवारों  में  से  उनके
 एक  थोड़े  से  प्रतिशत  का  ही  चयन  किया  जाता  है  ।  जिनका  चयन  नहीं  होता  वे  बड़े  निराश  होते
 हैं  ।  इन  उम्मीदवारों  को  लिखित  परीक्षा  देने  के  लिए  अपने  निवास  स्थान  से  बहुत  अधिक  दूर

 स्थित  परीक्षा  केन्द्रों  पर  जाना  पड़ता  लिखित  परीक्षा  के  पश्चात्‌  उन्हें  मौखिक  परीक्षाओं  और
 साक्षात्कार  हेतु  और  अधिक  दूरस्थ  केन्द्रों  पर  जाना  पड़ता  इस  उद्देश्यपूर्ति  हेतु  उन्हें  बहुत  से
 कष्ट  उठाने  पड़ते  हैं  और  बहुत-सी  कठिनाइयां  झेलनी  पड़ती  उम्मीदवारों  को  अपने  निवास

 स्थान  से  परीक्ष:एं  देने  में  समर्थ  बनाने  के  लिए  वतंमान  परीक्षा  केन्द्रों  की  संख्या  जो  कि  पूरे  देश
 में  30  अथवा  40  पर्याप्त  नहीं  परीक्षा  केन्द्रों  की  संख्या  जितनी  अधिक  से  अधिक
 सम्भव  हो  उतनी  होनी  चाहिए  ताकि  उम्मीदवारों  को  परीक्षा  केन्द्रों  तक  पहुंचने  में  किसी
 कठिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  तथ्मर  इसके  लिए  उन्हें  कम  से  कम  पैसा  खर्च  करना  पड़े  ।
 जहां  तक  सम्भव  हो  परीक्षा  में  बैठने  की  संत्रिथा  अपने  ही  इलाके  अवने  निवास  स्थान
 के  निकट  उपलब्ध  करायी  जानगी

 अब  अधिकतम  आयू  सीमा  में  छूट  के  सम्बन्ध  मैं  आपका  ध्यान  दिलाता  चाहूंगा  कि
 कि  रोजगार  कार्यालयों  में  नाम  लिखाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  में  श्रति  वर्ष  वृद्धि  हो  रही  है
 तथा  रोजगार  कार्यालयों  में  नाम  का  पंजीकरण  कराने  के  दस  अथवा  पन्‍्द्रह  वर्षों  के  पश्चात्‌  भी  इन
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 7  टु

 संघ  लोक  सेवा  अ।योग  के  32  वें  और  33  वें  प्रतिविदन  और  28  1985
 उनमें  उल्लिखित  आयोग  की  सलाह  को  न  मानने  के  मामलों
 के  संबंध  में  सरकार  के  ज्ञापन  पर  चर्चा

 के०  रामचन्द्र

 लोगों  को  कोई  रोजगार  नहीं  विभिन्न  नगरों  और  कस्बों  में  लाखों  लोगों  ने  रोजगार
 कार्यालयों  में  अपने  नाम  का  उंजीकरण  कराया  हुआ  ऐसे  लोगों  की  नियुक्ति  को  आसान  बनाने  के

 लिए  यह  वांछतीय  है  कि  उच्चतम  आयु  सीमा  में  छूट  देकर  उसे  28  से  बढ़ाकर  34  वर्ष  कर
 देना  चाहिए  ।  "  !

 सभापति  महोदय  :  रेड्डी  आप  कल  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।
 हु  #

 6.00  भ०  १०

 लोक  सभा  29  1985/3  चंत्र  1907  के  11.00  बजे
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सुद्रक  :  विन्ध्य  वासिनी  D-108,  न्यू
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